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 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  पालियार्मै्री  अफेयर्स  मिनिस्टर  बीच में  कैसे  खड़े  हैं  ?

 श्री  बसुदेव  प्लाचाय  :  उनको  बीच  में  ही  रहना  हु

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  बीच  में  ता आपके  और  इनके  रहना  कोरिडोर  में  तो

 [  भ्रगुवाब  ]

 जल-भूतल  परिवहन  मंव्रालय  में  उप-मंत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  उप-संत्री  पी०
 :  मैं  तो  अपने  स्थान  पर  ही  जा  रहा  था  ।

 प्रइनों  क ेमोखिक  उत्तर

 मराठबाड़ा  क्षेत्र  में  रेल  व्यवस्था  के  विकास  हेतु  धनरादि  जुटाने  के  लिए
 बांड  जारो  करना

 +41.  श्री  दारद  :

 श्रो  डी०बो०

 क्या  घित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मराठवाड़ा  क्षेत्र  में  बेहतर  रेल  व्यवस्था  हेतु  धनराशि  जुटाने  के

 लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को  बांड  जारी  करने  की  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  इस  योजना  का ब्योरा  क्या  है  ?

 वित  मस््त्रो  एस०बी०  :  और  यह  मामला  विचाराधीन

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  सक्रिय  रूप  से  या  अन्यथा  ।

 दत्ता  सामन्त  :  मानमीय  मन्दरी  महादय  को  भी  यही  मांग  है  ।
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 विन -  नस  अनता  —  क्न्न्न्ववननिी  खाता ाी  से  ॑॑ी॑
 श्री  शरव  दिधे  :  उत्तर  यह  है  कि  मामला  विचाराधीन

 मराठवाड़ा  महाराष्ट्र  राज्य  का  पिच्चड़ा  क्षेत्र  है  ।

 मराठवाड़ा  में  परिवहन  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  चार

 नाओं  की  सिफारिश  की  इनमें  से  तीन  गेज  परिवर्तन  के  बारे  में  हैं  और  एक  नई  रेलवे  लाइन

 बिछाने  के  बारे  में  माननीय  वित्त  मत्त्री  सहित  सभी  मुख्य  मन््त्री  इन  परियोजनाओं  फी  मंजूरी  और

 इन  परियोजनाओं  के  आबंटन  के  लिए  मनमद-औरंगाबाद-परभानी-प।रली-बेजनाथ  मीटर  गेज

 लाइन  और  परभानी-पूर्णा  मुदखेड़  सीठर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  दबाव  डालते  रहे
 कक्  रेलवे  बजट  में  प्रथम  परियोजना  के  लिए  15  करोड़  रुपये  और  दूसरी  परियोजना  के  लिए

 1000  रुपये  को  सांकेतिक  अनुदान  राशि  प्रदान  की  गई  नई  बम्बई  रेलवे  अर्थात  मनखुद  बेलापुर
 रेखवे  के लिए  लगभग  80  करोड़  रुपये  के  ऋण-पत्र  जारी  करने  पर  महाराष्ट्र  सरकार  की

 सहमति  के  लिए  रेल  मन्त्री  हमेशा  महाराष्ट्र  सरकार  की  प्रशंसा  करते  और  कल  उन्होंने  अपने  भाषण
 में  इस  बात  को  दोहराया  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  रेलवे  परियोजनाओं  के  लिए  योगदान  दिए  जाने  तथा
 आगे  आने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  ऐसे  प्रयप्षों  की  सराहना  उफ्युक्त  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  जब  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इन  परियोजताओों  के  लिए  सार्वजनिक  बाँड  जारी  करने  का  प्रस्ताव  रखा
 तो  अब  इसमें  तकनीकी  कठिनाई  कया  है  ?  सरकार  ऐसे  प्रस्ताव  पर  सहमति  प्रकट  क्यों  नहीं  कर  रही  है  ?
 इसे  विचा  राधीन  क्यों  रखा  गया  है  ?

 ह

 भरी  एस०  बी०  चब्हाण  :  मैं  नहीं  समझता  कि  मुझे  अपने  सहयोगी  रेल  मन्त्रो  से  ऐसे
 प्रश्न  का  उत्तर  देने  का  अनुरोध  करना  चाहिए  जो  विक्त  मन्त्रालय  से  पूछा  गया  है  ।  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  के
 संबंध  में  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  के  उत्त  रवर्ती  मुख्य  मन्त्री  हस  बात  का  पूरा  प्रयास  करते  रहे  हैं  कि  दहन
 रैलवे  लाइनों  को  मंजूरी  मिले  और  इन  लाइनों  का  काय॑  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  घन  राशि  प्रदान
 की  जाए  ।  रेल  मन्त्रालय  ने  दोनों  लाइनों  को  मंजूरी  दे  दी  इसमें  अब  कोई  कठिनाई  नहीं  किन्त
 साथ  ही  यह  भी  सच  है  कि  एक  मामले  में  दी  गई  राशि  15  करोड़  रुपये  है  और  दूसरे  मामले  में  यह  राशि
 केवल  1000  रुपये  ऐसा  संभव  हो  सकतत  है  परन्तु  ओ  स्कष्टीकरण  मैं  दे  सकता  हूं  वह  यह  है
 पन्र  जारी  किए  जाने  थे  ।  हो  सकता  है  इसी  दात  से  उन्होंने  यह  निर्णय  लिया  हो  ।  मैं  रेलवे  मन्त्र  लय  की
 ओर  से  यह  नहीं  कह  सकता  कि  यह  निर्णय  लेने  के  लिए  वास्तव  में  उनके  दिमाग  में  क्या  बात  थी  ।

 महा  राष्ट्र  के  मुख्य  रेल  योजता  मन्जो  और  मेरे  बीच  एक  बैठक  हुई  थी  ।  हम  चारों  उस
 बैठक  में  गए  और  सारे  मामले  पर  चर्चा  की  तथा  सिद्धान्त  रूप  से  इस  कात  पर  सहमत  हुए  कि  हमें  इस
 दिशा  में  निश्चित  कदम  उठाने  होंगे  ताकि  इस  पिछड़े  क्षेत्र  को  रेलवे  का  लाभ  मिल

 भरो  दरद  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रश्न  यह  है  इस  बंठक  की  दृष्टि  से  जो  कि  पहले
 ही  हो  चुकी  है  और  जंसा  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  कि  सिद्धान्त  रूप  में  वे  इस  बात  पर  सर
 भी  हो  चुकी  है  अन्तिम  निर्णय  लेने  में  छिक्षना  क्षय  और  लगेगा  |

 ते

 भी  एस  ०  बो०  चष्हान  :  अन्ततोगत्वा  इसे  सही  रूप  और  आकार  में  योजना  आ  बोग  के
 प्ेजा  जाएगा  ओर  इसके  बाद  योजना  ब्रस्काव॒  ब्िछ  सन्त्रलय  को  भेजेगा  ।

 यउ  an.

 सकता  है  कि  इस  कार  का  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए  हम  सभी  फिर  से  इकटठे  हो  भौ
 7।  यह  भी  हो

 करें  और  यह  देखें  कि  कार्य  शोघ्ता  से  हो  रहा
 ६5  हों

 और  प्रस्ताव  तैयार

 श्री  डो०  बी०  पाटिल  :  यह  स्वंमान्य  सत्य  है  कि  गे ४  मराठवाड़ा  पिछड़ा  क्षे
 संविधान  के  अनुच्छेद  371  (2)  के  अधीन  बह्  प्रावक्षाम  दिस  गया है  कि

 छड़ा  क्षेत्र  इसी लिए

 2
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 4 बोर्ड  की  स्थापना  की  जानी  इससे  स्वयं  ही  मराठवाड़ा  क्षेत्र  के पिछड़ेपन  की  झलक  मिलती
 माननीय  वित्त  मन्त्री  मराठवाड़ा  क्षेत्र  से  संबंधित  हैं  और  वह  मराठवाड़ा  क्षेत्र  में  रेल  संचार  के  लिए

 दबाव  दे  रहे  अब  यह  उनके  ऊपर  है  कि  वह  बाँड  जारी  करने  की  योजना  को  शीघ्र  मंजूरी  दें  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  मराठवाड़ा  में  रेल  संचार  के  लिए  बहुत  चिन्तित  एक  या  दो  वर्ष  पहले  यह  प्रस्ताव
 था  कि  नई  लाइनें  बिछाने  का  कार्य  रोजगार  गार्रटी  योजना  के  अन्तर्गत  क्रियान्वित  तथा  पूरा  किया
 जाना  चाहिए  और  महाराष्ट्र  सरकार  इसके  लिए  तैयारे  इन  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करते  हुए
 क्यों  माननीय  मन्त्री  इस  मांमले  पर  शीघ्र  निणेय॑  लेंगे  ताकि  मंरांठवांडा  में  विकास  कार्य  की  गति  को
 तीघप्रे  किया  जा  सके  ।

 श्री  एस०  बी०  खभ्हाण  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता  को  महसूस  करता  यह  सच

 है  कि  यह  एक  पिछड़ा  क्षेत्र  है  और  इसके  लिए  कुछ  कार्य  किए  जाने  की  आवश्यकता  इसीलिए  हम
 इन  कार्यों  को  शीघ्रता  से  करने  का  प्रयास  करेंगे  ।

 प्रो०  मधु  दण्शबले  :  यह  बड़ी  सुखद  स्थिति  है  कि  मैं  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  प्रश्न  कर
 रहा  हं  जो  मख्य  मन्त्रो  भी  रहे  हैं  और  उन्होंने  भी  वही  मांग  की  थी  जो  हम  सदन  में  महाराष्ट्र  की  ओर
 से  कर  रहे  हैं'*

 श्री  एस०  बो०  चम्हान  :  श्री  मधु  दण्ड  बते  के  प्रश्त  का  उत्तर  रेल  मल्त्री  देंगे  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवर्ते  :  यह  ठीक  यह  संयोग  अच्छा  प्रथम  मार्ग  पूरा  किए  जाने
 की  अनुमति  देकर  मैं  अपना  कार्य  कर  चुका  हूं*'*

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  दिधे  साहब  कह  रहे  थे  कि  आप  प्रेसे  कर  रहे  फाइनान्स  पिनिस्टर  को

 कौन  प्रेस  करेगा  और  यह  किस  को  प्रेस  करेंगे  ?

 [  प्रमुवाव  |

 मध  दण्डवरले  :  हम  जिस  किसी  पर  भी  जोर  उसे  तो  प्रधान  मन्त्री  को  प्रभावित  करना

 यह  सच  नहीं  है  कि  मराठवाड़ा  क्षेत्र  मे ंअक्छो  रेल  सुविधा  के  लिए  घन  इकट्ठा  करने  हेतु
 बाँड  प्रचलित  करते  का  प्रश्न  उठा  जेसा  कि  आपने  अभी  किन्तु  प्रश्न  यह  उठा  था  कि  यह  क्षेत्र

 पिछड़ा  क्षेत्र  समझा  जाता  है  ।  अब  क्षेत्र  के  हिसाब  से  तो  पिछड़ी  जातियां  मराठवाढ़ा  और  कोंकण  दोनों

 ही  क्षेत्रों  में  यह  बात  वह  अच्छी  तरह  समझते  इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि

 सिद्धान्त  रूप  में  यह  स्वीकार  करने  के  बाबजूद  कि  गांड  जारो  किए  जाने  घाहिए  और  सोभाग्य  से***
 )  ।  कया  यह  घंटी  मेरे  लिए  बजी  है  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 प्रो०  मथ  दष्ड  वर्ते  :  मैं  इतना  अधिक  निष्ठावान  हूं  कि  यदि  अनजाने  में  भी  घंटी  बजती

 है  तो  मैं  बहुत  ही  सचेत  हो  जाता  हूं'**  )  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  सराहमा  करता  हूं  ।

 भरी  बालकबि  बेरागों  :  मधु  भैया  के  यहां  तो  कभी  टेलीवीजन  में  भी  बंटी  बणती
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 तो  ये  दरवाजा  खोल  देते  हैं  ।

 [  धरमुबाव ]
 प्रो०  मु  दण्डबले  :  सोभाग्य  से  माननीय  रेल  मल्त्री  ने  कल  इस  बात  की  ओर  स्पष्ट  संकेत  कर

 दिया  था  कि  वह  बांड  के  माध्यम  से  घन  इकट्ठा  करने  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  करते  इस
 तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  वित्त  मन््त्री  उन्न  सिद्धान्त  को  स्वीकार  करेंगे  जो  उन्होने  बम्बई  में

 महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  के  रूप  में  स्वीकार  किया  था  और  मराठवाड़ा  तथा  पश्चिमी  कोंकण  रेलवे  के

 मामलों  में  बांड  जारी  करने  में  शीघ्रता  दिखाएंगे  इसका  हवाला  आपने  मुझे  भूतधूव॑  रेल  मंत्री  के  रूप  में
 दिया  अब  मैं  यह  प्रश्न  कर  रहा  हूं  ।  इस  मामले  को  योजना  आयोग  के  साथ  बातचीत  करके  और
 कॉकण  रेलवे  के  अप्टारोहा  भाग  में  62  किलीमीटर  वाले  प्रथम  भाग  पूरा  करके  मैंने  अपना  काम  कर
 दिया  सौभाग्य  से  उसका  निर्माण  काय॑  भी  पूरा  हो  चुका  मैंने  अपना  काम  कर  दिया  ।
 भ्रव  आप  कृपया  अपना  काम  भी

 थी  एस०  बो०  चव्हाण  :  यही  उत्तर  तो  मैं  दे  चुका  हुं  कि यह  सारा  मामला  सरकार
 के  पास  विचाराधीन  मैं  माननीय  सदस्य  की  यह  आएवासन  दे  सकता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  भी  इस
 रेलवे  लाइन  के  लिए  अत्यधिक  इच्छुक

 प्रो०  सधु  इंडबते  :  मैं  आपसे  एक  बात  ओर  कहना  चाहुंगा  ।  जहां  तक
 सर्वेक्षण  का  सम्बन्ध  है  ये  बातें  तो  होती  रहती  हैं  ।  मैं  आपको  एक  अत्यधिक  रुचिकर  वाक्य  सुनाता
 रेखवे  में  यह  कहा  जाता  है  :

 भबाह  वहां  ;

 जहां  कोई  चाह  वहां  केवल  सर्वेक्षण  आप  भी  इसी  प्रकार  विचार  करते  मैं  अपने
 अमुभवों  से  शब्द  से  बहुत  डरता  हूं  शब्द  के  साथ  ठीक  यही  बात  लाग  होती

 इसलिए  मंत्री  महोदय  कोई  समयबद्ध  आश्वासन  दें  कि  यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  गैर  बांड
 जारी  किये  जाने  की  अनुमति  कब  तक  दी

 थी  एस०  बी०  चभ्हाण  :  मैं  माननीय  सदस्य  का  यह  सूचना  देने  के  लिए
 अहसानमन्द हूं  कि

 बहु  जब  रेल  मंत्री  थे  तथ  उन्होंने  इस  मामले  को  किस  प्रकार  समझा  कुछ  भी  मैं  माननीय
 सदस्य  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  जब  मैं  यह  कहता  हूं  कि  यह  काय  शीघ्रता  से  निपट  या  जाएगा
 तो  हम  इसे  निर्धारित  समय  में  ही  निपटाएंगे--मैं  ठीक-ठीक  समय  बताने  में  असमर्थ

 |

 करेंगे  कि  यह  कार्य  अतिशी प्र  पूरा  हो  ।
 यह  प्रयास

 प्रध्यल  महोदय  :  मैं  इस  बात  को  अच्छी  तरह  महसूस  कर  सकता  हैं  कि  भाप  जब  रेलगाड़ी  में
 बैठेंगे  तो  आप  एक  समान  रफ्तार  से  यात्रा  न्

 भरी  सो०  साघद  रेड्ो  :  मैं  और  अधिक  रेलों  के  लिए  मराठवाड़ा  क्षेत्र  के  विकास  क
 मांग  का  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  एक  समय  मैंने  भी  मराठवाड़ा  के एक  भाग  का  प्रतिनिधित्व  विय

 सकी

 किम्तु  तथ्य  यह  है  कि  रेलवे  के  विकास  के  लिए  रेल  विभाग  या  रेलवे  बित्त  निगम  का  गे
 गया  ।

 बांड  जारी  करते  से  मुझे  नहीं  पता  कि  महाराष्ट्र  सरकार  का  स्थात  इसमें  कहां
 सम्बन्

 पर  नई  नीति  के  रूप  में  बिचार  किया  जाये  तो  मुझे  अत्यधिक  प्रसन्नता  होगी  ।  हे  गा  |  ईन्तु  यदि  इस

 कि  क्या  भारत  सरकार  ऐसे  सभी  प्रस्तावों  का  समर्थन  कर  रही  है  जो  विभिन्न  राज्यों  ज  केय  ' बल्कि  राज्य  उपक्रमों  द्वारा  हाथ  में  ली  गई  अन्य  बंहुत-सी  परि  योजन  ओके  कि
 सेन  केवल  रेलवे

 कास
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 जनिक  क्षेत्र  के  बांड  जारी  करने  हेतु  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 श्री  एस०  थो०  चत्हाल  :  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिये गये  इस  संकेत  को  भली  भांति  समझ

 सकता  हूं  कि  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  ऋण  जारी  करने  के  लिए  सभी  प्रकार  की  निगमों की  मांग  मैं
 इस  स्तर  पर  इन  सभी  बातों  के  लिए  कुछ  भी  कहने  में  असमर्थ  हूं  ।  किन्तु  क्या  रेलवे  वित्त  निगम  को
 भी  इसमें  हिस्सा  लेना  चाहिए  या  महाराष्ट्र  सरकार  से  ही  बांड  जारी  करने  के  लिए  कहा  जाना

 यह  मामला  भी  विचाराधीन

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  उत्तम  राठोड़  अन्तिम  पूरक  प्रश्न  ।

 श्री  अशोक  शंकर  राव  चण्हाण  खड़े  हुए  ।

 कुृमारो  समता  बनजों  :  जूनियर  चन्हाण  एक  पूरक  प्रएन  करना  चाहते  हैं  ।

 श्रो  उत्तम  राठौड़  :  मुझे  उम्मीद  है  क्रि  उनका  नम्बर  मेरे  बाद

 कुमारी  ममता  बनजों  :  जूनियर  चनन््हाण  का  क्या  होगा  ?  (  व्यवधान  )

 प्रध्यक्ष  महोवय  :  मैं  इसे  ५रिवारिक  मामला  नहीं  समझ  सकता  ।

 थी  उत्तम  राठोड़  :  मैं  केवल  आधा  प्रश्न  पूछूंगा  ।

 एक  माननोय  सबस्प  :  उन्हें  आधा  प्रश्न  दे दिया  जाएगा  ।

 धो  उत्तम  रा०ड़  :  जब  बांड  जारी  करने  का  प्रश्म  उठाया  गया  था  तो  हाल  ही  में
 जब  रेलवे  सम्मेलन  हुआ  था  तो  जनता  विकास  परिषद्  की  ओर  से  यह  मांग  की  गई  थी  कि  जिन  रेलवे
 लाइनों  का  उन्होंने  प्रस्ताव  किया  है  उन्हें  भी  इन  बांइस  का  लाभ  मिलता  क्या  मैं  माननीय
 मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  वे  ऐसा  करने  के  लिए  तेयार  हैं  ?  कया  वे
 मडखेड  रेलवे  भाग  को  प्राथमिकता  देंगे  ताकि  मराठवाड़ा  क्षेत्र  को  चन्द्रपुर  स ेकोयला  मिल  सके  ?

 गी  एस०  बो०  चब्हाण  :
 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  की  गई  मांगों  के  संदर्भ  में  इस  प्रश्न

 का  उत्तर  दिया  जा  रहा  मैं  नहीं  समझता  कि  मेरे  पास  उन  सभी  घटनाओं  का  विस्तृत  ब्यौरा  है
 जो  विकास  परिषद्  में  धटी  परन्तु  इन  दो  रेलवे  लाइनों  की  अनुमति  दी  गई  है  भौर  हम  यह
 प्रयास  करेंगे  कि  हम  कंसे  उन  दोनों  रेलवे  लाइनों  को  सहायता  दे  सकते

 श्रो  ग्रशोक  शंकरराव  च०हाण  :  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्या
 बांड  जारी  करने  के  बारे  में  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  कोई  विशेष  प्रस्ताव  प्राप्त  किया  गया  है  और  यदि

 तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 प्रो०  मधु  दं डबले  :  उन्हें  अपनत्व  की  भावना  से  उत्तर  देना

 थी  एस०  बी०  चव्हाण  :  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  मार्ग  निर्देश  बहुत  स्पष्ट है
 यदि  बांड  जारी  किये  जाते  है  तो  प्रत्येक  ब्यक्ति  से  किन  मार्ग  निर्देशों  का  पालन  करने  की  भपेक्षा

 की  जाती  यवि  ये  मार्ग  निर्देश  इस  बारे  में  उपयुक्त  हैं  तो  निश्चित  रूप  से  उन  पर  ध्यान  दिया
 जायेगा  परन्तु  इस  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  के  लिए  कि  महाराष्ट्र  सरकार  मे  ऐसा  प्रस्ताथ  भेजा
 अधवा  मेरे  पास  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  मुझे  इस  बारे  में

 पता  लगाना  होगा  ।

 जे
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 मरलज-पोवण  मते  को  सोभा

 $42.  श्री  जय  प्रकाश  प्रश्रवाल  :

 क्या  विधि  छोर  स्थाय  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोई  पत्नी  अपने  पति  से  प्रतिमाह  अधिक  से  अधिक  कितना  भरण-पोषण  भत्ता  पाने  की

 हकदार
 क्या  यह  अधिकतम  सीमा  सभी  मामलों  में  लागू  चाहे  पति  की  आय  ओर  सम्पत्ति

 कितनी  भी

 यदि  तो  इस  अधिकतम  सीमा  को  पति  की  आय  ओर  सम्पत्ति  सेन  जोड़ने  के  क्या
 कारण  और

 क्या  इस  अधिकतम  सीमा  को  समाप्त  करने  और  भरण-पोषण  की  राशि  को  पति  की
 भाय  और  सम्पत्ति  से  जोड़ने  का  विचार  है  ?

 ]

 विधि  प्रौर  स्थाय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रार०  :  से
 विभिन््म  स्वीय  विधियों  के  अधीन  पति  द्वारा  पत्नी  को  भरण-पोषण  के  लिए  कोई  सीमा  नियत  नहीं
 की  गई  किन्तु  दंड  प्रक्रिया  1973  की  धारा  125  में  पांच  सौ  रुपये  की  अधिकतम  सीमा
 का  उपबन्ध  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  125  के  अधीन  विहित  भरण-पोषण  की  पांच  सौ  रुपये
 की  अधिकतम  सीमा  को  समाप्त  करने  वे  लिए  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 |

 हरी  शव  प्रकाश  शन्रबाल  :  अध्यक्ष  यह  एक  साभाजिक  समस्या  है  जिसका  हल  कान
 के  हारा  नहीं  निकाला  जा  सकता  है  बल्कि  सिर्फ  पाबन्दी  लगाई  जा  सकती  है  ।  इस  हिन्दुस्तान  में  जहां
 समाज  में  बहुओं  को  जलाया  जाता  हो  ओर  उसकी  चिता  की  आग  ठंडी  नहीं  होती  उससे  पहले  दूसरे
 मां  बाप  अपनी  लड़की  का  हाथ  लेकर  उस  लड़के  वालों  के  घर  में  जाते  हैं  यह  कहने  के  लिए  कि  अपने
 लड़के  से  इस  लड़की  की  झ्ादी  कर  तो  एक  सामाजिक  बहिष्कार  से  ही  इस  पर  प:बन्दी  लगाई
 जा  सकती  यह  कितने  शर्म  की  बात  है  कि  जो  लोग  अपनी  औरतों  को  छोड़  देते  हैं  उसकी  कीमत
 सिर्फ  500  रुपये  रखों  है  कानून  में  ।  आज  जहूं  मिनिमम  वेज  भी  आपका  500  रुपये  से  ज्यादा  है  वहाँ
 क्या  यह  कानूस  आज  के  इस  हिन्दुस्तान  में  लागू  होना  चाहिए  ?

 वूसरी  तरफ  जो  कोर्ट  में  कैसेज  चलते  हैं  उसमें  कितना  ही  पैसा  उन  औरतों  का  खर्च  होता  है
 और  फितके  लम्के  अरसे  तक  वह  केसेज  चलते  हैं  जिसका  कोई  अन्दाजा  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  ।
 बहुत  सररें  ऐसे  फारेन  नेशनल्स  हैं  जो  यहां  की  लहकियों  से  शादी  करते  हैं  भौर  बाहर  चले  जाते  हैं  ।
 कुछ  इंडियन  नेशनल्स  हैं  को

 शाक्क  करके  बाहर  चले  जाते  हैं  और  फिर  वह  औरतें  यहां  परेशान  होती
 कोई  उ  नका  खर्चा  देने

 बाला  नहीं  होता  है  ।  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हैं  सरकार  से  कि  क्या  श्राप  इस
 कानून  को  जिसमें  आपने  500  झपके  रखे  हैं  इक  औरतों  के  लिए  जिनको  वे  छोड  देते  हैं  ,  क्या  हस  रकम
 को  बढ़ाते  के  लिए  आप  कोई  दूसरा  कानून  लाएंगे  और  इस  रकम  को  बढ़ाने  की  कोशिश  करेंगे  ?

 शो  एच०  ध्ार०  भारहात  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  को  अवगत  कराना  चाहता  हूं
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 कि  हमारे  देश  में  पहले  जो  सी०  आर०  पी०  सी०  में  सेक्शन  (488)  था  उसके  स्थान  पर  1973  में

 सेक्शन  (125)  लाया  1973  से  पहले  अमर  आप  देखें  तो  देश  1955  1956  में  हिन्दू
 मैरिज  लाज  एक्ट  में  तरमीम  की  गई  ओर  हिन्दू  लाज  जो  कोडिफाई  हुए  उस  समय  हमारे  नेताओं  ने  यह
 बात  महसूस  की  जोकि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  और  अब  पूरा  प्रावधान  है  हिन्दू  मेरिज  एक्ट

 हिन्दू  एडाप्णन  एण्ड  मेंटिनेन्स  एक्ट  में  ओर  महिलाओं  की  जिस  प्रकार  की  समस्याएं  माननोय  सदस्य  ने
 बताई  यदि  वे  उनसे  पी  ड़ित  हैं  तो  उन  एक्ट्स  की  तहत  वह  सारी  रिलीफ  मेंटिनेन्स  पेंडिंग  लिटीगेशन
 मेंटिनेन्स की  गई  यदि  माननीय  सदस्य  कहें  तो  मैं  परी  जानकारी  लिखकर  दे  लेकिन  मुस्लिम

 अन्दर  मेंटिनेन्स  के  बारे  में  महसूस  किया  गया  और  इसी  सदन  में  हमने  मुस्लिम  वीमेन
 आज  उसी  भावना  से  अगर  देखें  तो  125  रपये  से  ज्यादा  आज  उनको

 लखनऊ  की  कोर्ट  में  करीब-करीब  80-90  हजार  रुचये  मैंटिनेन्स  एक  मुस्लिम  महिला  को
 दिया  गया  क्रिश्चियन  कम्यूनिटी  का  मैंटिनेन्स  लॉ  उस  एक्ट  के  तहत  दिया  जाता  भी
 हमारे  देश  में  धमं  हैं  और  जितने  सम्प्रदाय  उनके  पसंनल  लाज  में  मैंटिनेन्स  का  प्रावधान  उसके
 तहत  हम  देख  रहे  हैं  कि  काफी  महिलाओं  को  सुविधाएं  मिल  रही  फिर  भी  यदि  कोई  गुंजाइश  हुई
 ओर  महिलाओं  के  संगठन  या  किसी  तरफ  से  सुझाव  आया  तो  उस  पर  योर  किया  जायेगा  ।  जनरल  लॉ
 सी०  आर०  पी०  सी०  में  मैटिनेन्स  का  प्रोबीजन  पहले  ही  किया  मया  था  अंग्रेजों  के  जमाने  में  ।  क्योंकि
 उस  समय  कोई  हिन्दू  फोड  बिल  भी  नहीं  था  और  दूसरे  एक्ट्स  धी  नहीं  इसलिए  उन्होंने  डेस्टीकृट्स
 वीमेन  के  लिए  500  रुपये  उस  समय  रखा  मेरे  लिहाज  से  जितने  पर्सनल  लाज  कोडिफाई  होने
 के  बाद  उसका  कोई  खास  महत्व  नहीं  रहा  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  बात  तो  अग्रवाल  जी  को  ठीक  है  ।  मान  लीजिये  किसी  को  दक्ष  हजार  रुपये
 आमदनी  है  और  उसको  पांच  सौ  रुपये  महीना  तो  बह  तो  अन्याय

 श्री  एच०  ध्ार०  भारद्वाज  :  अगर  किसी  महिला  को  उसका  पति  त्याग  देता  उसके  हिसाब
 से  जुडीशियल  प्रिसीपल  पर  मैंटिनेग्स  मिलता  मैं  यह  माननीय  सदस्य  को  बता  रहा  हूँ  ।

 श्री  जय  प्रकाश  प्रग्रवाल  :  आपने  तो  इसमें  पांस  सौ  रुपये  लिखा

 श्री  एच०  श्रार०  भारद्वाज  :  मेरिअ  लाज  के  तहत  पैंडिग  लिटियरेश्नन  में  हजारों  रुपये  मिनते हैं  ।

 हैसियत  के  मुताबिक  मिलता

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  है  ।

 श्री  जय  प्रकादा  प्रप्रवाल  :  अध्यक्ष  ठीक  तो  सर  |  यहू  अज्ोब  बात  है  एक  ठ  रफ

 हम  नारा  लगाते  हैं  कि  हमें  जो  धमं  उसकी  पाबन्दी  में  बहीं  रहना  इन  पर/ब>्क्यों  के  कारण

 इन  औरतों  पर  ज्यादा  ज्यादतियां  हो  रही  उनको  बुरी  द्वालत  में  छोड़  दिझ्य  जाब़ा  उसको  कोई

 मैंटिनेन्स  नहीं  है  ।  मैं  आपको  दो  खास  केस  वताता  हूं  ॥  जो  लोग  नेश्ननल  यहां  शादी  कय्ते  हैं
 और  औरतों  को  छोड  जे  उनकी  बुरी  हालत  उनके  बारे  में  कोई  कानून  नहीं  है  ।

 नल  औरतों  को  यहां  छोड़कर  बाहर  चले  जाते  वे  आपके  कानून  के  दायरे  से  बाहर  निकल  जाते  हैं  ।

 अपनी  कोर्ट  में  आग  उनको  बुला  भी  नहीं  सकते  हैं  ।  उनको  पैसा  कौन  देगा  और  उनका  रघ्व-रखाव  को

 मैं  आपस  जानना  चाहता  इस  सबंध  म  आप  कोई  कदम  उठा  रहे

 श्री  एज०  ध्र।र०  भारद्वाज  :  जहां  तक  दक्ष  म  रहने  कले  व्यफ्तियों  की  समक्ष्य  कह  मैंने
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 24  1989

 आपको  बता  दी  अब  इन्होंने  दो  कैटेंगरीज  मेरे  सामने  और  रखी  वे  लोग जो  हिन्दुस्तान  में

 आकर  शादी  करते  है  और  फिर  बाहर  चले  जाते  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  जो

 हमारे  यहां  लाज  उनमें  यदि  कोई  मुकदमा  किसी  व्यक्ति  के  खिलाफ  पैंडिंग  तो  कोर्ट
 से  उसको

 बाहर  जाने  की  परमिशन  नहीं  मिलती  है  ।  जो  शादी  करके  बाहर  चले  जाते  तो  उनको  प्र  पर्टी  प

 एक्शन  लिया  जा  सकता  है  और  उसको  एटैच  किया  जा  सकता  )
 '*'

 भो  जए  प्रकाश  भ्रप्रवाल  :  कुछ  भी  नहीं  आप  उनको  नहीं  रोक  सकते  हैं  ओर  वे  चले  जाते

 हैं।*ਂ  )
 *

 भी  एच०  हार०  मारद्वाज  :  जो  मैंटिनेन्स  प्रापर्टी  से  दी  जाती  उसको  धारा  125  के  तहत

 जेल  भेज  देते  इतना  हीं  फर्क  जो  आदमी  फारेन  नेशनल  यहां  शादी  करके  चले  जाते  उनके

 बारे  में  मुझे  जानकारी  नहीं  है  कि  यह  कितनी  समस्या  है।'*ਂ  )
 **'

 [  प्रमुषा व  |
 धो  ए०  संविधान  के  अनुच्छेद  44  में  सामान्य  सिविल  संहिता  की  परिकल्पना  की  गई

 मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  स्वतंत्रता  के  42  वर्षों  के  बाद  भी  इस  प्रकार  के  अतिसंवेदनशील  मसले  के

 बारे  में  सामाम्य  समझौते  के  लिए  कोई  प्रयास  तहीं  किया  गया  कया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह

 जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  पहलू  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  विचार  किया  जाएगा  और  ऐसे  मामलों  में

 जिनमें  उस  पति  की  क्षमता  बहुत  अधिक  है  जिसने  तलाक  दिया  है  और  यह  अधिक  धन  की  अदायगी

 करने  में  समर्थ  उचित  भरण-पोषण  देने  के  लिए  कार्यवाही  की  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्या  कम  से  कम  भविध्य  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 |

 शी  एच०  हार०  भारहाल  :  मैंने  विशेष  रूप  से  यह  उल्लेख  किया  है  कि  जब  हम  भरण-पोषण

 के  लिए  मुकदमा  चलाते  हैं  तो  भरण-पोषण  को  निर्धारित  करने  वाले  न्यायिक  सिद्धांत  बहुत  ठोस

 वे  केवल  महिला  की  आवश्यकताओं  पर  ही  ध्यान  नहीं  देते  अपितु  वे  महिला  उसके  पति  और

 वार  की  स्थिति  पर  भी  ध्यान  देते  मैंने  स्वयं  ऐसे  हजारों  मामलों  का  मुकदमा  लड़ा  यदि  पति
 की  क्षमता  अधिक  घन  अदा  करने  की  है  तो  हम  उसकी  जेब  से  अधिक  घत  निकाल  सकते

 भी  सेयव  शाहब्रद्दोत  :  अध्यक्ष  जैसा  कि  भाप  जानते  हैं  रुपये  की  क्रय  शक्ति  में  हो  रही
 कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समय-समय  पर  सभी  विनियमों  और  संविधान  में  दी  गई  वित्तीय

 परिसी  माओं  में  संशोधन  किया  जाता  500  रुपये  की  यहू  जोकि  केवल  निराश्रित
 लाओं  और  उन  महिलाओं  पर  लागू  होती  है  जो  अपना  भरण-पोषण  नहीं  कर  वर्ष  1974  में
 निर्धारित  की  गई  मुद्रा  स्फीति  के  कारण  1974  की  अपेक्षा  वतंमान  समय  में  रुपये  की  कीमत
 लगभग  2<  प्रतिशत  रह  गई  पहली  पत्नी  को  1974  में  उपलब्ध  क्रय  शक्ति  प्रदान  करने  के  लिए
 इस  परिसीमा  को  बढ़ाकर  कम  से  कम  2000  रुपये  कर  देना  चाहिए  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह
 जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  को  मुद्रास्फीति  की  वास्तविकता  की  जानकारी  नहीं  है  और  वह

 विनियमों  और  संविधान  के  अन्य  मामलों  की  भांति  इस  बारे  में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  करने  में
 असमर्थ  क्यों  है  ।

 हैं

 भ्रो  एच०  धार०  भारद्वाज  :  मैं  पहले  ही  निवेदन  कर  चुका  हूं  और  मैं  एक  बार  यह  स्पष्ट
 करना  चाहूंगा  कि  धारा  125  वास्तव  में  महिलाओं  के  वास्तविक  भरण-पोषण  से  सम्बन्धित  नहीं

 यह  आश्रयहीन  वच्चचों  भोर  अस्वस्थ  माता-पिता  से  सम्बन्धित  मैं  केवल  इस  बात  पर
 विचार  करूंमा  कि  बच्छों  अथवा  पत्नी  को  सभी  आवश्यकताओं  के  लिए  इस  घारा  125
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 का  उपयोग  किया  जा  सकता  परन्तु  यदि  ऐसा  अनुभव  किया  गया  है  कि  500  रुपये  की  राशि  बह
 कम  है  तो  यह  मामला  दण्ड  संहिता  प्रक्रिया  के  अन्तगंत  आता  है  और  मैं  यह  सूचना  और  सदन  की  राय

 माननीय  गृह  मंत्री  को  दूंथा  ।

 वि  नि  _

 विधि  धोर  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संप्तथत  मंत्रो  थी०  :  आपकी

 अनुमति  से  सदन  की  सूचनाथ  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जिन  पहलुओं  पर  माननीय  सदश्य  उत्तेजित  हैं
 मैं  इस  बारे  में  उनके  बिचारों  की  प्रशंसा  करता  विधि  आयोग  ने  भी  500  रुपये  की  अधिसीमा  को

 बढ़ाने  का  सुझाव  दिया  है  ओर  हमने  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  ही  लिखा  विभिन्न

 राण्यों  से  इस  बारे  में  उनके  विचार  जानने  के  लिए  विधि  आयोग  द्वारा  एक  प्रश्नावली  तेयार  की

 सरकार  इस  बारे  में  विचार  कर  रही

 धाष्पयक्ष  महोदय  :  श्री  विष्णु  मोदी  -  अनुपस्थित

 और  चित  महाता--अनुपस्थित

 डा०  मौरी  शंकर  राजहूंस  ।

 रेखबरे  में  रिक्त  पद

 #45,  डा०  गोरो  शंकर  राजहूंत  :

 क्या  रेख  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  में  गत  तीन  वर्षों
 से

 कित  ने  पद  रिक्त  पड़े

 इन  पदों  को  रिक्त  रखने  के  क्या  कारण  और

 इन  पदों  को  भरने  हेतु  अब  तक  कया  कायंवाही  को  गई  है  ?

 ]
 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सहाथोर  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रख  दिया  गया

 विवरण

 ग्रुप  ओर  में  पिछले  तीन  वर्षों
 से

 कोई  पद  रिक्त  नहीं  पड़ा  ग्रुप  (

 और  के  सम्बन्ध  में  सूचना  इकट्ठी  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो

 जोर  स्वास्थ्य  की  दृष्टि  से

 मृत्यु  आदि  के  कारण  कर्मचारियों  के  नौकरी  छोड़  जाने  तथा  नए  पदों  के  सृजन  के

 कारण  समय-समय  पर  रिक्तियां  होती  रहती  इन  रिक्तियों  को  सीधी  भर्ती  या  विभागीय  पदोन्नति

 द्वारा  भरने  के  उपाय  किए  जाते  हैं  जो  कोटि  तथा  ग्रेड  विशेष  के  लिए  लागू  नियमों  पर  निर्भर  करता

 सामान्यतया  ग्रुप  में  कुछ  अपवादों  को  नेमित्तिक  श्रमिकों  और  एवजियों

 की  स्क्रीनिंग  करके  भरी  जाती  सीधी  विभागीय  पदोन्नतियां  तथा  स्क्रीनिंग  सभी  सतत  प्रक्रियाएं
 है

 और  इसलिए  किसी  समय  विजेष  पर  कुछ  रिक्तियां  हमेशा  ही  रहेंगी  ।
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 डॉ०  गोरो  शंकर  राजहंस  :  मैं  मामनीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 यह  सही  है  कि  सरकार  को  इस  बारे  में  शिक  यतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  सम्बे  कार्यकाल  वाले  नैमित्तिक

 श्रमिकों  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है  और  थोड़े  कार्यकाल  वाले  श्रमिकों  को  स्थाई  बनाया  जा  रहा  है  ।  यदि

 ऐसा  है  तो  सरकार  ने  हस  बारे  में  क्या  कायंवाही  की  है  !

 [  हिन्दो
 |

 को  महाथोर  प्रसाव  :  माननीय  विद्वान  सदस्य  ने  जो  प्रश्न  यह  अपने  प्रश्न  से  कुछ  दूर  हट
 कर  प्रश्न  पूछा  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमारे  यहां  नियुक्तियां  चार  प्रकार  से  होसी

 सी  ओर  डी  ग्रुप  में  नियुक्तियां  होती  हैं  ग्रुप  में  जो  नियुक्तियां  होती  वे  हम  लोग  सेवा
 आयोग  द्वारा  करवाते  बी  ग्रुप  की  जो  नियुक्तियां  होती  उनको  हम  पदोन्नति  से  करते  सी

 ग्रंप  की  जो  नियुक्तियां  होती  वे  सोधी  भर्ती  करते  हैं  और  रेलवे  रिक्रूटमेंट  बोडे  से'उमकी  अहर्ताओं  को

 देखते  हुए  नियक्तियां  करव  ते  हैं  और  डी  ग्रुप  की  जो  भर्ती  होती  वे  नेमित्तिक  अनिकों  और  एवणियों
 क  जो  श्रमिक  होते  उनकी  स्क्रीनिंग  करके  हम  करते  उनकी  स्क्रीनिंग  करने  के  बाद  हम  भर्ती  करते
 हैं  ।  हरे  पास  इस  प्रकार  की  कोई  सूचना  प्रमाणित  नहीं  है  कि कम  दिन  काम  करने  वाले  आदमी  को
 हमने  भर्ती  कर  लिया  है  और  अधिक  दिन  काम  करने  वाले  को  भर्ती  नहीं  किया  यदि  इस  प्रकार
 की  कोई  सूचना  माननीय  सदस्य  के  पास  तो  वह  व्यक्तिगत  रूप  से  लिखकर  मुझे  भेजें  और  मैं  उसकी
 जांच  करवाऊंगा

 डॉ  गोरो  क्षंकर  राजहंस  :  जमालपुर  कारखाने  में  हाल  के  वर्षों  में  न तो  कोई  पोस्टें  बनाई
 गई  हैं  और  न  पुरानी  पोह्टों  की  भरा  गया  है  और  लोगों  में  यह  भावना  फ़ैल  रही  है  कि  सरकार  शायद
 जमालपुर  रेलवे  कारखाने  को  बन्द  कर  देना  चाहती  माननीय  मंत्री  जी  हमें  बताएं  कि  सक्ष्याई
 क्या

 श्री  सहाबोर  प्रसाद  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  जमालपुर  कारखाने  के  संद्रभन  में  अश्न
 मैं  उनको  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  कोई  बात  नहीं  है  और  वहां  के  कर्मचारियों

 को  निकालने  की  बात  नहीं  है  !  यह  बात  अवश्य  है
 कि  जब  इस  प्रकार  की  कोई  बात  तो  हम  उन

 को  दूसरी  जगह  यूटीलाइज  करने  की  सोचते  वहां  पर  यदि  इस  प्रकार  के  कमंचारी  होंगे  तो  हम
 उनको  दूसरे  रूप  में  काम  करने  के  लिये  निधुक्त  करेंगे  ।

 ।,
 पा  हे

 डॉ  सम्द्रईखर  त्िपाठो  :  माननीय  अध्यक्ष  यह  सवास्ष  बड़ा  लम्बा  है  जोकि  हससे
 है  ।  लेफिन  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  पालिमेंट  हंक््लडिंग  प्राइममिनिस्टर  सेक्रे  कर्क

 दबे

 ऐसी  जगहें  खाली  पड़ी  हैं  जिन  पर  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  के  डिजरविंग  केंडी
 के  मम  सेंट  में

 रही हैं  ये  डेट्स  रहने  के  बट  पु
 नहीं  भरी  जा  रहो  हैं  इसके  क्या  कारण  ह  ?  ए  बजूः  वे  जगहें

 श्री  महाबोर  प्रसाद  :  श्रीमन्  यह  प्रश्न  रेलवे  से
 सम्बन्धित  नहीं

 दे  पाऊंगा  ।
 हा  ।  हैं  परत  उसने  से  सम्बन्धित  नहीं  इसलिए  मैं  इसका  उत्तर  नहीं

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आपको  यड़ा  होने  का  भी  कष्ट नहीं  करना  चाहिए

 श्री  बासुवेब  ध्राचायं  :  वर्ष  ,५४]  में  इसी  सदन  में
 में  काये रत  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  धीरे-धीरे  स्थाई  रूप  से

 यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  रैसदे

 रेलवे में लगा लिया कल जब
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 बजट  दस्तावेजों  के  साथ
 |

 वर्ष  पुस्तिका  दी  गई  उसमें  यह  उल्लेख  किया  गया  थ्  कि  रेजवे  में

 अब  भी  लगभग  दो  लाख  मैमित्तिक  श्रमिक  कार्यरत  कया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जान
 सकता  हूं  कि  इस  सदन  में  दिए  गए  आश्वासन  के  अनुसार  इन  सभी  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  रेलवे  में
 क्षब  तक  स्थाई  रूप  से  लगाया  जाएगा  ?

 [  हिम्दो  ]
 थी  महाबीर  प्रसाद  :  श्रीमन्  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  इस  प्रकार  के  नैमिलिक  कमंचारी

 दो  लाख  के  करीब  हैं  ।  महोदय  मैं  माननीय  सदन  को  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  भर्ती  की  यह  प्रक्रिया
 सतत  है  |  मैं  माननीय  सदस्य  की  भावनाओं  से  अवगत  यह  सतत  प्रक्रिया  ह ैऔर  हमारा  प्रयत्न

 रहता  है  कि  इस  प्रकार  को  जो  केजुअल  लेबर  की  व्यवस्था  यहां  पर  है  उसमें  किसी  प्रकार  की  कमी  न

 पाए

 लोक  अभ्रवालतें

 ]
 +46.  डॉ०  जो०  विजय  रामा  राव  :

 शो  पो०  एम०  सईव  :

 क्या  विधि  झोर  न्य।य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  अब  तक्क  राज्यवार  कितनी  लोक  अदालतें  आयोजित  की

 इन  अदालतों  द्वारा  कितने  मामलों  की  सुनवाई  की

 कितने  मामलों  में  निःशुल्क  कानूनी  सहायता  उपलब्ध  कराई

 इन  अदालतों  के  सम्बन्ध  में  जनता  की  प्रतिक्रिया  जानने  और  इनका  और  अधिक  विस्तार
 करने  के  लिए  यदि  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  तो  उसके  क्या  परिणाम  और

 (2)  देश  के  शेष  भागों  में  इन  अदालतों  की  स्थाए्ना  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  है
 अशथ्ववा  उठाने  का  विधार  है  ?

 जिधि  झोर  स्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ध्रार०  भा  :  राज्य  विधिक

 सहायता  बोर्डों  ढ़्रा  भो  जानकारी  दी  गई  है  उसके  आयोजित  लोक  अदालतें  निम्नलिखित
 भांध्र  प्रदेश  74,  असम  14,  बिहार  13,  दिल्ली  9,  गोवा  5,  गुजरात  225,  हरियाणा  129,

 कर्नाटक  246,  मध्य  प्रदेश  83,  महाराष्ट्र  553,  उड़ीसा  297,  पांडिचेरी  9,  राजस्थान  244,
 सिक्किम  3,  तमिलनाडु  5,  उत्तर  प्रदेश  586,  पश्चिम  बंगाल  9  लोक  अदालतें  :  2,504  )।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 10,03,109  मामले  ।

 सरकार  द्वारा  कोई  सर्वक्षण  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  लोक  अदालतें  राज्य
 विधिक  सहायता  और  सलाह  बोडर्डों  द्वारा  आयोजित  की  जा  रही  है  ।

 (&)  शेष.राज्यों  मोर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  भी  लोक  अदालतें  आयोजित  करने  के  लिये  प्रेरित

 il
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 करने  के  लिये  प्रयास  किये  जा  रहे

 डों  जो०  विजय  रामा  राव  :  जैसा  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  इस  वास्तविकता  की

 कारी  है  कि  देश  भर  पें  दहेज  के  कारण  मौत  के  सकड़ों  मामले  सामने  आ  रहे  हैं  और  अधिकतर  मामले

 इस  देश  के  न्याय  कार्यान्वय  तंत्र  के  सामने  नहीं  आ  रहे  हैं  इस  सन्दर्भ  मैं  मानतोय  मंत्री  महोदय  से

 यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  वे  परिवार  विवादों  और  दहेज  से  सम्बन्धित  मामलों  को  निपटाने  के  लिए

 लोक  अदालत के  क्षेत्र  को  विस्तृत  बनाने  के  बारे  में  विचार  करेंगे  जिससे  सामान्य  व्यक्ति  को

 पूर्वक  और  सोहाव॑धृर्ण  जीवन  व्यतीत  करने  में  योगदान  मिल  सके  ।

 क्रो  एच०प्रार०  मारद्वाज  :  दहेज  मृत्यु  एक  अति  गम्भीर  समस्या  है  और  जहां  तक  इसके  दांडिक

 पहलू  का  सम्बन्ध  है  इसमें  एक  निवारक  सजा  की  आवश्यकता  ओर  मैं  नहीं  समझता  कि  लोक

 अदालत  दइसके  लिए  उचित  मंत्र  होगा  ।

 जहां  तक  बेवाहिक  सहयोग  का  सम्बन्ध  है  इस  बारे  में  बदनामी  की  संभावना  लोक

 अदालतें  ऐसे  मामलों  पर  ध्यान  बेती  हैं  और  बहुत  से  समझौते  कराये  गये  हैं  ओर  परिवारों  को

 संमठित  किया  गया  है  ।

 डॉ०  जी०  विजय  रामा  शाब  :  नियमित  न्यायालयों  में  बंठने  वाले  लोग  ही  लोक  अदालतों  में
 भी  बैठ  रहे  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  मन््त्री  महोदय  हमारे  देश  के  न्यायालयों  में  लम्बित  पड़े
 लाखों  मुकदमों  को  निपटाने  के  लिये  अधिक  संख्या  में  लोक  अदालतों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 क्रो  प्रार०  भारद्वाज  :  प्रायोगिक  तौर  पर  एक  वंकल्पिक  तंत्र  के  रूप  में  विवादों  को
 निपटाने  के  लिये  लोक  अद्ालतें  आरम्भ  की  गई  लोगों  द्वारा  भारी  मात्रा  में  प्रोत्साहन  दिये  जाने
 के  बाद  हसे  विधिक  प्राधिकरण  अधिनियम  का  अंग  बना  दिया  गया  और  उस  अधिनियम  के

 लागू  होने  पर  प्रत्येफ  न्यायालय  नियमित  तौर  पर  लोक  अदालतें  आयोजित  करेगा  ।  मुझे  आशा  है  कि
 लोक  अदालतों  के  इस  संचलन  को  बल  मिलेगा  ।

 हु

 श्री  पो०  एम०  सईद  :  लोक  अदालत  बहुत  अच्छा  कार्य  कर  रही  उत्तर  के  अनुसार  केवल
 15  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  भ्रदेशों  में  लोक  अदालते  शेष  राज्यों  के  बारे  में  भौ  हमने  प्रश्न  पूछे

 प्रश्न  के  भाग  में  हमने  इस  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  देने  के  लिए  पूछा  है  कि  देश  के  शेष
 भागों  में  इन  अदालतों  की  स्थापना  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  शये  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार

 उनका  उत्तर  यह  है  कि  शेष  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  भी  लोक  भदालतें  आयोजित  करने  के
 सिये  प्रेरित  करने  के  लिये  प्रयास  किये  जा  रहे  हमने  माननीय  मंत्री  प्ले  यह  उल्लेख  करने  के  लिये
 अनुरोध  किया  है  कि  उन्होंने  इन  राज्यों  औरਂ  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  लोक  अदालतें  आयोजित  करते  के
 लिये  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  है  ।

 दूसरे  भोपाल  त्रासदी  और  ऐसे  अन्य  मामलों  में  भी  यदि  लोक  अदालतों  को  ऐसे  मकदमों  का
 दायित्व  लेने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  जाता  तो  वहां  भी  अब  तक  मामला  निपट  चका  जता  ।  ऐसे
 मामलों  में  भी

 क्या
 आप  लोक  अदालतों  को  इसकी  जांच  ५.रने  के  लिये  कह  सकते  हे  भौर  इस  क्षेत्र में

 प्रयास  कर  सकते  मैं  यह  नहीं  पूछ  रह्मा  हूं  कि  उन्हें  दांडिक  मामले  भी  दिये  जाने  चाहिए  ।

 वास्तव  में  लोग  नहीं  जानते  कि  कानूनी  सहायता  किस  प्रकार  श्री  द्रद्न
 तथा  एवं  पत्रिकाओं  आदि  के  माध्यम  से  प्रा  हे  हारा  न्याय

 रे  वाले  मी  4  सहायता  फक  कर

 सभी पत्रों ए ् चाहने वाले लोगों को सहायता मिल सकती है । १2



 5  1910  मौलिक  उतर

 शो  एच०  प्यार०  मारहाज  :  यदि  आप  मेरे  उत्तर  का  भाग  पढ़ें  तो  पाएंगे  कि  सभी

 मुख्य  राज्य  लोक  अदालतों  में  रुचि  ले  रहे  हैं  तथा  विपक्ष  द्वारा  शासित  राज्यों  में  भी  अच्छा  सहयोग
 मिल  रहा  अभी  तक  सुलझ्षाएं  गए  मामले  10  लाख  से  भी  अधिक  हैं  तथा  बितरित  किया  गया

 मुआवजा  104  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  मैं  यह  अच्छी  तरह  जानता  हूं  कि  ये  लोक  अदासर्ते

 कहां  पर  आयोजित  नहीं  हो  रही  उदाहरण  के  लिए  पूर्वोत्तर  में  मेघालय  और  त्रिपुरा
 आदि  आदिवासी  राज्यों  में  आप  देखेंगे  कि  उनके  यहां  लोक  अदालतों  जैसी  ही  एक  प्रणाली  है  कु  वे
 अपनी  पंचायतों  की  लोक  अदालतें  अपने  गांवों  में  आयोजित  करते  हैं  तथा  अपने  विवाद  बड़ी  शी
 पूर्वक  निपटाते  लेकिन  वहां  भी  हमने  उनके  लिए  धनराशि  रखी  यदि  वे  अपनी  लोक  अदालतों
 को  बेहतर  रूप  से  चलाना  चाहते  हैं  तो  वे  ऐसा  कर  सकते  लेकिन  आप  जानते  हैं  कि  ऐसा  स्थानीय
 लोगों  द्वारा  इस  व्यवस्था  को  समझ  लेने  के  बाद  ही  हो  सकता

 जहां  तक  भोपाल  गैस  त्रासदी  का  सम्बन्ध  उच्चतम  न्यायालय  के  फैसले  का  भी  हस  देश
 में  बिरोध  हो  रहा  ओर  क्या  किया  जा  सकता  है  ?  )

 श्री  ई०  प्रस्यपू  रेड्डी  : लोक  अदालत  आन्दोलन  दस  वर्ष  से  भी  पहले  शुरू  किया  गया  अभी

 तक  हम  लोक  अदालत  को  सांविधिक  स्तर  पर  नहीं  ला  सके  उत्तर  से  पता  लगता  है  कि  कुछ
 राज्यों  ने  अक्छा  कार्य  किया  है  भौर  अन्य  राज्यों  ने इतना  अच्छा  काय॑  नहीं  किया  प्रत्येक  राण्य  के

 लिए  एक  प्रतिदर्श  रूप  में  विधेयक  लाने  तथा  इन  लोक  अदालतों  के  लिए  एक  समान  संहिता  बनाने

 हेतु  लोक  अदालतों  को  वेधानिक  दर्जा  देने  के  बारे  में  क्या  मंत्री  महोदय  विचार  क्या  वह  इन

 लोक  अदालतों  के  कार्य  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  बजट  में  धनराशि  भी  आवंटित  ताकि  इसका

 उपयोग  करने  के  लिए  राज्यों  को  प्रोत्साहन  मिल  सके  ?  अनेक  बार  लोक  अदालतों  के  गांव  स्तर  पर

 पहुंचने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  जा  चुका  लेकित  अभी  तक  लोक  अदालतें  ग्राम  स्तर  तक

 जाने  के  योग्य  नहीं  अभी  वे  जिला  ओर  ताल््लुक  स्तर  तक  ही  प्तीमित  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  जाएंगे  कि  लोक  अदालतें  चल  न्यायालयों  तथा  चल  लोक  अदालतों  के

 माध्यम  से  गांव  स्तर  तक  पहुंच  सके  ?

 थी  एच०  झार०  मारद्वाज  :  जहां  तक  लोक  अदालतों  का  सम्बन्ध  में  पहले  भी  कह  चुका  हूं
 कि  इसे  कानूनी  सहायता  के  राष्ट्रीय  प्राधिकरण  अधिनियम  के  एक  अध्याथ  के  रूप  में  जोड़  दिया  गया

 है  तथा  यदि  आप  पूरा  अध्याय  पढ़ें  तो  इसमें  यह  प्रावधान  हैं  कि  लोक  अदालतें  निच्चली  अदालत  से

 उच्चतम  स्तर  तक  अपीलीय  अदालत  के  रूप  में  एक  स्थायी  संगठन  मेरे  मित्र  जानते  हैं  कि चल

 अदालतों  की  तरह  ग्राम  न्यायालयों  पर  एक  अलग  से  विधि  आयोग  की  रिपोर्ट  आई  एकदम

 म्भिक  स्तर  के  मुकदमों  की  मुख्य  मांग  को  पूरी  करने  के  लिए  भिन्न  व्यवस्था  इसे  राज्यों  के  पास

 श्रेज  दिया  गया  है  ।  ज्यादातर  राज्यों  ने  उत्तर  भेज  दिया  है  और  हम  सक्रिय  रूप  से  विघार  कर  रहे  हैं
 कि  कौन-सी  उपयुक्त  व्यवस्था  का  विकास  किया  जाए  जो  इस  देश  के  ग्रामीण  लोगों  तथा  निब्लले  स्तर

 के  मकदमों  की  समस्याओं  का  समाधान  कर  यह  दोनों  पहलू  राज्यों  से  जुड़े  हैं  क्योंकि  राज्यों  को

 विचार  करने  वाली  अदालतों  से  लेकर  जिला  स्तर  तक  अदालरतें  स्थापित  करनी  यदि  वे  इसके  लिए

 सहयोग  हम  बेठकर  चर्चा  कर  सकते  हैं  कि  फिस  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  चाहिए  और  स्थयं

 राज्यों  द्वारा  कितनी  राशि  आवंटित  की  जाएगी  ।  नि:संदेह  राज्यों  ने  वित्तीय  कमी  की  समस्या  एक

 मझ्य  समस्या  लेकिन  हमने  विधि  आयोग  की  रिपोर्ट  उनके  पास  भेजी  यदि  यह  रिपोर्ट  राज्यों

 द्वारा  स्वीकृत  हो  जाती  है  और  लागू  हो  जाती  है  तो  मैं  ममझता  हूं  कि  लम्बित  मामलों  का  प्रश्न  खर्चों

 तंथा  ग्रामीण  आबादी  की  कठिनाइयों  के  अन्य  मामलों  का  हुल  निकल  आएगा  |  राज्यों  के  सहयोग
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 के  साथ  इस  रिपोर्ट  को  लागू  करने  के  प्रति  हम  अत्यधिक उत्सुक  मैं  आशा  करता हूं  कि  माननीय

 सदस्य  यह  पूर्णतया  जानते  है  कि  हमने
 अपने  मंत्रालय  में

 कितनी  ज्यादा  चर्चा  की  है  लेकिन  प्रश्न  यह्

 पहयोग  नहीं  हम  जिल  को  अपने  पहले  सुझावों  से  अधिक
 है  कि  जब  तक  राज्य  सह

 नहीं  दे  सकते  मुझे  विश्वास  है  कि  विधि  आयोग  की  तथा  कानूनी  व्यवस्थ  के  एक  तंत्र  के
 न्बित  या  जाए  तो  काफी रूप  में  लोक  अदालतों  की  यदि  इन  दोनों  पहलुओं  को  कार्या

 हुद  तक  समस्या  हल  हो  जाएगा  ।

 [  हिण्धी
 |

 श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजोमाई  सार्वाभ  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  राज्य  सरकारों
 का  सहयोग  नहीं  मिलता  और  केद्द्र  सरकार  राज्यों  में  सबसे  ज्यादा  लोक  अदालतें  करती  हैं  तो  क्या
 उनके  साथ  विचार-विमर्श  किया  है  और  उनको  आ्थिक  सहायता  देने  के  लिए  आपने  कुछ  सोचा

 थी  एशन्च०  ध्ार०  भारद्वाज  :  हमारे  पास  जो  सेंट्रल  लीगल  एड  कमेटी  है  वह  इम्पली  मेन्टेशन  के
 लिए  उसका  जितना  भी  वजट  है  वह  सारा  राज्यों  में  तकसीम  करते  हैं  ओर  राज्य  सरकारें  भी बजट

 में  पैसा  देती  हैं  उनसे  ही  ये लोक  अदालतें  चल  रही  अगर  मोबाइल  कोट  स  को  सभी  राज्य

 कारें  स्वीकार  कर  लें  ओर  लोक  अदालतें  भी  हों  तो  मैं  समझता  हूं  जा  देहात  में  रहने  वाला  गरीब

 आदमी  है  और  जो  दूर-दराज  के  हलाकों  में  रहते  हैं  उनको  शहरों  में  आने  की  आवश्यकता  नहीं  होगी
 क्योंकि  उनको  वहीं  ढडोर-स्पेट  पर  न्याय

 [  प्रनुवाव  ]

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  तिह  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  राज्य  कानूनी  सलाहकार  बोर्ड
 लोक  अदालतों  के  सम्मुख  मामलों  के  बारे  में  अपनी  सिफारिश  अथवा  जानकारी  केन्द्र  सरकार  को  देते

 विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीशों  द्वारा  लम्बित  पड़े  मामलों
 के  बारे  में  बताने  पर  लोक  अदालतों  का  गठन  हुआ  अब  यह  हो  रहा  है  कि  निचले  स्तर  पर  प्रामीण
 निर्धन  लोगों  की  सबसे  बड़ी  समस्या  अदालतों  में  जाना  है  क्योंकि  वे  अपनी  देनिक  म  जूरी  अथवा  अभित
 होने  वाली  थोड़ी-सी  राशि  पर  निर्भर  होते  इन  अदालतों  को  ग्रामीण  निर्धनों  की  सहायता  करनी

 यदि  मन्त्री  महोदय  रिकार्ड  देखें  तो  पाएंगे  कि  सबसे  ज्यादा  लोक  अदालतें  अर्थात  586  प्रदेश
 में  आयोजित  यहां  पर  लम्बित  पड़े  मामलों  की  संसिया  7-8  लाख  से  भी  अधिक  अत  श््न
 ग्रामीण  निर्धतों  को  उनके  मुकदमों  में  सहायता  देने  क ेलिए  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?  इस  तथ्य  का
 आप  किस  प्रकार  प्रचार  कर  रहे  हैं  ?  रेडियो  और  सरकारी  एजेंसियों  को  इस  न्यायिक
 व्यवस्था  के  प्रचार  का  दायित्व  सौंपा  जाना  चाहिए  जिससे  अमीरों  की  बजाय  ग्रामीण  लोगों  लाभ
 मिलेगा  ।

 भी  एच०  पारਂ  भारद्वाज
 :

 लोक  अदालतों  का  किसी  ने  सुझाव  नहीं  दिया  यह
 तो  सोच-विचार  की  एक  प्रक्रिया  है  जो  बिद्यमान  सरकार  के  साथ  प्रारम्भ  यह  गरीबों  के  लिए
 है  ।  मैं  इससे  इन्कार  करता  हूं  कि  यह  किसी  और  के  लिए  गह  पूर्णतया  समाज  के  उन  द॑रित्र  वर्गों
 के  लिए  है  जिनके  पास  अपने  अधिकार  लागू  करवाने  तथा  समाज  में  बेहतर  स्थिति  वाले  लो

 बला  करते  के
 साधन  नहीं  हैं  ।

 हम  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनूसूचित  जनजातियों  की  मदद  कर  रहे लोक  अदालतों  के  माध्यम  से  प्रत्येक  की  सहायता  ई  यह  विविध  प्रकार  का  प्रयास  है  ।  कुछ मामले  अदालत  से  बाहर  भी  अथात  अदालत  में  सुलझाए  गए  मामलों

 के  अतिरिक्त  क्योंकि

 गोंसे  मुका  ०
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 लोक  अदालतें  छुट्टी  के  शनिवार  तथा  रविवार  को  भी  कार्य  करतीं  हैं  ।

 लोक  अदालतें  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  दौरा  भी  कर  रही  हम  राजस्व  के  मामलों  को  लेने
 में  भी  सफल  हुए  हमने  न्यूनतम  मजदूरी  के  मामले  में  भी  लिए  हमने  मोटर  दुर्घटना  न्याया  धिकरण
 के  मामले  भी  लिए  हैं  जिनका  सम्बन्ध  ऐसे  परिवारों  से  है  जिनकी  रोजी-रोटी  कमाने  वाला  दुषंटना के
 कारण  चला  गया  दुर्घटनाओं  के  शिकार  लोगों  को  लोक  अदालत  व्यवस्था  के  माध्यम  से  तुरन्त
 करोड़ों  दपये  दिए  गए  हैं  ।

 जहां  तक  प्रचार  माध्यमों  द्वारा  लोक  अदालतों  को  अधिक  लोकप्रिय  बनाने  का  सम्बन्ध  यह

 एक  बहुत  अच्छा  सुझाव  मैं  सभी  सम्भव  तरीकों  का  उपयोग  करूंगा  ।  यह  सुझाव  तो  कायंवाही  के

 लिए  ही

 विवेशी  मुद्दा  कोध  में  कमी

 $47.  श्रो  विनेश  गोस्वामो  :

 क्रो  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  के  विदेशी  मुद्रा  कोष  में  चालू  वर्ष  के  दोरान  भी  निरन्तर  कमी  हुई
 यदि  तो  31  1987  तथा  31  1988  को  विदेशी  मुद्दा  कोष  की

 स्थिति  क्या

 विदेशी  मुद्रा  कोष  में  कमी  के  क्या  विशिष्ट  कारण  और

 सरकार  भे  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  हैं  ?

 त  मंत्रालय  में  ध्राथिक  कार्य  विमाग  में  राज्य  मंत्री  एडरप्रा्डों  :  से  (५)
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 और  विदेशी  मुद्रा  भंडार  और  विशेष  आहरण  अधिकारों  को  जो
 31  1987  को  7145  करोड़  रुपये  के  व्यापारिक  लेन  देन  के  कारण  निधि  के  आगमन
 और  बहिर्गंमन  के  आधार  पर  बढ़ते  अथवा  घटते  रहते  हैं  ।  यह  भंडार  8  1988  को  बढ़कर
 7291  करोड़  रुपये  का  हो  गया  था  लेकिन  31  1988  को  घटकर  6218  करोड़  रुपये  रह
 गया  ।

 उपलब्ध  संकेतों  के  प्रारक्षित  भंडा रों  में  कमी

 पेड्रो-रसायन  जंसो  कुछ  प्रमुख  थोक  बस्तुओं  तथा  अन्य  आयातों  की  अस्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  में
 तीब  पेट्रोलियम  उर्वरक  औौर  इस्पात  के  आयात  में  पिछले  वर्ष  के  मप्रत्याशित  सूखे
 के  कारण  बाध्य  होकर  चावल  और  अन्य  मदों  का  आयात  किए  और  पिछले  वर्ष  की  तलना
 मैं  सहायता  की  कम  निवल  प्राप्तियों  तथा  अन्तर्राष्टीय  मुद्रा  कोष  को  अधिक  वापसी  अदायगियों  के
 कारण  हुई  ।

 है
 ४
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 सरकार  द्वारा  भुगतान-शेष  की  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  तैयार  की  गई  विशेष  कारंवाई

 योजना  का  उद्देश्य  अतिरिक्त  निर्यातों  की  उत्पत्ति  आयातों  को
 कम  कर  अनिवासी  भारतीय

 अमा  राशियों  के  माध्यम  से  विदेशी  मुद्रा  आय  को  अति  रिक्त  प्रत्यक्ष/अग्रत्यक्ष  निवेश  करने

 और  पर्यटन  प्राप्तियों  को  बढ़ाने  क ेउपाय  करना  है  ।

 भरो  दिनेश  गोस्थासो  :  विदेशी  मुद्रा  चिता  का  विषय  बना  हुआ  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  8  1988  से  31  1988  तक  विदेशी

 मुद्रा  कोष  7,29  करोड़  रुपये  से  घटकर  6,218  करोड़  रह  गया  है  ।

 पदि  मेरे  आंकड़े  गलत  नहीं  हैं  तो  13  तक  यह  5,844.22  22  करोड़  रुपये  रह  गया

 जो  52  सप्ताह  पहले  दिये  गए  आंकड़ों  से  12.5  प्रतिशत  कम  यह  बड़ी  समस्या  है  क्योंकि

 विशेष  आहरण  अधिकार  से  हमारे  रुपये  की  की  मत  लगातार  कम  हो  रही  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  "

 के  दौरान  आयात  में  35  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जबकि  निर्यात  में  11  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 जास्त्रियों  ने  यह  तर्क  दिया  है  कि  उदार  आयात  नीति  से  देश  को  लाभ  नहीं  हुआ  है  इसलिए  यवि  हम

 हस  दलदल  से  निकलना  चाहते  हैं  तो  नीति  में  संशोधन  किये  जाने  चाहिए  ।

 लीन  eee  eee

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  स्थिति  को  देखते  हुए  तथा  देश  में  भुगतान

 लन  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  किन  संशोधनों  का  प्रस्ताव

 श्री  एड्ग्रार्डो  फंसोरो  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 विदेशी  मुद्रा  कोष  को  किसी

 विशेष  बात  से  नहीं  जोड़ा  जा  सकता  ।  इसमें  समय-समय  पर  उततार-चढ़ाव  होता  उदाहरण  के  खिए

 विगत  वर्ष  ]  जनवरी  को  विदेशी  मुद्रा  कोष  7,145  करोड़  रुपये  था  ।  तत्पश्चात  3]  मार्च  को  बढ़कर

 7,287  करोड़  दपये  हो  गया  और  8  अप्रैल  को  7,291  करोड़  रुपये  इस  वर्ष  17  फरवरी  को

 यह  5035  करोड़  रुपये  था  जिसके  मेरे  पास  अद्यतन  आंकड़े

 हमारे  नियंत्रण  से  बाहर  अनेक  परिस्थितियों  क ेकारण  समय-समय  पर  यह  गिरावट  आई

 मुख्य  कारण  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  वृद्धि  जो  स्पष्टतः  हमारे  नियंत्रण  में  नहीं  सुखा  के
 कारण  मायात

 में  बुद्धि  यह  भी  हमारे  नियंत्रण  में  नहीं  है
 तथा  चीन  और  इंडोनेशिया  जेसे  दावेदारों

 के
 कारण

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  से  सहायता  की  कम  प्राप्तियां  कुछ  भी  कारण  हो  सकता  है  मैं  माननीय

 सदस्य  के  इस  प्रश्न  का  जबाव  देना  चाहता  हूं  कि  उदार  आयात  नीति  और  आयात  के  परिणाम  प्राप्त

 नहीं  हुए  पह  सच  नहीं  मैं  सम्मानपूर्वक  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  पूर्णतः  गलत  राष्ट्रपति  के
 अभिभाषण  थें  इन  नीतियों  के  परिणाम  बत!ये  जा  चुके  हैं  जिसमे  उन्होंने  कहा  था  कि  अब  देश

 की
 कर

 व्यवस्था  अच्छी  स्थिति  में  यह  भी  बताया  कि  अभूतपूर्व  सूखे  के  बावजूद  भी  विकास  दर  लगभग

 ग

 4  प्रतिशत  है
 थे

 यह  भी  बताया  गया  कि  इन  नीतियों  के  फलस्वरूप  राष्ट्रपति  मे  अपने  अर
 शिधध

 आगामी  वर्ष  में  विकास  की  दर  9  प्रतिशत  उद्धृत  इस  प्रकार  ये  नीतियां  बहुत  सफ
 भभाषण  में

 ही  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  को  अपने  पक्ष  में  करने  के  लिए  हम  प्रभावी  कदम  उठा  रहे  हम
 नीय  सदस्य  के  इस  प्रश्न  का  जवाब  देना  चाहता  हूं  कि  पर्याप्त  निर्यात  नहीं  हुआ  है  हि पर्ा  लिर्यात

 किया  गग
 मैं  नवीनतम  आंकड़े  उद्ध,त  करना  चाहता  हूं  ।  1987-88  की  तुलना  में  19  ae  8-89

 में

 निर्यात
 में  24.4  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है लेकिन  माननीय  सदस्य  ने  विशेष  आहरण  अधिका

 8
 दा

 9  में

 में  कहा  है  पिछले  वर्ष  इसमें  प्रतिश्नत  की  वृद्धि  हुई

 घिकार  के  संदर्भ

 विश  संत्री  (  ]।  एस०  बो०  अध्हाण  )
 :  उदार  आयात  नौति

 है
 3.  6

 *  उध  य  नीति  ही  प्र  रूप
 से

 बृद्धि
 के  लिए

 उत्तरदायी ही प्रमुख रूप से निर्यात में
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 भी  दिवैश  गोस्थाओ  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  नियर्ति  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  मंत्री  महोदय  ने

 कति  के  अभिभाकषण  का  उल्लेख  किया  है  जिस  पर  हम  चर्चा  कर  मुशे  आश्ययं  है  कि  जब  कृषि
 उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  प्रत्येक  बीज  में  वृद्धि  हो  रही  है  तथा  एक  तरफ  मूल्यों  में  वद्धि  हो  रही  है  तो

 दूसरी  तरफ  भुगतान  संतुलन  में  कभी  हो  रही  है  लेकिन  वित्त  जायोग  के  अध्यक्ष  देश  के  सब  कोष  के

 सम्बन्ध  में  विपरीत  टिप्पणी  करते  हैं  मैं  मंत्री  महोदय  से  कुछ  बातों  का  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  सस्ती

 महोदय  ने  सूद्या  का  उल्लेख  किया  है  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  मशीन  तथा  सम्बद्ध
 उपकरणों  के  आयात  में  35  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  जबकि  निर्यात  में  1!  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई
 इसका  सूखे  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  प्रोद्योगिकी  के  सम्बन्ध  में  जहां  हम  अग्रणी  देश  होने  का  दावा  करते

 हैं  बह  मेन री  तथा  सम्बद्ध  उपकरणों  के  आयात  में  35  प्रतिशत  तथा  नियति  में  1]  प्रतिशत  की

 वृढ़ि  हुई  है  पह  स्पष्ट  रूप  से  असंतुलन  है  जिसे  ठीक  करने  की  आवश्यकता  मन्त्री  महोदय  के  सः  पूर्ण
 जबाब  में  इसका  कोई  संकेत  नहीं  है  कि  यह  असंतुलन  किस  प्रकार  दूर  किया  जाएगा  क्या  मन्त्री  महोदय
 इस  पर  कुछ  प्रकाश  डालेंगे  ?

 घी  एडसार्शो  मैंने  आंकड़े  पहले  ही  बता  दिये  हम  उनकी  तुलना  माननीय  सदस्य

 की  निराशाट्मक  टिप्पणियों  से  नहीं  करना  चाहते  ।  जहाँ  तक  मशीनरी  के  आयात  का  सम्बन्ध  है  मंत्री

 महोदय  यह  मानेंगे  कि  उन्नत  प्रौद्योगिकी  तथा  मशीनरी  उपभोग  की  वस्तुएं  नहीं  यह  आयात

 स्थापन  तथा  स्थापित  क्षमता  में  वृद्धि  के  लिए  हैं  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  मशीनरी  के  आयात  के  पर्याप्त

 अरियाम  पहले  ही  प्राष्त  हो  चुके  हैं  जिसका  कि  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  उदाहरणाथं  उर्वरक

 वथा  अलौह  ख्निजों  के  लिए  स्थापित  क्षमता  में  वृद्धि  की  जा  रही  1988-89  में  32.  मिलियन  टन

 अपरिष्कुत  श्वनिज  के  उत्पादन  की  सम्भावना  है  जो  1987-88  में  30.3  मिलियन  टन  था  तथा  हमारे
 प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  देश  में  श्षाद्य  तेल  के  आयात  बिल  में  गिरावट  आई  है  यह  1987-88  में

 1137  करोड़  रुपये  के  मुकाबले  1988-89  में  620  करोड़  रुपये  है मशीनरी  का  आयात

 स्थापन  के  लिए  आयात  के  सम्बन्ध  में  हम  बहुत  सजग  हैं  ताकि  हम  अपनी  क्षमता  में  वृद्धि  कर

 सक्षे  ।

 श्री  बिनेझ्  भोस्थाभी  :  यह  मेरा  प्रश्न  नहीं  |

 थी  बलबम्त  तिह  राजबालिया  :  ऐसा  लगता  है  कि  मंत्री  महोदय  के  जवाब  से  समूची  सभा

 आइंतुष्ट  )

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  रामृवालिया  जी  की  ऐनक  से  ऐसा  ही  नजर  भ्राता

 )

 ]

 भी  बलबम्त  सिह  मंत्री  श्री  वास्तव  में  बुद्धिमान  हैं  क्योंकि  वह
 आनते  हैं  कि  आंकड़ों  को  किस  प्रकार  तोड़ा  मरोड़ा  जाता  है  ।  प्रश्न  का  जवाब  देते  समय  वह  कहते
 विदेशी  मुद्रा  कोष  और  विशेष  आहरण  अधिकार  को  छोड़कर  )  ।  आपने  ध्यान  नहीं  दिया  है  कि

 विशेष  आहरण  की  तुलना  में  अत्यधिक  अवमूल्यन  हुआ  है  विनिमय  दर  में  वृद्धि  हुई  ह ैएक  विशेष  आहरण
 अधिकार  2.538  8  रुपये  के  बराबर  है  ।  आपने  मेरे  साथी  श्री  दिनेश  गोस्वामी  को  चुनौती  दी  है  कि  कुछ

 नहीं  हुमा  परन्तु  उन्होंने  अपनी  तरफ  से  कुछ  उद्ध,त  नहीं  किया  उन्होंने  रिजवं  बंक  के  डिप्टी

 17
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 गवर्नर  श्री  डी  डी०  पी०  ओझा  की  रिपोर्ट  से  उडध  त  किया  आपने  कहा  है  कि  भुयतान  संतुक्षण  के  लिए

 सरकार  ने  एक  विशेष  कार्यकारी  योजना  बनाई  है  जिसका  उद्देश्य  अनिवासी  भारतीयों  की  जमा

 के  प्राध्यम  से  अतिरिक्त  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  पर्यटन  की  प्राप्तियों  में  बुद्ध  अतिरिक्त  निर्यात

 में  बुद्धि  आयात  कम  करना  तथा  विदेशी  मुद्रा  में  वृद्धि  करने  के  उपाय  करना  1988
 मैं

 अप्रैल  से

 अगस्त  के  दौरान  विदेशी  मुद्दा  कोष  में  1978  करोड़  रुपये  की  कर्मी  आयी  जो  विगत  वर्ष  इसी
 समय

 1189  करोड़  रुपये  क्या  आपने  ये  प्रयास  पहले  नहीं  किये  ?  जिन  प्रयासों  को  अब  आप

 कया  पहले  आप  इन  प्रया्तों  को  अपनाने  में  असफल  रहे  ?  यदि  आपने  उन्हें  अपनाया  होता  तो

 जनक  परिणाम  क्यों  नहीं  होते  ।

 श्री  एड्श्रार्डो  फैलोरो  |:  कोष  में  तीन  धीजें  होती  पहली  विदेशी  मुद्रा  परिसम्पत्तियां  जिससे

 उत्तार-चढ़ाव  होता  दूसरी  विशेष  आहरण  अधिकार  की  सम्पत्ति  तथा  सोने  की  सम्पत्ति  ।

 हम  उनका  उपयोग  नहीं  हसलिए  वे  एक  जैसी  बनी  रहती  मुदा  में  उतार-चढ़ाव  होता

 माननीय  सदस्य  को  संदेह  है  कि  हमारी  नीति  के  कारण  यह  कमी  आयी  है  ।  सबसे  पहले  मैंने

 जो  कहा  है  मैं  उसे  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  है  उदाहरणाथ  निकल  जैसी

 बस्तुओं  के  मल्यों  में  वृद्धि  हुई  टनों  के  हिसाब  से  जनवरी  1988  से  जनवरी  1989  तक

 7541  डालर  से  बढ़कर  17771  डालर  हो  गया  यह  अस्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  में  136  प्रतिशत  की

 यह  हमारे  नियंत्रण  में  नहीं  है  तथा  डालरों  के  सन्दर्भ  में  मृल्यों  में  वृद्धि  हुई  इसी  प्रकार
 की  कतरन  के  मूल्य  में  58  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  एल०एल०डी०पी०ई०  तथा  प्लास्टिक  की  वस्तुओं
 के  मूल्य  में  शत  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  सूखे  की  बजह  से  खाद्यान्नों  के आयात  के  कारण  कमी  हुई  है  यह
 भी  हमारे  नियंत्रण  में  नहीं  1987-88  में  अप्रैल  से  दिसम्बर  तक  हमने  चावल  और  गेहूं  का  आयात

 नहीं  किया  परन्तु  1987-89  में  अप्रैल  से  दिसम्बर  तक  सूखे  की  परिस्थितियों  से  निपटने  के  लिये  825

 हजार  टन  चावल  और  2000  टन  गेहूं  का  आयात  करना  पड़ा  |  ये  कारण  हमारे  नियंत्रण  से  बाहर  वे  |
 परन्तु  हम  भुगतान  संतुमन  में  सुधार  करने  के  लिये  कदम  उठा रहे  हैं  य ेकदम  प्रभावी  सिद्ध  हुए  हैं  तथा
 जहां  तक  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  है  हम  उसे  अपने  पक्ष  में  करके  स्थिति  पर  नि्बंभण
 करना  चाहते  है  ।  न  १

 भरी  केਂ  एस०  मैं  मंत्री  महोदय  श्री  चम्हाण  का  सम्मान  करता  हूं  परन्तु  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  भायात  नीति  में  कुछ  दोष  यदि  कृषकों  को  उचित  मृल्य  दिया  जाता  त्तो  श्राखास्नों  के
 आयात  की  वई

 आवश्यत
 ता  नहीं  होती  ।  उदाहरणार्थ  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  के  छोटे  क्षेत्र

 में  5.6  करोड
 उपये

 के
 तिलहनों

 के  उत्पादन  की  सम्भावना  है  परन्तु  उसकी  अनुमति  नहीं  दी  गयी  है
 जबकि  हजारों  करोड़  रुपये  के  तिलहनों  का  आयात  किया  जा  रहा  प्रकार  की  मस््ने  में
 है  ।  हमारा  अनुभव  बताता  है  कि  यदि  पारिशभ्रमिक  मूल्य  दिया  तो  हसके  आयात  को  कोई  आवश्यकता
 नहीं  हुई  ।  मुझे  आशा  है  कि  मन्त्री  महोदय  आयात  नीति  की  जांच  करेंगे  और  श्वाद्यान्न  तथा  उबं रक  के
 अंधाधुंध  आयात  को  ्ि

 महोदय
 :

 प्रश्न
 माप्त  हो  गया  है  , प्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  हो  गया

 Ay
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 $  1910  लिखित  उत्तर

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 जाली  प्रमरोकी  सुद्रा  छापने  बाला  गिरोह

 *43.  श्री  विष्णु  सोदो  :

 .  क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  जाली  अमरीकी  डालर  छापने  वाले  एक  गिरोह  का  पता  लगा

 यदि  तो  इस  मामले  में  कौन-कौम  भ्यक्ति  पकड़े  गये  अथवा  किन  पर  मुकदमा  चलाया
 भया  ओर

 देश  में  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  निवारक  कवम  उठाये  गये  हैं
 अधवा  उठाने  का  विधभार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राधिक  कार्य  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  एड्प्राडों
 हां  ।

 व्यक्तियों  को  1989  में  बम्बई  में  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  अपराधियों  के
 विदद्ध  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अधीन  कारेंवाई  आरम्भ  की  गई  है  ।

 मुद्रा  की जालसाजी  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अधीन  एक  दण्डनीय

 अपराध  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  राज्य  और  केन्द्र  दोतों  ही  स्तरों  पर  विशेष

 एकक  स्थापित  किये  गये

 भाफिया  पिरोहों  पर  ध्रापक र  बिमाग  द्वारा  छापे

 *44.  श्री  लित्त

 क्या  वित्त  मंत्री  घनबाद  तथा  अम्य  क्षेत्रों  में  सक्रिय  माफिया  गिरोह  के  प्रतिष्ठानों  पर  आयकर

 सम्बन्धी  छापों  के  बारे  में  5  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संब्या  1562  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  उन  मामलों  में  कोई  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  ;  ओर

 1988  में  जब  से  तलाशियां  लेने  का  कार्य  शुरू  किया  गया  तब  से  आयकर  विभाग  ने  आवश्यक

 बनुवर्ती  उपाय  किये  माफियाਂ  के  सरगनों  तथा  उनके  सहयोगियों  से  सम्बन्धित  मामलों  को

 उनकी  जांच-पड़ताल  का  कार्य  समन्वित  तथा  प्रभावी  ढंग  से  करने  के  उद्देश्य  से
 कलकत्ता  के  नियंत्रणाधीन  कलकत्ता  में  एक  कर-निर्घारण  अधिकारी  के  पास  केन्द्रीकृत  रूप  से  दे  दिया

 भया  जिन  मामलों  में  परिसम्पत्तियों  का  अभिग्रहण  किया  गया  ऐसे  सभी  मामलों  में  आयकर

 अधिनियम  की  घारा  ॥32(5)  के  अध्यधीम  आवेश  पारित  कर  दिए  गए  हैं  ।  कर-निर्धारण  अधिकारियों

 मे  अपने  निर्भाय  में  : कहा  है  कि  इन  परिसम्पत्तियों  का  कोई  हिसाब-किताब  नहीं  है  तथा  इसलिए  यह
 लादेश  दिया  है  कि  कारबेमता  को  रकम  की  वसूली  के  लिए  हल्हें  रोके  रखा  जाए  !  1988  में  ली
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 लिबिस  उत्तर  24  1989

 गई  तलाशियों  के  दोरान  जिन  मामलों  में  बंक-खातों  के  बारे  में  निषेधात्मक  आदेश  जारी  किए  गये
 उन  मामलों में  से  अधिकांश  मामलों  में  विधिवत  जांच-पड़ताल  करने  के

 पश्चात्
 ये  आदेश  उठा  लिये

 गये  इस  विभाग  ने  इन  तलाशियों  के  दौरान  पता  चले  विभिन्न  वाहनों  की  मिल्कियत  के  सम्बन्ध  में
 मोटर का  पंजीकरण  करने  वाले  प्राधिकारियों  के  साथ  मिलकर  जांच-पडताल  और  सत्यापन  की
 वाही भी  शुरू  की  है  ।  इन  मामलों  में  शामिल  इस  ग्रुप  के  व्यक्तियों  से  सम्धन्धित  अचल

 सम्पत्ति  के मूल्यांकन  के  बारे  में  मल्यांकन  प्रकोष्ठ  को  भी  पत्र  भेजे  गये  कर-निर्धारण  से  सम्कम्धित

 पड़ताल  का  अन्य  कायं  भी  शुरू  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सतकता  भ्रायोग  को  ऋण  मेला  योजना  पर  टिप्पणियां

 +48.  श्रो  सुरेश  कुरूप  :

 क्या  क्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  करद्रीय  सतकंता  आयोग  ने  ऋण  मेला  योजना  के  बारे  में  राष्ट्री  यकृत  बैंकों  की
 भूमिका  के  सग्बन्ध  में  टिप्पणियां  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  की  टिप्पणियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुवर्ती कार्यवाही  करने  का  आदेश  दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राधथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  श्ंत्रो  (a)  भो  एडप्रार्डो  :  से
 माननीय  सदस्य  का  आशय  केन्द्रीय  सतकंता  आथोग  की  वर्ष  1987  की  रिपोर्ट से केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  ने  ऋण  मेलों  पर  कोई  प्रतिकूल  टिप्पणी  नहीं  की  है  लेकिन  यूनियन  बैंक  आफ

 इंडिया  की  एक  शाखा  में  कतिपय  ऋण  मंजूर  करने  में  अधिकार  का  दुरूपयोग  किए  जाने  के  एक  मामले की  ओर  ध्यान  आकपित  किया  है  ।  सम्बन्धित  शाखा  प्रबन्धक  को  निलम्बित  कर  दिया  ग्रया  था  और जांच  के  लिए  मामला  रजिस्टर  करवा  दिया  गया  जांच  के  बाद  शाखा  प्रबन्धक  और  अन्यों  के खिलाफ  आपराधिक  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गई  है  ।  इस  मामले  में  अन्तग्रंस्त  शाखा  प्रबंधक  के  शिलाफ  बढ़े दन्ड  के  लिए  बेंक  ने  भी  नियमित  विभागीय  कारंवाई  शुरू  कर  दी  है  ।

 निर्यात  संवर्धन  परिषद्  द्वारा  निरथंक  ध्यय
 *49.  श्री  प्रनिल  बसु  :

 श्री  बाजू  धन  रियान  :

 क्या  वाणिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 “  तसंब  फः  प्  +  भ्  ः

 शोकने
 व

 कोई
 )  क्या  निर्यात  संवर्धन  प  रपद्  में  निरर्थंक  व्यय  को  रोकने  की  कोई  प्रभासी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  विनेश  :  बौर  निर्यात  संकधे  परिषदें  कब्पनो
 (  .।  (  ४  क्धन  '  है  ्ष नियम  के  अन्तग्ंत  कम्पनी  के  रूप  में  या  स्ोसायर  पंजीकरण  अधिनियम  के  #

 रात  सोकाबटी  के पंजीकृत  इन  परिषदों  के  देनिक  कार्यों  की  देखभाल  उनकी  प्रशासनिक
 समिति/सर्वकारी  समिति



 5  1940  लिखित  उत्तर

 द्वारा  की  जाती  इन  समितियों  को  संबंधित  परिषदों  की  संस्था  की  नियमावली  के  प्रावधानों  के

 अनुसार  व्यय  करने  का  अधिकार  होता  है  ।  परिषदों  के  वार्षिक  लेखाओं  की  सांविधिक  लेखा  परीक्षा

 परिषद द्वारा  नियुक्षत  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  की  जाती  उसके  बाद  परीक्षित  लेखे  संबंधित  परिषदों

 को  वाधिक  क्रास  बैठक  में  उनके  अनुमोदन  के  लिए  रखे  जाते  है  ।

 उच्चतम  ग्यायालय  ट्लोर  उच्च  न्यायालयों  में  न््थायाधोशों  के  रिक्त  पद

 *50.  श्री  जनक  राज  गुप्त  :

 शो  संवद  शाहडुह्दीन  :

 4 क्या  विधि  ध्ोर  ग्याय  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  एवं  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  और  अतिरिक्त

 धीशों  के  कितने  पद  इस  समय  रिक्त  है  और  कितने-कितने  मामले  लम्बित  और

 रिक्त  पदों  को  भरने  और  लम्बित  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  सरकार  ने  कया
 कदम  उठाने का  विचार  किया  है  ?

 बच्चि  धझ्ोर  न्याय  मंत्रो  तथा  जल  संताछन  भंत्री  बो  :  सदन  के  पटल

 पर  विवरण रख  दिया  गया  है  ।

 उच्चतम  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  में  रिक्त  पदों  को  विभिन्न  संर्वेधानिक
 प्राधिकारियों  के  परामशं  से  शीघ्र  भरने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  और  वर्ष  1984  में  स्थापित  उच्च
 न्यायालयों  के  तोन  मुख्य  न्यायम्  तियों  को समिति  की  सिफारिशों  उच्च  न्यायालयों  और  राज्य  सरकारों
 को  बकाया  मामले  कम  करने  के  लिए  भेज  दो  गई  है  ।

 21
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 लिखित  उत्तर  1989:

 सदियों  के  बांधों  में  दरार

 *51.  डा०  कृपाशिधु  भोई  :

 भरी  श्रीयल्लभ  पालियहो  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  नदियों  के  बांधों  में  दरारें  पड़  गई

 यदि  तो  उन  बांधों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उनका  निर्माण  किस-किस  वर्ष  में  किया  गया
 और

 इन  बांधों  की  तुरन्त  मरम्मत  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  कौन  से  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 विधि  धोर  श्वाय  अंज्ो  सचा  जल  संसाधन  मंत्री  श्षो०  :  से  मध्य
 प्रदेश  में  टिगरा  दामोदर  घाटी  निगम  के  कोनर  उड़ीसा  में  हीराक्ड  उत्तर  प्रदेश  में

 रिहन्द  बांध  था  राजस्थान  में  पाव॑ती  बांध  में  दरारें  पड़ने  की  सूचना  मिली  इन  बांधों  का  निर्माण
 1929,  1955,  1957,  1962  वा  1963  में  किया  गया  परियोजना  प्राधिकारी

 श्यक  उपचारी  उपाय  कर  रहे

 सरदार  सरोवर  परियोजना  हेतु  बिश्व  बेंक  की  सहायता

 $52.  भ्ो  विजय  कुमार  भिक्र  :

 क्या  जल  संसाधत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  सरदार  सरोवर  बांध  परियोजना  के  लिए  धनराशि  देना  रोक  दिया

 यदि  तो  क्या  विए्व  बैक  के  सीलिधर  बाइस  अ्रेसीडेम्ट  ने  नई  दिल्ली में
 एक  संवाददाता  सम्मेन्नन  में  यहू  कहा  था  कि  जब  तक  इस  परियोजना  से  सम्बन्धित  पर्यावरश्णीय  और
 विस्थापन  सम्बन्धी  समस्याओं  को  हल  नहीं  कर  लिया  जाता  तब  तक  वे  धनराशि  रोके  और

 यदि  तो  तश्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शविधि  घोर  स्थाव  संत्री  तथा  जल  संसाथत  मंत्री  थो०  :  से  विश्व
 बक  ने  किन्हीं  जिनमें  पर्यावणिक  और  थुनवास  समस्याएं  शामिल  के  कारण  सरदार  सरोबर
 परियोजना  को  सहायता  देना  नहीं  रोका  है  ।

 ह

 लिर्यात  पहों  की  मान्यता  समाप्त  करना

 $53.  छा०  दत्ता  सामस्त  :

 क्या  बालिल्य  मंदी  यह  कत्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  उनके  मंत्रालय  द्वारा  वर्ष  1988  के  दौरान  कितसे  निर्यात  ग्ह्ीं  की  आश्यता  अमाप्त  की
 गई  बोर  -

 इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 24



 5  1910  लिखित  उत्तर

 शालनिल्य  मंत्रो  दिनेश  :  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  1988  में  किसी  निर्यात  सदन
 की  मास्यता  समाप्त  नहीं  की  है|

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रोषर्टों  डोलरों  प्रादि  के  परिसरों  पर  ध्रायकर  विभाग  हारा  छापे
 #54,  प्रो०  राभकृष्ण  भोरे  :

 ड।०  चमा  झेलर  त्रिपाठी  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1988  और  1989  के  महीनों  के  दौरान  आयकर  बिभाग  के
 अधिकारियों  ने  पूरे  देश  मस्य  रूप  से  अनेक  प्रोपर्टी  डीलरों  और  कालोनाइज रों  के  परिसरों  पर  बड़े

 पैमाने  पर  छापे  मारे

 यदि  तो  इन  छापों  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्या  है  और  उनका  क्या  परिणाम
 भौर

 कोन-कौन  व्यक्ति  दोषी  पाये  गये  और  सरकार  द्वारा  उनके  विद्द्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है  भथवा  किये  जाने  का  विचार

 विस  मस्त्रासय  में  राजस्व  बिमाग  में  राज्य  सम्त्रो  के०  :  से
 आयकर  विभाग

 कोयम्बटूर  तथा  कोचीन  में  1988  और  1989  के  महोनों  में  कतिपय
 प्रोपर्टी  डीलरों  तथा  भवन  संविदाकारों  कांट्रेक्ट्स  )  के  परिसरों  की

 तलाशियां  ली  तलाशी  लिए  गए  व्यक्तियों/समूहों  के  नाम  विवरणਂ  में  दिए  गए  इन
 तलाशियों  के  दौरान  कर  अपवंचन  को  दशनि  वाले  अपराध-आरोपणीय  दस्तावेजों  के  अलावा  प्रथम

 दृष्ट्या  3  क  रोड  75  लाख  84  हजार  गसपये  के  मुल्य  की  लेखा-बाहय  परिसम्पत्तियां  पकड़ी  गई  इन
 तलाशियों  के  तलाशी  लिए  गए  व्यक्तियों  ने  कुल  7  करोड़  68  लाख  19  हआर  रुपये  की  भ्राय
 को  छिपाये  जाने  की  बात  को  स्थीकार  किया  इन  सभी  मामलों  में  छिपाई  गई  आय/धन  की  मात्रा
 का  अनुमान  लगाने  के  लिए  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों  के  तहत  समुचित  उपाय  किये  गये  जैसे  कि  अनुवर्ती

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  19  2  (5  )  के  तहत  कार्यवाहियां  आदि  ।

 विवरण

 क़ृ०सं०  स्थान  तलाशी  लिए  गए  समह/व्यक्षित  का  भास
 _______ २  ७  उऑ्््ययथख।ा  हा  न  कक

 2  रे

 ओकससक्ओसअककसससत  :घक्फ:ए-ए-ए-“्/“ईएइईौअह_य्य०ए0णण  च्लनतकखससछसक्णा-ाऊ  सचसस
 !  बम्बई  में०  शान्ति  बिल्डसं  ।

 2...  बम्वई  मै०  ढोलकिया

 3  बस््बई  में०  अजमेरा
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 4.  अम्बई

 5...  बअम्बई

 6.  अस्बई

 7.  बम्बई

 8...  दिल्ली

 9  दिल्ली

 10...  दिल्ली

 11.  दिह्ली

 12...  दिल्ली

 13.  दिल्ली

 14,  दिल्ली

 15...  दिल्ली

 16...  दिल्ली

 17.  दिल्ली

 18...  दिल्ली

 19...  दिल्ली

 20...  बिल्ली

 21.  दिल्ली

 22.  दिल्ली

 23,  दिल्ली

 24.  दिल्ली

 25.  दिल्ली

 26.  दिह्ली

 27...  दिल्लो

 8.  दिल्ली

 29-  दिल्ली

 30,  कलकत्ता

 31.  कलकत्ता

 32.  कलकत्ता

 3

 मं ०  दत्तानी  कंस्ट्रक्शन  ।

 में०  कॉनवुड  कंस्ट्रक्शन  ।

 मै०  आर०  एन०  ए०  बिल्डर्स

 मै०  जैन  ग्रुप  4

 म े०  कम्पीटेंट  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  ।

 मै०  मोहन  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  ।

 म ै०  आनन्द राज  एजेन्सीज  ।
 मै०  राजेन्द्रा  बिल्डसं  ।

 मे०  जैना ग्रुप  ।
 मर

 मे»  सप्वान  कंस्ट्रक्शन

 मे  ०  चावला  ट्रेंडसे  लि०  ।

 मं  थी०  बार०  अरोड़ा  ध्रुप  ।

 मै  ०  शालीमार  सेल्स  कार्पोरेशन  ।

 मे०  पारसनाथ  एंड  एसोसिएट्स  ।

 मे  «  गौरद  इल्वेस्द्रमेंड  छि०  ।

 मै०  आर०  पी०  एस०  इन्बेस्टमेंट  लि० ।
 म०  जैनको  प्रापर्टीज  लि०  ।

 मं०  अग्रवाल  एसोसिएट्स
 मैं०  महेल्र  जेन  ।

 मैं०  ए०  के»  टी०  एंड
 में  मोंगा  कंसल्टेंसी  लि०  ।

 एस०  एस»  जसपाल  ।

 सत्य  चौधरी  ।

 में  ०  शौकतराय  मल्होत्रा  ।

 म े०  ड्रीम  सिटी  बिल्ड्स
 मै०  डी०  सी०  पाल  एंड  सम्स  ।
 मैं०  माडन॑  ग्रुप  डिजाइन  ।
 मै०  एच०  के०  सेन  एंड
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 33...  कलकत्ता  मैं०  बेंद  ग्रुप  ।

 34...  कलकत्ता  में  ०  दफ्तरी  ग्रुप  ।

 35...  फलकत्ता  में  ०  घादिम

 $6.  कलकत्ता  में०  एस्०  ढी०  मुन्धड़ा  ग्रुप  ।

 37.  बंगलौर  गोपालन  एसोसिएट्स  ।

 38.  गोवा  कामथ  कंस्ट्रक्शन

 39...  कटक  चित्त  प्रसाद

 40...  कटक  चौधरी  के०  सी ०  दास  ।

 41...  कटक  जे०  यरी०  बुद्धराजा तथा  अन्य  ।
 42...  भुयनेश्यर  बी०  बी०  जेना  ।

 43...  गुबाहाटी  जानकी  जैन  तथा  झूमर  मल  जैन  तथा  अन्य  ।

 44.  अहमदाबाद  हसमूल  लाल  के  ०  शाह  ।

 45...  सूरत  ठाकुरभाई  मनछाभाई  ।

 46...  सूरत  विष्णुभाई  डोरीबाला  ।

 47...  कोयम्बदटूर  पी०  कुमा राबेलुस्वामी  तथा  अस्य  ।

 48.  कोचीन  ई०  पी०  अब्दुल  रहिमान  ।
 है

 ऋण  मेला  योजमा  फी  उपलब्धि  का  म्ल्पांकन

 $55.  डा०  सुधीर  राय  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों
 की  ऋण  मेला  योजना  की  उपलब्धि  का  मूल्यांकन

 किया

 यदि  तो  क्या  उक्त  उपलब्धि  संतोषजमक  पाई  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  ध्लाथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्शार्डो  फुल  :  से
 सरकारो  क्षेत्र  के  बेंक  कमजोर  वर्गों  को ओर  अश्विक  ऋण  देने  के  अपने  समग्र  कार्यक्रमों  के  अंग  के

 रूप  में  ऋण  मेले  आयोजित  करते  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  वर्ष  1986  में  ऋण  मेलों  के  सम्बन्ध  में
 एक  मचा  जेध्ययंन  किया  उस  समय  प्राप्त  जानकारी  एवं  उसके  बाद  प्राप्त  जानकारी  के  आधार
 प्र  बैंकों  द्वारा  इस  कार्वक्रम  की  समीक्षा  की  जाती  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  मंजूर  करते  समय  बैंकों

 भारती य  रिजवं  बेंक  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिये  जारी  किये  ग्रये  अनुदेशों  एवं  मार्गनिर्देशों  का  पालन
 करना  होता  है  ।
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 गोहाटो  उच्च  स्यायालय  की  प्रगरतला  बेंच
 )

 में  लम्बित  मामले

 $56,  श्री  प्रज॒प

 क्या  विधि  झ्लौर  ग्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोहाटी  उच्च  न्यायालय  की  अगरतला  में  कितने  मामले  लम्बित

 और  ु
 (a)  इन  मामलों  के  शीघ्र  निपटात  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बिधि  प्ोर  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  :  तारीख

 30-6-1988  को  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  की  अगरतला  सकिट  न्यायपीठ  में  3570  मामले  लम्बित

 गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  में  स्यायाघीशों  की  संध्या  को  बढ़ाकर  10  से  19  तक  करने  के

 अतिरिक्त  बकाया  मामलों  को  कम  करने  सम्बन्धी  वर्ष  1984  में  स्थापित  उच्च  न्यायालयों  की  तीन

 मुख्य  स्यायभूतियों  की  सामति  की  उच्च  न्यायालयों  और  राज्य  सरकारों  को  समुचित
 वाई के  लिए  भेज  दी  गई  हैं  ।  है

 कंकालों  का  प्मधिकृत  निर्यात

 +$57.  भ्रो  जगस्ताथ  पटनायक  :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  एक  बड़ा  गिरोह  पूर्वोत्तर  राज्यों  से
 वंगलादेश  होकर  पश्चिमी  देशों  को  मानव  कंकालों  का  अनधिकृत  निर्यात  कर  रहा

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (7)  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रो
 दिनेश  से  एक  अछबारी  रिपोर्ट  आधार  पर  जांच

 की  गई  थी  लेकिन  ऐसे  निर्यात  किए  जा  रहे  हैं  इसका  कोई  सबूत  नहीं  मिला  ।

 उच्च  शक्ति  प्राप्त  शापातो  सिश्वन  का  दोरा

 $59.  भो  थी०  तुलसो  राम  :

 शो  वालासाहिब  बिल्ले  पाठिल  :

 क्या  बिल  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :  ह

 क्या  उच्च-शक्ित  प्राप्त  जापानी  मिशन  जि '  जापानी  |  सने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा जापान  व्वारा  भारत  में  किया  गया  पूंजी  निवेश  दोनों  देशों
 रिया

 के  सिए  लाभप्रद  पाणा

 नर

 यदि  तो  दोनों  देशों  के  बीच  यदि  कोई  समझौते  किए  पए  हैं  तो  उसका  ब्यौराक्या



 $  1910  लिखित  उत्तर
 नी  ज+  «न  कप  5 मनन  नाक  कल  लात  चलना

 जापानी  पूंजी  निवेश  का  किन-किन  राज्यों  में  उपयोग  किया  जाएगा  और  इसका  किस
 प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  किया

 वित्त  मंत्रालय  में  धारथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्मार्डो  :  से
 आथिक  सहयोग  के  लिए  जापान  की  सरकार  का  एक  उच्चस्तरीय  मिश्न  3।  जनवरी  से  7

 1989  की  अवधि  में  भारत  के  दोरे  पर  आया  इस  मिशन  ने  सामान््य-तौर  मध्यम  कालीन

 और  दीघंकालीन  आशिक  विकास  के  परिप्रेक्ष्य  में  तथा  भारत  और  जापान  के  मध्य  आधिक  सहयोग  के

 सुदृढ़ीकरण  की  संभावनाओं  के  संबंध  में  विचार-विमर्श  किया  ।  भारत  में  जापानी  निवेश  के  लिए  किस्ती

 विशिष्ट  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  गए  ।

 केपद्रीप  सरकार  के  क्ंचारियों  को  महंगाई  भत्ते  का  भुगतान

 +((0).  श्री  वोी०  क्ुष्णराव  :

 शी  कमम  चोघरो  :

 क्या  बिल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 ।  1989  को  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  वर्ष  1960-

 100)  कया  था  जिसके  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  महंगाई  भत्ता  मंजूर  किया
 जाता

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारी  |  1989  से  महंगाई  भत्ते  की  एक  ओर

 किस्त  प्राप्त  करने  के  हकवार  हो  गए  और

 यदि  तो  वर्ष  के  दौरान  इससे  राजकोष  पर  कितना  वित्तीय  भार  पड़ेगा  और  उनके
 मन्त्रालय  द्वारा  इसका  भुगतान  करने  के  लिए  कब  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 विस  मंत्रालय  में  भ्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  थो०के०  गढ़बो  )  :  1988
 के  अन्त  में  औद्योगिक  कामगारों  के  लिए  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  आधार

 (1960-100),  जिसके  आधार  पर  सरकारी  कर्मचारी  को  1.1.  1989  से  महंगाई  भत्ता  दिए  जाने
 की  स्वीकृति  पर  विचार  किया  जाएगा  ४18  है  ।

 हां  ।

 1.1.1989  से  महंगाई  भत्ते  की  किस्त  दिए  जाने  के  कारण  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौराम
 अतिरिक्त  ध्यय  शून्य  होगा  क्योंकि  जनवरी  तथा  1989  के  महीनों  के  लिए  महंगाई  भत्ते  का
 भुगतान  वित्तीय  वर्ष  1989-90  के  दौरान  किया  1.1.89  से  महूंगाई  भत्ते  के  भुगतान  का
 मामला  विचाराधीन

 साल  मोयहन  कम्पनियों  को  ऋण

 ]

 374.  श्री  श्रार०  एप्त०  मोये

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  अनेक  रुग्ण  नौबहन  कंपनियों  को  बचाव  ऋण  देने  का  कोई  निर्णय  लिया
 ओर
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 यवि  तो  इस  ऋण  की  पात्र  कंपनियों  का  ब्योरा  क्या  है

 बिस  मंत्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एड्म्रार्डो  (७)  ओर
 रुस्ण  नोवहत  कम्पतियों  को  बचाव  ऋण  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भा  रतीय  नौबहन

 ऋषण  तथा  निवेश  कम्पनी  सी०  आई०  सी०  ने  भूतपूर्व  नौबहन  विकास  निधि
 समिति

 से

 खहायता  प्राप्त  तोवहल  कम्पनियों  का  वित्तीय  मूल्यंकन  किया  उन  रुग्ण  नोवहन  कम्पनियों  के

 भामले  में  जिन्हें  अथंक्षम  समझा  जात  भारतीय  नौवहन  ऋण  तथा  निवेश  कम्पनी  द्वारा  पृनरक्धर
 कार्यक्रम  तैयार  किये  गये  इन  पुनरुद्वार  कार्यक्रमों  अन्य  बातों  के  परिसम्पत्तियों  के

 वास्तविक  मूल्यांकन  की  तुलना  ऋण  की  मूल  रकम  से  अधिक  सशि  की  न्याजमुक्त  अवरुद्ध  कण
 फ्री  फ़ोजन  में  बदलकर  तथा  बकाया  ब्याज  राशि  को  संचयी  परिवर्ततनीय  अधिमान

 शेयरों  में  बकाया  ऋणों  के  परिशोद्षण  का  पुननिर्धारण  करमा  शामिल  पुनस्म्जीबित
 कम्पनियों  के  प्रवतंकों  से  भी  पर्याप्त  अंशदान  करने  की  अपेक्षा  को  जाती  है  ।

 स्थोक्ृति  के  लिए  लंबित  पड़ो  उड़ोसा  को  बड़ी  सिचाई  परियोजना

 375.  थी  लक्ष्मण  भतिक  :

 क्या  जल  संधाघन  रंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ी  सा  को  कितनी  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  को  कार्यान्वयन  के  लिए
 मंजूरी  दे  दी  है  और  कितनी  परियोजनाओं  पर  मंजूरी  प्रक्रिया  अभी  तक  घल  रही  और

 इन  सभी  परियोजनाओं  पर  कुल  कितना  पूंजी  निवेश  होया  ?

 खस  संसाधन  स्ंज्रालय  में  राज्य  प्ंत्रो  कृष्णा  :  ओर  नियोजित
 विकास  के  प्रारम्भ  8.7  लाख  हेक्टेयर  को  लाभान्वित  करने  के  लिए  170  करोड़  रुपये  की  लागत
 की  तीन  बृहद  सिंचाई  परियोजनाएं  पूरी  की  गई  लगभग  9  लाख  हेक्टेयर  को  लाभान्वित  करने  के
 लिए  1470  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  की  अन्य  पांच  बृहद  परियोजनाएँ  शुरू  को  गई
 640  करोड़  रुपये  की  अमुमानित  लागत  की  चार  नई  बृहद॑  परियोजनाएं  राज्य  सरकार हें  प्रॉप्त

 हुई

 रबड़  उच्योग  में  संकट

 376.  *औ  टो०  बाल  भोड  :

 थी  पो०  ह०  एतटनो  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्तमान  में  रबड़  उद्योग  को  किसी  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 हस  संकट  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 क्ष्या  प्राकृतिक  रबड़  की  खेती  को  प्ररेन््सन्ह्वन  देने  के  लिए  रोपप  तथा  प्रुन रोपण  क्षंबंधी  राज
 सहायता  सहित  कोई  नये  प्रोत्साहन  दैंने  का  विचार  है  ?

 बालनिज्य  मंब्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  (w)  जी  नहीं  ।
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 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 प्राकृतिक  रबड़  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  रबड़  बोड्ड  द्वारा  पहले  से  ही
 न्वित  उपायों में  शामिल  हैं

 (1)  रबड़  रोपड़  विकास

 (2)  गैर-परम्परागत  क्षेत्रों  में  त्वरित  विकास  के  लिए

 (३  )  नर्लेशियों  की  स्थापना  सथा  रोफ्ण  संबंधी  सामन्री  का

 (4)  इमदादी  दरों  पर  छोटे  धारकों  को  सम्पदा  अन्तर्निवेशों  की

 (5)  रबड़  रोपण  में  सि्ाई  स्रंबंधी  सुधार  के  लिए  तथा

 (6)  सामुदायिक  चिपणन  तथा  संक्ाधन  ।

 वबालिण्यिक  बेकों  में  तकतोको  कक्ष

 377.  भी  गुरूदास  कामत  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  वाणिज्यिक  बैंकों  में  लभु  एककों  की  वित्तीय  आवश्यकताओं  का  मूल्यांकन  करने  के

 लिए  तकनीकी  कक्ष  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए
 मये  हैं  ?

 वित्त  अंज्ासव  में  श्राथिक  का्ज  विज्राण  में  र्य  भ्ंथी  एड्भाएों  ओर

 धारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  लघु  उद्योगों  की  वित्तीय  आवश्यकताओं  का  मृल्यांकन
 करने  के  लिए  वाणिज्यिक  बैंकों  के  अंचल  ओर  क्षैत्रीय  कार्यालयों  तथा  लथु  उतच्चोग  एकल  बहुल  क्षेत्रों

 में  स्थित  शाखाओं  में  तकनीकी  कक्ष  होते  हैं  ।

 डड़ोसा  के  लिए  रेलगाड़ियों  का  रहू  किया  जाता

 378.  थभ्रो  बृश्नभोहुस  सहूम्तो  :

 थ्वी  जिम्तानलि  लेता  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उड़ीसा  के  विभिन्न  भाषों  में  हुए  प्रक्शंनों  को  जल्लकारी  है  जो  उड़ीसा
 के  लिए  कुछ  रैलगाडियां  रह  कर  दिए  जाने  और  गईं  विशेष्कर  नई  बिल्ली --  पुरी
 छक्सड्रेस  और  तीलांचल  एक्सप्रेस  के  बारे  में  विरोध  प्रकट  करते  के  लिए  किए  गए

 (a)  यदि  तो  इस  प्रदर्शनी  क्षा  ब्यौरा  क्या

 इस  पर  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्तिया

 क्या  देश  के  विभिन्न  भागों  से  आने  वाले  ती्  यात्रियों  की  आवश्यकता  के  अनुरूप  पर्याप्त

 $1



 24  1989
 -  1

 लिखित  उत्तर

 रेल  सेवा  उपलब्ध  किए  बिना  रेलगाड़ियां  रह  कर  देने  से  पवित्र  पुरी  नगर  की  तीर्थ  यात्रा  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ा  और

 (2)  यदि  तो  क्या  सरकार  पूर्व  रेल  सेवाओं  को  पुनः  घलाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  रा्ष्य  मंत्री  माधवबराव  :

 मंजूरी  खुरदा
 कयोंझर  कपाली

 कपिलास  वैव रणी  रम्भा  आदि  स्टेशनों  पर  विरोध
 प्रगट  किए  गए  ।

 1-1-1989  से  कतिपय  गाड़ियों  को  कई  ठहराव  दिए  गए  हैं  ओर  पुरी--तिरुपति  के

 बीच  दा  सवारी  डिब्बे  चलाए  गए  ब्रोष्म  कालीन  समय  सारिणी  में  979/980  हाक्ड़ा  -  तिरुपति

 एक्सप्रेस  गाड़ियों  के समय  को  इस  प्रकार  पुननिर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  बेरह[मपुर  और

 भूवनेश्यर  के  बीच  दिन  के  समय  को  यात्रा  हो  सके  तथा  215/216  पलासा--भुबनेश्वर  सवारी  गाड़ी
 को  पहली  मार्च  1989  से  फिर  से  चलाया  जा  रहा

 जी  नहीं  ।

 (8)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जिवेशाम  डिबोलन  में  रेल  परियोजनाएं

 379.  थ्रो  ही०  बच्कीर  :

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  रेलवे  के  तज्िवेन्द्रम  डिवीजन  में  कौन  सी  परियोजनाएं  निर्माणाधीन

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  स्वीकृत  धनराशि  में  से  प्रत्येक  परियोजना  पर  खर्च  की  गई
 घन  राशि  का  ब्यौरा  क्या  और  ]

 प्रत्येक  परियोजना  में  कितने  प्रतिशत  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  और  प्रत्येक  परियोजना  के
 कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  भाषवराथ  :  दक्षिण  रेलवे  के  तिरुवनन्तप्रम
 खण्श  में  असेप्पी--कायनकुलम  और  त्रिचू  र--थ्रुरुवायूर  में  नयी  बड़ो  लाइन  की
 परियोजनाओं  का  कार  प्रगति  पर

 एणकुलम--अलेप्पी  में  3  11-89  तक  45.80  करोड़  रुपए  खर्च  हो  चुके  अलेप्पी  -...
 कायनकुलम  में  12.26  करोड़  रुपए  तथा  विच्च  र-गुरूबायूर  में  3.99  करोड़  रुपए  खच  हो  चुके  क्र हि  $  हैं  ।

 ee
 का

 एणकुलम  -  अलेप्पी  में  67.5%,  अलेप्पी  -  कायनकुलम  में  24.2% तथा  त्रिचुर--गुरूवायूर  में  6.2%  की  प्रगति  एर्णाकुलम--अलेप्पी  परियोजना  1989  तक
 चालू  हो  जाने  को  आशा  कायनकुलम  और  जिचू  र-गुरुवायर  में  परियोजनाओं  का  पूरा
 होना  आने  वाले  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेया  |
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 झनुप्रक  प्रायात  लाइलेंत  बेने  की  प्रक्रिया

 380.  श्री  रामाश्रत  प्रसाव  सिह  :

 क्या  थानिण्य  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनुपूरक  आयात  लाइसेंस  आफ  प्रोसीजरਂ  के  पैरा  232  के  अनुसार  मंजूर

 यदि  तो  किन-किन  परिस्थितियों  में  इस  प्रक्रिया  को  उदार  बनाया  जा  सकता

 कया  वर्ष  1988-89  के  दौरान  कुल  75  एम  एम  पोटैशियम  फर्स्ट  क्रिस्टन
 का  आयात  करने  के  लिए  साइसेंस  देते  समय  निर्धारित  प्रक्रिया  का  पालन  नहीं  किया  गया
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बालिश्य  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  और  वर्तमान
 आयात  और  निर्यात  नीति  के  पैरा  63  तथा  64  में  निहित  प्रावधानों  तथा  आफ  प्रौसीजरਂ
 के  पैरा  232  के  अनुसार  अनुप्रक  आयात  लाइसेंस  केवल  प्रायोजक  प्राधिकरण  द्वारा  आवश्यकता  के

 प्रमाणीक  रण  तथा  समिति  में  दिए  गए  वेशी  क््लीयरेंस  के  आधार  पर  दिए  जाते

 और  इस  प्रक्रिया  को  अपनाते  हुए  एक  एकक  को  1987-88  में  उनके  आवेदन  पत्र
 पर  प्रायोजक  अधिकारी  द्वारा  आवश्यकता  के  प्रमाणीकरण  और  वाणिज्य  मंत्रालय  तथा  रसायन  एवं
 पैट्रो-२सायन  विभाम  के  बीच  अम्तर-मंत्रालीय  बेठक  में  लिए  गए  निर्णय  के  आधार  पर  पोटाशियम

 फरढ  क्रिस्टल  के  आयात  के  लिए  अनुप्रक  लाइसेंस  दिया  गया  ।

 मह॒तोर  तक  रेल  संपर्क

 381.  चौधरो  प्रल्तर  हुसत  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  मुरादाबाद--सहारनपुर  रेलवे  लाइन  धामपुर  के  निकट  ौह्थित
 नहतौर  उपनगर  को  जहां  से  सूत  और  हथकरधा  वस्त्र  बड़ी  मात्रा  में  निर्यात  किये
 जाते  रेल  मार्ग  से  जोड़ने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संज्री  माधव  राब  :  जी

 (&)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कम  सम्माई  की  रेलवे  लाहनें  ध्यावहारिक  नहीं  इसके  अलावा  थोक
 परिवहन  मात्रा  भी  इतनी  नहीं  है  जिससे  प्रस्तावित  लाइन  का  ओऔचित्य  बनता
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 इक  श्कंतियों  के  दौरान  मारे  गए  क्षेत्रीय  प्रामोण  बेंकों  के  कर्मचारियों  के

 रिहतेदारों  को  म॒प्राबजा

 ]
 382.  भरी  हम्तान  मोल्लाह  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  और  198  में  वेक  डकेतियों  के  दोशान  डाकुओं  द्वारा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों
 के  कितने  कमंचा री  मारे  गए  और  ऐसे  कमंचारियों  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकारी  नीति  के  अनुसार  कितने  मामलों  में  मृतक  कर्मचारियों  के  नजदीकी  सि्लैदारी
 को  मुआवजे की  रकम  प्रदान

 की  गई  !

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड््सार्डो  ः  थौर

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रेलवे  वां

 283.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 से  रेलवे  बांडों  के  माध्यम  से  कितनी  धनराशि  संग्रह  की  गई

 ne
 क्या  रेलवे  द्वारा  इस  वर्ष  भी  सावंजनिक  विक्री  के  लिए  रेलवे  बांड  जारी  किए  जो  रहें

 और

 यदि  तो  इन  बांडों  के  माध्यम  से  कितनी  धनराशि  संग्रह  करने  का  विचार  है  तथा
 इसका  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माघवराय  सिधिया  ):  )  से  (  भारतीय  रेल  वित्त
 निगम को  वर्ष  1988-89  में  बांड  जारी  करके  ८00  करोड  तक  की  पूंजी  एकत्र  करने  की  अनमति दी
 गई  है  ।  इसमे ंसे  निगम  द्वारा  500  करोड़  रुपए  निजी  नियोजन  के  आधार  पर  एकत्र  किए  गए  हैं  और
 शेष  100  करोड़  रुपए  का  अंशदान  सावंजनिक  निगम  द्वारा  एकत्र  किया  जाना  इस  पूंजी  का  उपयोग
 भारतीय  रेलों  को  पद्टे  पर  दिए  जाने  वाले  चल  स्टाक  की  खरीद  के  लिए  किया  जा

 सरफारो  क्षेत्र  के  बेंकों  को  प्रामोण  शाखाशों  के  कार्य  मिव्पादन  को
 समोक्षा  करने  का  प्रस्ताव

 384.  थ्री  थ्रीकांत  दत्त  नररशिहराज  वाडियर  :

 क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार
 का  कर्भाटक  और  अन्य  राज्यों  में  सरकारी  क्षेत्र  क ेविभिन्न  प्रामीष शाथ्वाओं  के  कार्य  निष्पादन  की  समीक्षा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 बरस

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  बैंकों  अथवा  समीक्षा  करने  वाले  अधिकारियों  को
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 अावश्यक  कार्यवाही  करते  हेतु  क्या  दिशा-निर्देश  जा  री  किए  गए

 विश  यंश्राल्यय  में  म्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एड्शार्डो  :  और
 सीड  ढैंक  योजना  के  अन्तर्गत  कर्नाटक  सहित  सभी  राज्यों  में  जिलेवार  वाधषिक  कार्य  योजनाएं

 तेयार  की  जाती  इन  योजनाओं  के  वंकवार  कायं-निष्पादन  की  विभिन्न  मंचरों  पर  नियमित  आधार
 पर  प्रमीक्षा  की  जाती  है  ।

 स्वीकृति  के  लिए  विधाराधीम  सिंचाई  परियोजनाएं

 385.  थो  प्ानम्य  पाठक  :

 क्यू  अल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  राज्यों  की  अनेक  सिधाई  परियोजनाएं  केन्द्रीय  सरकार  को  स्थीक्ृति  हेतु
 विचा  राधी  त्  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  तथा  ये  परियोजनाएं  स्वीकृति  के  लिए
 कब  से  विचाराधी न  हैं  ?

 जल  संसाधत  मंत्रालय  में  राक्य  संत्रो  कृष्णा  ओर
 समय  पर  राज्यों  से  प्राप्त  99  बुहृद  तथा  85  मध्यम  सिंचाई  योजनाएं  केन्द्र  में  विचाराधीन
 वार  ब्योरा  अंश  रत  विवरण  में  दिया  गया  है  |

 विवरण

 पक  राज्य  का  नाम  बुहृद  योजनाओं  की  अध्यम  योजनाओं  की

 संख्या  संख्या

 1  2  3  4

 1  आंध्र  प्रदेश  5  5

 2.  असम  0  1

 3«  विहार  10  15

 4  गुजरात
 8  0

 5  हरियाणा  4  2

 6...  हिमाचल  प्रदेश

 7  जम्मू  व  कश्मी र  |  3

 8  कर्नाटक  4  0

 9...  केरल  2  0

 9...  मध्य  प्रदेश  2  5

 10  महाराष्ट्र  10  32
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 पर

 2
 3  4

 फऊ््ीी  ९  ृ  _  2
 13  मणिपुर

 2

 14  भेघालय  0  हे

 15  उड़ीसा  3  0

 16.  पंजाब  6  0

 17.  राजस्थान  7  4

 18.  तमिलनाडु  4

 19...  त्रिपुरा  0

 20...  उत्तर  प्रदेश  2  0

 20.  पश्चिम  बंगाल  2  0.

 कुल  जोड़  99  85
 न्लजनन+-ज्णय+  के लिए areata जोबन बीमा  कप  शा  साधारण

 वर्धा  भोर  बाढ़  पीड़ितों  क ेलिए  मारतीय  जोबन  बीमा  तिगम  तथा  साश्तीय  साधारण
 बोमा  निगम  हारा  सहायता

 386.  प्रो०  सारायण  चम्द  पराहवर  :  क्या  ब्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  तथा  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  ने
 1988  में  वर्षा  और  बाढ़  पीड़ितों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  हेतु  ऋण  प्रदान  करके  हिमाचल

 जम्मू-कश्मीर  तथा  हरियाणा  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  प्रत्येक  निगम  द्वारा  इस  प्रयोजन  हेतु  प्रत्येक  राज्य  को  ऋण  के  रूप  में  कितनी
 धनराशि  प्रदान  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंज्ञालय  में  श्राधिक  कार्य  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  एडश्रार्डों  :
 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जीवन  बीसा  निगम  और  साधारण  बीमा  निग्रम  दोनों  का  हिमाचल  जम्मू
 और  कश्मीर  तथा  हरियाणा  की  राज्य  सरकारों  से  इस  प्रयोजनाथं  ऋण  सहायता  के  सम्बन्ध  में  कोई
 अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 सम्पदा  तथा  उपहार  कर  को  वसूलो

 387.  भ्रो  सुरलोबर  माने  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वित्तीय  बर्ष  के  दोरान  कुल  कितनी  राशि  का  सम्पदा-कर  तथा  उपहारब्कर  वसूल
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 किया  गया  और  निर्धारितियों  की  संडया  कितनी

 वर्ष  1984-85,  1985-86  तथा  1986-87  के  दोरान  उपह्ार-कर  तथा  सम्पदा-कर

 के  जरिए  वसूल  की  गई  राशि  की  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या  और

 इन  करों  की  बसूली  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वित्त  प्ंत्रालय  में  राजस्व  विमाग  में  राज्य  सगत्रो  ए०  के०  :

 (*)  बसूलियां  कर  निर्धारितियों को  संल्या
 रुपयों  मे ं)

 घन-कर  100.58*  634

 दान-कर  8.23*  96

 *अनन्तिम

 रुपयों

 वर्ष  घन-कर  दान-कर

 बसूलियां  वसूलियां

 1986-87  174  9

 1985-86  153  12

 1984-85 5  107  11

 इन  करों  की  वसूली  को  बढ़ाने  के  लिए  कर-निर्धारणों  को  शीघ्र  मुकम्मल  करने  हेतु  अनेक

 अनुदेश  जारी  किए  गए  मासिक  मानीटररिंग  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  प्रगति  पर  निगरानी  रखी  जाती

 है  जिसमें  करों  की  वसूलियों  के  साथ-साथ  कर-निर्धारणों  की  बकाया  तथा  उनका  निपटान  भी  निहित

 होता है
 ।

 केरल  से  क्ींगा  भछली  के  निर्यात  में  बद्धि  हेतु  कदस

 388.  भो  मुल्लापहलो  रामचसान  :

 क्या  बालिण्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  1989  के  दोरान  कैरल  से  झींगरा  मछली  का  निर्यात  बढ़ाने  हेतु  कोई

 कदम  उठाने  का  विषार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 केरल  से  मुख्यतः  अन्य  कौन-कौन  से  समुद्री  थ्वाद्य  पदार्थों  का  निर्यात  किया  जाता

 बाजि्य  भस्तालय  सें  राज्य  मसत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  भर  हां  !

 प्रमृद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ने  निर्यात  के  लिए  शम्प  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  के रक्ष  में

 प्रिम्प  पालन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोचीन  में  एक  अलग  कार्यालय  स्थापित  किया  प्रिम्प  निर्यात

 37
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 शा  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए को  के  लिए  किये  गये  उपायों  में  शामिल  हैं  :  कडढ़ुचड़ें  श्विम्प  के  उत्पादन

 छिसा  पालन  श्रिम्प  हैचरियां  तथा  बोज-बेंक  स्थापित  करना  ओर  आई०  कक््यू०  एफ०
 बिजुअली  क्विल  श्रिम्प  जैसी  मूल्य  व्धित  मर्दों  का  संवर्धन  ।

 केरल  से  निर्यात  किये  जा  रहे  अन्य  समुद्री  खाद्य  हैं  :

 फोजन  क्रैव  ट्यूना  आदि

 विधि  ध्रायोग  के  सुधाव

 389.  थी  सरफराज  ध्हमद  :

 क्या  विधि  प्रोर  स्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  विधि  आयोग  द्वारा  सरकार  को  किस  प्रकार  के  सुझाव दिये

 सरकार  द्वारा  कितने  सुझाव  स्वीकार  किये  गये  हैं  और  कितने  सुझाव  विचाराधीन और

 शेष  घुझावों  पर  निर्णय  कब  तक  लिए  आने  की  सम्भावना  है  ?

 विधि  ध्ौर  न्याय  मग्जासय  में  राध्य  भम्हो  एच०  झ्ार०  :  )  विधि  आयोग ने  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  निम्नलिखित.नौ  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  हैं  :

 रिपोर्ट
 विषय

 न्याय  भ्रशासन  का  विकेन्द्रीकरण  ;  उच्चतर शिक्षा  केन्द्रों  स ेसम्बस्धित  विवाद
 1  उच्च  न्यायालय  के  बकाया  मामले  :  एक  दया

 अवलोकन

 उच्चतम  न्यायालय  :  एक  नया  अवलोकन
 सरकार  और  पठ्लिक  सेक्टर  उपक्रम
 बाजी--नीति  और  युक्तियां
 स्यायिक  प्रश्नासन  में  अवस्॑  रचनात्मक  सेवाओों के  लिये  साधनों  का  आइंटन

 मुकदमेबाजी  का  खर्च

 शहरी  मुकदमेबाजी-...-यागनिर्ण  यत  के
 विकल्प  के  रूप  में  मध्यस्थता
 बेढामी  संथ्यवह्दा  सतत्य

 न्याय  प्रशासन  में  विधिक  बृत्ति  की  भूणिका  ।
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 (@)  और  बेनामी  संध्यवहार
 1988  88  का  अधिनियमन  करते  समय  विधि
 आयोग  द्वारा  रिपोर्ट  में  की  गई
 सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  ।  शेष
 रिपोर्टों  में  की  गई  सिफारिशें  विभार  के
 विभिन्न  प्रक्रम  पर  यह  बताना  सम्भव
 नहीं  है  कि  इन  सिफारिशों  पर  कब  तक
 निश्चय  किया  जा

 रेल  इुर्धेठनाएं

 390.  श्री  एस०  डो०  सिंह  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  कितनो  रेल  दुधंटनाएं  हुईं  और  उनके  कया  कारण

 उक्त  अवधि  के  दोरान  चालकों  तथा  अस्य  कर्मचारियों/व्यक्तियों  की  सतकंता के  कारण
 कितनी  दृर्घटनाएं  रोकी

 इन  मामलों  में  किसने  व्यक्तियों  को  पुरस्कार  दिये  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  नीति  है  ?

 रेख  भंजालय  के  राज्य  मंत्री  मांधवरांद  :  1988  से
 1989  की  अवधि  के  दोरान  भारतीय  रेसों  पर  141  पंरिणाभी  बाड़ी  दुघंटनाएं  हुई  ये  दुर्घटनाएं

 रेल  कर्मचारियों  की  रेल  कर्मचारियों  के  अलावा  अन्य  व्यक्तियों  की  उपस्करों  की

 कोड़-फोड़  तथा  अन्य  आकस्मिक  कारणों  से  हुई

 और  कर्मचारियों  की  सतर्कता  के  कौरण  73  सम्भावित  दु्ंटनाएं  होने  से टल  गईं  ।

 इसे  संम्बन्ध  में  106  रेल  कर्मचारियों  को  पुरस्कृत  किया

 जो  कर्मचारी  समय  पर  कारवाई  करके  और  सतकता  बरतकर  सम्भावित  दुर्धहनाओं
 को  रोकने  में  सकारात्मक  योगदान  देते  हैं  उन्हें  नकद  पुरस्कार  तथा  प्रमाणपत्र  आधि  प्रदान  क रके
 नित  किया  जाता  है  ।

 महांशब्डु  में  वर्षा  का  पानी  जसा  करने  के  लिए  जलाक्षयों  को  थोलता

 ]

 391.  भी  प्रकाद्  वो  पाठिवं  :

 बंया  अल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  केन्द्रीय  सहायता  से  कर्षां  का  पानी  जमा  करने  के  लिये  और  अधिक
 संख्या में  जलाशयों  कै  निर्माण  हेतु  कंदभ  उठाये  गये  हैं  जिंस  पानी  का  बिजली  हया  कृषि  के
 लिए  उपयोग  किया  जा  सकता  उत्पादन

 यदि तो आरम्भ की गई मोजनानों का ब्यौरों क्यों
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 इससे  कितनी  अतिरिक्त  क्षमता  का  उत्पादन  और

 वर्ष  1989  के  लिए  निर्धारित  कार्य  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 बल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  कृष्णा  :  से  सतहीं  जल
 लघु  सिंचाई  योजना  के  सामान्य  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  राज्य  सरकार  सिंचाई  टैंकों  का  निर्माण  कर  रही

 राज्य  में  टैंक  सहित  सतही  जल  लघु  सिंचाई  योजनाओं  की  सिंचाई  क्षमता  12  लाख  हेक्टेयर
 निर्धारित  की  गई  वर्ष  1987-88  तक  कुल  सम्भावित  सूजित  क्षमता  7.92  लाख  हेक्टेयर  वर्ष
 1988-89  9  के  लिए  लक्ष्य  0.2  लाख  हेक्टेयर  जिसके  मुकाबले  0.31  लाख  हेक्टेयर  की  सम्भावित
 उपलब्धि  सूचित  की  गई

 सगरों  का  वर्जा  बढ़ाया  जाता

 392.  भरी  कमला  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रेणी  के  नगर  को  श्रेणी  का  नगर  और  श्षेणी  के  मगर  को  श्रेणी
 का  नगर  बनाये  जाने  के  क्या  आधार  और  दिशानिर्देश

 विशाखापटनम  नगर  को  श्रेणी  का  नवर  बनाये  रखने  के  क्या  कारण  हैं  और  इसका दर्जा  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 कया  सरकार  का  विचार  सभी  नगरों  के  वर्गीकरण  पर  पुनविचार  करने  का  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये

 विश  मंत्रालय  में  ध्यपय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  थो०  के०  गढ़धी  )  :  मौजूदा  मानदष्डों के  मकान  किराया  भत्ता  तथा  प्रतिपूर्ति  भत्ते  के  लिए  नगरों/कस्यों  का  वर्गीकरण दसवर्बीय  जनगणना  के  आंकड़ों  में  दी  गई  उनकी  जनसंख्या  के  थाधार  पर  किया  जाता  इस  सम्बन्ध में  अपनाये  जाने  वाले  मानदण्ड  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 श्रेणी  जनसंख्या

 तक  लाख  से  ऊपर  ।

 8  लाख  से  ऊपर  किन्तु  लाख  से  अधिक
 नहीं  ।

 4  लाख  से  ऊपर  किन्तु  8  लाख|से  अधिक
 नहीं  ।

 कत्ता  50,000  से  ऊपर  किन्तु  4  लाख  से  अधिक
 नहीं  ।

 *“गਂ  श्रेणी  नयरों  में  कोई  प्रतिपूर्ति  भत्ता  स्वीकार्य  न  हीं  है  ।
 दसबर्थीय  जनगणना के  आधार  पर  नगरों  का  वर्गीकरण  करने में  मकान  किराया  भछ्ते  के

 जन  के  लिए  नगर  की  नगरपालिका  क्षेत्र  की  जनसंख्या  हिसाब  में
 लो  जाती  है  हथा  नगर  भ्रतिपृति  भत्ते
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 के  तगर  के  शहरी  समूह  की  जहां  कहीं  ऐसा  शहरी  समूह  विद्यमान  अन्यथा  नगर
 का  नगरपालिका  क्षेत्र  हिसाब  में  लिया  जाता  मकात  किराया  जेसा  कि  नगरपालिका  क्षेत्र  में
 उनकी  जनसंख्या  को  देखकर  उसके  वर्गीकरण  के  आधार  पर  किसी  नगर  में  स्वीकार  कर्मचारी  पक्ष
 की  मांस  पर  सरकार  के  निर्णव  के  परिणामस्वरूप  26.10.77  से  तगर  के  शहरी  समूह  में  भी  स्वीकार
 बना  दिया  गया

 तंग्रों  का  बततंमान  वर्गीकरण  1981  की  जनसणना  की  जनसंस्या  पर  आधारित

 विशालापत्तनम  श्रेणी  का  नगर  नहीं  उसे  पहले  ही  श्रेणी  का  नगर
 वर्गीकृत  कर  विया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं

 रेखभा  ड़ियों  की  शृत  पर  बैठकर  यात्रा  करना

 393.  थी  हरिहर  सो  रण  :

 क्या  रेल  मम्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 ...  ,  क्या  सरकार  ने  यात्रियों  द्वारा  रेस  गाड़ियों  की  छत  पर  बैठकर  यात्रा  करने  पर  रोक
 लगाई

 यदि  तो  क्या  अभी  भी  देश  के  कुछ  भागों  में  वहुत  बड़ो  संख्या  में  यात्री  प्रतिदिन  गाड़ी
 की  छत  पर  बैठकर  यात्रा  करते

 यदि  तो  छत  पर  बैठकर  की  जाने  वाली  इस  यात्रा  पर  रोक  लगाने  के  लिए  कया  कदम
 उठाये  गये  और

 छत  पर  बैठकर  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  तथा  यात्रियों  को  गाड़ी  की  छत  पर  बंठकर
 याज्ा  करने  देने  वाले  रेल  कमंचारियों  के  विरुद्ध  कया  कार्य  वाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माथथराव  :

 रेल  प्रशासन  के  नोटिस  में  आया  है  कि  भीड़-भाड़  वाले  कुछ  खण्डों  पर  यात्री  सवारी
 डिंथ्यों  की  छतों  पर  यात्रा  करते  हैं  विशेषदूर  ऐसे  अवसरों  पर  जब  श्रमिकों  के  मौसमी
 गमभ  आदि  के  कारण  यातायात  असाधारण  रूप  से  बहुत  अधिक  हो  जाता

 |
 और  गाड़ियों  की  छतों  पर  यात्रा  न  करे  देने  तथा  हसे  हतोत्साहित  करने  के  लिए

 निम्तलिखित  उपाय  किये  जाते  हैं  :--

 (i)  स्टेशन  परिसरों  में  नोटिस  तथा  इश्तहार  लगाये  जाते  हैं  तथा  महत्वपूर्ण  रेलवे  स्टेशनों
 पर  साउडस्पीकरों  द्वारा  धोषणाएं  की  जाती  हैं  जिनके  माध्यम  से  गाड़ियों  की  छत  पर
 यात्रा  करने  के  ख़तरों  से अवमत  कराया  जाता

 (ii)  टिकट  जांच  कर्मचारियों  को  अनुदेश  हैं  कि  वे  यात्रियों  को  भाड़ियों  की  छतों  पर  यात्रा
 करनते  से  रोकें  तथा  उन्हें  गाड़ियों  के  प्रस्थान  से  पहुसे  गाड़ियों  की  छत  से  उतार
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 (iii)  गाड़ियों  की  छतों  पर  यात्रा  न  करने  देने  के  लिए  रे०  सु०  ब०/रा०
 रे०  पु०  की.अहप्क

 से  छापे  मारे  जाते  हैं  तथा  जांच  की  जाती  है  और  अपराधियों  पर  मुकदगा  चना  कल्प
 है  ।

 (५)  व्यौहारों  आदि  के  दौरान  गाड़ियों  में  स्पान
 की

 अधिक  मांग  होने  पर  जतिश्क््त  सकरी

 डिब्हों  की  व्यवस्था  करके  या  अतिरिक्त  गाड़ियां  चलाकर  क्षमता  में  यथा
 की  जाती  है  ।

 विलली-बड़ोत-सहारनपुर  मार्ग  पर  रेल  गाड़ियों  का  रह  किया  जागा

 394.  श्री  घरंपाल  सिंह  मलिक  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  30  से  दिल्ली-सहारनपुर  बरास्ता  बागपत  तथा  बड़ौत  के  बीच

 चलने  वाली  6  एस०  एस०  डी०  और  9  एस«  एस०  डी०  यात्री  ग्फड़ियां  सह कर  दी  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इन  गाड़ियों  का  कब  तक  पुत्तः  प्रहम्भ  किये  जोने

 का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  और  6  एस०एस०डी०|
 9  एस०एस  ०डी ०  को  कुम्भ  मेले  के  कारण  अस्थायी  तौर  १२  रह  कर  दी  गई  फिर  सेਂ  चला  दी
 गई

 सकान  बनाने  के  सिए  शनसबित  जातियों  प्रोर  परनुसूचित
 जनजातियों  के  नोगों  को  बेंक  ऋण

 )

 395.  श्री  परस  राम  भारताज

 क्पा  वित्त  मन्त्र  या  लताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  सरव  ने  अनुसूचित ह  जाकियों  अब्ा
 अनुसूचित  जनजातियों  के  लांगों  दो  बैंकों  से  मकाम  बनाने  दि  के  लिए  ऋण  प्रदान  करने
 के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  क्या  दिशा-निर्देश  जारी  किए

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एल्श्रार्ओं  फेलीरो  ):  धारतीय
 रिजवं  बक  ने  सभी  अनसचित  वाणिज्यिक  बेंकों  को  मकान  बनाबे  के  लिए  वित्तीय  सहायत्तर  ऋदाभ  करने
 से  संबंधित  मार्गनिर्देश  जारी  किए  हैं  अन्य  बातों  के  यह  व्यवस्था  की  मई  है  कि

 सूचित  जातियों  /  नूसचित  जनजातियों  5,000  रुपये  तक  के  और  इस  रकम  समेत  ढ्ले  ऋुण  4
 शत  वाधिक  व्याज  दर  पर  दिए  जाएं  ।  भारतीस  रिजते  बेंक  ने  बकों  से  यह  भी  कहा  है  कि  व्यक्तियों
 अथवा  व्यक्तियों  के  समूहों  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  अधता  आवाग  वित्त  आवास  आवास
 तथा  शहरी  विकाप्ष  निगण  आदि  को  साठधि  ऋणों  के  रूप  में  अप्रत्यक्ष  रूप  से  उधार  देने  के  बास्ते  कुन
 आबंटन  करते  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ध्यान  रखा  जाता  चाहिए  कि  उधार  दो  गई  श्कम
 का  कम  से  कम  50  प्रतिशत  अनुसूचित  जातियों  जाथिक  वृष्टि  स ेकमजोर
 वर्गों  तथा  निम्ने  आयवर्ग  के  हिताधिकारियों  के  लिए  इस्तेमाल  किया

 ं  रा
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 पश्चिम  तदोय  रेल

 युकाद

 396.  घी  शॉताराम  नायक  :

 क्ष्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  न

 क्याਂ  किसी  लास  प्राप्त-कर्ता  राज्य  ने  पश्चिम-तटीय  रेल  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  के

 लिए  जधिक॑  सहायता  देमे  का  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रैल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माघवराव  जी  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 लघ्  उद्योग  विकास  बेंक  की  स्थापना

 397.  श्री  एच०  जो०  रामल  :

 क्या  जित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्षमा  सरकार  ने  एक  सधु  उद्योग  विकास  बेक  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  कब  तक  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 वित्त  मंध्षालप  में  प्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एड्श्रार्डो  :  से
 सरकार  लघु  उद्योगों  और  अति  लघु  उद्योगों  की  वित्तीय  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  भारतीय
 ओखोलिक  विकास  बक  के  अनुषंगी  बंक  के  रूप  में  भारतीप  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  स्थापित  करने  पर
 क्चाररः  कर  रही  है  +  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बंक  का  इक्विटी  पूंजी  250  करोड़  रुपये  होगी  और
 उस्धका  अभताਂ  म्दिशक  मंडल  होगा  जिसमें  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल  भारतीय

 सघु  उद्योग  विकास  बैंक  की  स्थापना  हो  जाने  के  बाद  यह  बैंक  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  की  लघु
 उद्योग  विकास  निधि  तथा  राष्ट्रीय  इक्विटी  निधि  का  भी  प्रबंध

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  चाय  उत्पादन  क्षेत्रों  का  विस्तार

 398,  श्री  एन०  टोम्बो  सिंह  :

 कया  कालिण्य  मंत्री  यह  बतसने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मणिपुर  और  आस-पास  के  क्षे  त्रो  में  किए  गए  परीक्षणों  के  आधार  पर

 पूर्सशर  क्षेत्र  में चाम-उत्पादन  क्षेत्रों  का  विस्तार  करने  के  लिए  कार्यवाही  की

 (४)  तो  कितभा  क्षेत्र  शामिल  किया  गया  है  और  इस  पर  कितनी  धनराशि  खचं  की

 गई  है  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  मणिपुर  राज्य  सरकार  को  भी  शामिल  किया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 थाजिए्य  मंद्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  मरक्षी  ):  ओर  अरुशाचल
 मिजो रम  आदि  सभी  उत्त  र-पूर्वी  राज्यों  को  चाय  रोपण  के  लिए  विशेष  रूप  से

 उपयुक्त  पाया  गया  इन  राज्यों  में  बाण  रोपण  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  चाय  बोड़े  नई  चाय
 एकक  वित्त  पोषण  योजना  नामक  एक  योजना  चला  रहा  है  और  ऋण  और  उपदान  के  माध्यम से  पर्याप्त
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रहा  अभी  तक  चाय  बोड़े  द्वारा  प्रदान  की  मई  वित्तीय  सहायता  से
 भग  359.42  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  रोपण  थिंया  गया  इस  योजना  के  अन्तगंत  अभी  तक  रिश्लीज  की  यई
 ऋण  ओर  उपदान  की  राशि  6  लाख  र०  तथा  19.28  लाख  र०  आंकी  गई

 राज्य  सरकार  के  एक  उपक्रम  मणिपुर  प्लान्टेशन  कारपोरेशन  लि०  द्वारा  मणिपुर  में  चाय
 बोर्ड  को  निधि  से  52  हेक्टेयर  क्षेत्र  मे ंखाय  का  रोपण  किया  घया

 झायातित  सीमेंट  को  प्रथोगश्षालरा  में  जांच

 399.  थीमतो  पहैल  रमाबेत  रामजोमाई  माथणि  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  के  सीमाशुल्क  विभाग  ने  जुलाई/बगस्त,  1984  में  किसी  समय  आयातित
 सफेद  सीमेंट  के  नमूने  प्रयोगशाला  जांच  के  लिये  सरकारी  प्रयोगशाला  में  भेजे  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्योरा  शया

 क्या  जांच  रिपोर्टों
 से  इस  बात  की  पुष्टि  हो  गई  है  कि  आयातित  सफेद  सीमेंट

 माएइ०एस०आई  ०  विशिष्टताओं  के  अनुरूप  भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  5

 बित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  ४  भर हां  ।  आायातित  सफेद  स़ोमेंट  के  नमृगे  की  बम्वई  सोमाशुल्क  गृह  प्रयोगशाला  में  जुलाई/अभस्त 1984  में  जांच  को  गई  थी  और  इसे  सफेद  सीमेंट  के  लिए  1976”  के  अनुरूप पाया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मसाला  बोर्ड  के  ह्रन्तयंत  जायफल  तथा  लौंप

 400.  भरी  पी०  ए०  एन्टनो  :

 क्या  बाणिए्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  मसाला  बोर्ड  द्वारा  जायफल  तथा  लौंग
 जैसे  पादप  मसालों  को  शामिल  करने  का  क्षोई  प्रस्ताव  है  ?

 बालिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  खुंशी  )  :  सरकार  का  इस  समय
 फल  तथा

 लौंग  जैसे
 पादप  मसालों  को  मसाला  बोर्ड  1986  की  अनुसुयो  में  शामिल  करने

 का
 कोई  प्रस्ताव नहीं
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 प्रवृषण  निर्धक्षण  संबंधी  उपकरणों  के  ध्रायात  पर  सोमाशुल्क  समाप्त  करना
 +.  जे-«.णण-मयक५७णणओ

 401.  भो  जझ्यास्ति  लाल  पहेल  :

 भो  टी०बो०  चराशेश्ष  रप्पा  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पर्यावरण  विभाग  ने  उनके  मंत्रालय  को  प्रदूषण  नियंत्रण  सम्बन्धी
 उपकरणों  के  लिये  भारी  वित्तीय  प्रोत्साहनों  की सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मक्नो  ए०  के०  :  से

 बरण  और  वन  मंत्रालय  ने  कतिपय  प्रस्ताव  पेश  किए  हैं  जिनमें  प्रदूषण  नियंत्रण  संबंधी  उपकरण  की
 कतिपय  मदों  पर  सीमाशुल्क  तथा  उत्पादन  शुल्क  में  राहृत  दिये  जाने  का  सुझाव  दिया  गया  है  ।  राजस्व
 ओर  अन्य  पहुलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  प्रस्तावों  पर  आवश्यक  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 झनुसचित  जातियों  शोर  प्रनुतृचित  जनजातियों  शो  सहायता
 के  लिए  राष्ट्रीय  ध्राबात  निगम

 402.  भो  बो०  एस०  कृष्ण  ध्य्यर  :

 क्या  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मकानों  के  निर्माण  अथवा  मकानों  की  खरोद  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  और

 भनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  सहायता  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कोई  आवास  निगम

 क्या  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  बेंकों  और  वित्तीय
 संस्थाओं  के  मकान  बनाने  के  लिये  ऋण  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  हो  रही  ओर

 क्या  सरकार  का  मकान  बनाने  अथवा  खरीदने  के  लिये  अनुसूचित  जातियों  ओर

 सूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  सहायता  करने  हेतु  एक  राष्ट्रीय  आवास  मिगम  की  स्थापना  करने  के

 लिए  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  भ्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड््रा्डों  से

 अनुसूचित  जातियों
 को  मकान  बनाने  के  लिये  वित्त  प्रदान  करने  के  वास्ते  राष्ट्रीय

 स्तर  पर  न  कोई  आवास  निगम  है  और  न  ही  ऐसा  निमम  स्थापित  करने  को  कोई  प्रस्ताव

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  अनुसूचित  जातियों/|जनजातियों  सहित  अलग-अलग  व्यक्तियों  को  आवास  प्रदान
 करने  के  वास्ते  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों

 के
 नाम  मार्गनिर्देश  जारी  किये  इसके

 सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  5000/-  रुपये  तक  और  उसके  सहित  के  आवास  ऋण
 4  प्रतिशत  वाधिक  को  रियायती  ब्याज  दर  पर  दिये  जाते  हैं  । साथ  ही  भारतीय  रिजय  बैंक  ने  बैंकों  से

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  है  कि  सहकारी  संस्थाओं  आदि  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  और

 आवास  बोड्डों/आवास  एवं  शहरी  विकास  आवास  वित्त  एजेंसियों  आदि  के  जरिये  अप्रत्यक्ष
 रूप  से  वे  जो  ऋण  देते  हैं  उनका  कम  से  कम  50  प्रतिशत  अनुसूचित  जातियों
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 आधिक  रूप  से  कमजोर  वर्यों  भौर  निम्न  आय  वर्यः  के  हित  मिक्मरियरें को  वियय  जाना

 सिंचाई  परियोश्षनाश्रों  को  पूरा  कश्बा

 403.  श्री  एस०  एम०  गुरड्ढो  :

 श्री  शांति  लाल  पटेल  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  कृष्णा  ओर  काबेरी  बेसितों  में।बढ़ी  और  सध्यम
 योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  दो  विफिल्न  प्रक्रियाएं  अपनाई

 (=)  यदि  &,  तो  कया  कर्नाटक  के  शाज्य  मंत्री  ने  राज्य  सरकार  को  सिचाई  परियोजनाओं  के
 लिये  सहायता  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  बातचीत  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संप्ताघन  मत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  से  राज्य  सरकार
 अपनी  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  सिंचाई  परियोजनाएं  तैयार  करती  है  और  उन्हें  कार्यान्वित
 करती  है  ।

 बिलासपुर  सिटी  श्लोर  जयराम  नगर  पें|ऊपरि  पुल

 ]

 404.  डा०  प्रभात  कुमार  मिश्र  :

 रेल  मंत्री  यह  बताने  को  क#पा  करेंगे  कि  :
 पे क्या  मध्य  प्रदेश  में  बिलासपुर  सिटी  और  जयराम  नगर  में  ऊपरि  पुल  का  निर्माण  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 (=)  यदि  तो  इस  बारे  में  कितनी  धप्रमति  हुई है  ?

 रेल  मंत्रालय  के
 राज्य  मंत्री  माधवर  4  :  केवल  बिलासपुर  में  ही ऊपरी  सड़क पुल  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्रस्तावित  ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण-स्थल  का  निर्धारण -  हो  राज्कਂ  सरकार ह्वाग़रा  अभी  अन्य  तकनीकी  ब्योरों
 को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  जिसमें  निर्माम्-कार्य  का  अनुमान  भी शामिल  है  ।

 उड़ीसा  में  रबड  घाभान

 ]
 405.  श्री  राष्ाकांत  बियाल  :

 कथा  वाशिस्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  अब  तक  कुल  कितने  क्षेत्र  में  रबड़  क्षेत्र  को-रबड़  बागान  के  अन्तर्गत  लाॉबा गया
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 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  उड़ीसा  में  फुलबनी  जिले  की  जलवायु
 रबड़  बागान  के  अनुकूल  और

 यदि  तो  उड़ीसा  में  रबड़  बागान  का  क्षेत्र  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंगन  वास  मुंझो  )  :  अब  तक  उड़ीसा  के
 विभिन्म्न  क्षत्रों  में  लगभग  180  हैक्टेयर  भू  मि  रबड  की  खती  के  गंत  लाई  गई  है  ।

 जी  नहीं  ।  इस  क्षेत्र  में  किये  गये  हाल  के  एक  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  यह
 जिला  रबड़  की  लाभदायक  छेती  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  है  ।

 मयू  रभंज  बालासो  पूरी  तथा  गंजम  जिलों  में  रबड़  की  खेती  को
 प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  भुवनेश्वर  में  रचड  बोर्ड  का  एक  आंचलिक  कार्यालय  स्थापित  किया  गया

 है  श्रोश्श्रट्रामपुर  तथा  बारीपाडा  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  किये  गये  हैं  ।  उड़ीसा  में  रबड़
 कर्ताभ्रोंको  रबड़  रोपण  विकास  योजना  के  अन्तगंत  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  है  जिसमें  नकद

 ब्याज  अनुदान  पोलोधीन  के  थ॑लों  में  पहल  से  उगाये  गये  पौधों  के  प्रयोग  के  लिये  अतसिरिक्त

 सहायता  शामिल  है  ।

 व्यापारियों  द्वारा  रेलवे  के  माध्यम  से  सामान  का  परिवहन

 406.  श्रो  मोहम्भब  महक्ुत  मलो  खां  :

 क्या  रेल  मन्त्री;यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  रेलवे  बोड़  की  जानकारी  में  यह  वात  लाई  है  कि  गे
 सस्कारी  बुकिन  एजेंसियां  भारतीय  रेलवे  1890  कै  प्रावधान  के  अन्तर्गत  दिए  गये  कानूनी
 संक्णण  का  दृरुफ्भयोग  कर  रही  जिसके  परिणामस्वरूप  जो  व्यापारी  रेलवे  के  माध्यम  से  अपना
 सम्मान  एक  स्थान  से  टूसरे  स्थान  पर  भेजते  हैं  वे  बिक्रीकर  का  भारी  अपवंचन  करते  जिससे  राजस्व
 को  भारी  हाई  उठानी  पड़  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 रेलवे  के  माध्यम  से  सामान  की  ढलाई  द्वारा  कर-अपवंचन  खामियों  को  रोकने  के  सिये

 सश्कार  क्या  उपयारात्मक  उपाय  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 हेल  मंख्ाख्म  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  और  उत्तर  प्रदेश
 सरहयर  ने  ब्रालय  बोर्ड  )  को  लिखा  है  कि  रेल  द्वारा  सिटी

 बुकिंग  एजेंसियों  के  माध्यम  से <i

 ढोये  जाने  वाले  परेकणोा  पर  व्यापारियों  द्वारा  विक्री  कर  का  अपवंचन  किया  जाता  है  ।

 छिटी  बुकिंग  एजेंसियों  को  अनुदेश  दे
 दिए

 गये  है  कि  वे  णह  सुनिश्चित  करें कि  अप्रेषण

 तोडों  में  परेषक ओर  परेषिती  के  *  पते  और  परेषण  का  पूरा  ब्यौरा  ठीक  से  भरा  हो  |  उन्हें  यह
 भी  भिदेश  दे  दिया  गया  है  कि  वे  सम्बद्ध  रेलवे  रिकार्डों  से  सूचना  इकट्ठी  करने  में  प्राधिकृत  बिक्रो  कर
 मश्निकारियों  की  पूरी  मदद
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 विशनशनशनननननिककनकक  कक  अं  ंूृ७७७७७७/७ए"ए"एरभशणणणा
 हसम  को  विदेशी  सहायता

 लिखित  उत्तर

 407.  भी  मह्ेदवर  तांती  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  अब  असम  सरकार  ने  विकासात्मक  कार्येक्रमों  को

 लागू  करने  के  लिए  किसी  विदेशी  सहायता  की  मांग  की

 यदि  तो  विदेशी  सहायता  से  असम  में  कितनी  परियोजनाएं  कार्यान्वित  हो  रही

 क्या  विश्व  बैंक  सहायता  से  असम  में  कोई  परियोजना  आरम्भ  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बित  मंत्रालय  में  श्लाथिक  कार्य  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्या्डो  :
 असम  की  जिन  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  सहायता

 बद्ध  की  गई  उसका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 ऋमाफक  परियोजना  का  करार  की  दाता  एजेंसी  राशि--साथ्

 ह

 टिप्पणियां
 नाम  तारीब  संयुक्त  राज्य

 अमरीकी

 डासरों  में
 +»  ०...

 लागू  तृतीय  राष्ट्रीय  विदेशी सहायता की  अन्तर्राष्ट्रीय  बहु-राण्क्य  :-
 कृषि  विस्तार  विकास  संघ  परियोजना  है|
 ए०ई०  परियोजमाके
 परियोजना  दार  राज्य  उशर

 हिमाचल
 प्रदेश  तथा  असम  हैं  ।

 2.  तृतीय  राष्ट्रीय  यह  एक  अहु-राज्यीय बीज  परियोजना
 परियोजना ह
 जिसके  हिस्सेदार
 राज्य  आँप्र

 _

 अध्य

 .  उत्तर
 तया  पश्चिम

 बंयाल
 +>त+-+त+नत्््  कक  2

 का का  -  3..."



 5  39६9  )  लिबहित  उत्तर

 समहरोलो-बदरपुर  रेलवे  फाटक  प्रौर  काठगोदांस  सा  पर  रेल  ब्रुधंटवाएं

 408.  भरी  काली  हसाद  पांडेय  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क्षरेंगे  कि  :

 क्या  गह  सच  है  कि  22  जनव  1989  को  उत्तर  रेजवे  के  तुगलकाबाद  रेलवे  स्टेशन  के
 निकट  महरौली-बदरपुर  रेनवे  फाटक  पर  रेलगाड़ी  और  ट्रक  की  भिएन्तमें  अनेक  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो
 गई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  22  1989  को  काठशोदाम  मार्ग  पर  काशी  पुर-काशगंज
 यात्री  गाड़ी  और  एक  मालगाड़ी  के  बीच  टक्कर  हुई  थी  और  इस  दुघंटना  में  अनेक  कमंचारियों  और
 नागरिकों  की  मृत्यु  हो  गई  और

 यदि  तो  उक्त  दोनों  रेल  दु्ंटनाओं  में  मरने  वाले  व्यक्तियों  की  वास्तविक  संख्या
 का  ब्यौरा  क्या  है  उनके  परिवारों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  इन  दुर्घटनाओं  की  जांच  का

 विस्तृत  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  सुरक्षा  के  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवयराव  :  से  एस
 पार  पर  हुई  दुर्घटना  में  ट्रक  में  बेठे  केवल  दो  व्यक्तियों  की  जानें  गई  इस  दुर्घटना  की  विभागीय
 जांच  की  बई  थी  और  इसके  निष्कर्षों  के  अनुसार  दुर्घटना  रेल  कमंचारियों  की  गलती  के  कारण  हुई

 काशीपुर-कासगंज  पैसेंसर  गाड़ी  दुर्घटना  में  दो  रेल  करमंचारियों  की  जानें  गई  रेल  संरक्षा

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  गो  रश्षपुर  द्वारा  इस  दुर्घटना  की  सांविधिक  जांच  की  जा  रही

 अनुभ्रह  राशि  के  रूप  में  24,000/-  रुपये  का  भुगतान  किया  जा  चुका

 अभी  तक  न्यायालयों  द्वारा  किसी  मुआवजे  का  निर्णय  नहीं  किया  गया

 दुर्घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  जाते  हैं  :  -

 समपारों  पर  रेल  लाइनों  को  पार  करते  समय  एहतियात  बरतने  हेतु  प्रचार  ।

 (1)  संरक्षा  अभियानों  को  तेज  करना  ।

 कर्जचाश्यिों  को  परामर्श

 संरक्षा  शिविर  खनाता  ।

 (५)  प्ुनश्चर्या  आदि  पर  बल  देना  ।

 जीवल  बोसा  निगम  को  पालिसियों  के  लिए  प्रीसियम लग

 409.  भी  उत्तम  राठोड़  :

 क्या  जिश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  करदासाओं  तथा  गैर-करदाताओं  के  लिए  जीवन  बोमा  निगम  की  विभिन्न
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 पाया  त्यत
 सियों  का  प्रीमियम  समान

 क्या  सरकार  को  करदाताओं
 तथा  गैर-करदाताओं  द्वारा  जीवन  बीमा  निगम  की

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  पक्षी  एश्शार्डों  :  हां  ।

 सरकार  को  इस  प्रकार  के  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  प्रतीत  नहीं  होते  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  कुछ  भी  प्रीमियम  की  दरों  के  सम्बन्ध  जीवन  बीमा
 निगम  करदाताओं  और  करदाताओं  से  भिन्न  व्यक्तियों  के  बीच  भेद  नहीं  कर

 महंगाई  मत्त  के  बारे  में  मारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  का  सुझाव

 410.  श्री  बी०  भोनिवास  प्रसाव  :
 ,

 शी  एम०  बो०  सन्द्रशेखर  भति  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संध  ते  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि
 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  लिए  महंगा  ई  भत्ते  की  योजना  को  सर  तराप्त  कर  दिया  औरं

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ज्षित्त  प्ृश्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  पमंद्यो  बो०  के०  गढ़वी  )  ४  नहीं  ।
 प्रश्न  नहीं

 प्रांध  प्रवेश  में  निर्यातोन्मुल  इकाइयों  द्वारा  प्रजित  की  गई  विदेशी  मुद्रा
 411.  क्री  मानिक  रेड्डी

 :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  में  100  प्रतिशत  तिर्यातोन्मुख  इकाइयों  की  संख्या
 भोर  ब्योरा  क्ष्या

 इनके  द्वारा  कान-कोन  से  उत्पादन  देशवार  निर्यात  किए  जा  रहे
 पिछले  तोन  वर्षो  के  दोरान  इनके  द्वारर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गईं

 दाणिज्य  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  :  और  आन  प्रदेश में  बारह  ‘vv  प्रतिशय  निर्यात  अभि  मुख  एककों  को  कार्यचालन  आरम्भ  किए  जाने  की  मित्र है  ।  उन  के  नाम  तथा  उनके  द्वारा  निमित  एवं  निय।तित  उत्पाद  संलग्न  विवरण  में  दिए  ये

 ॥

 100  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख्  एककों  द्वारा  किए  गए  देशवार  निर्यातों  के  सम्बन्ध  में  जानका  री  उपलष्ध नहीं  है  ।

 इन  एककों  द्वारा  श्रस्तुत  की  ग्रई  रिपोर्टों  के  पिछले  3  वर्षों  के  वोरान
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 निर्कात  इस  प्रकार  थे  ;---

 रुपये  )
 5-86  निर्यात

 8  6.00

 रा  विवरण
 ह  एकक

 ध्रांप्र  प्रदेश  में  कार्य रत  प्रतिधात  निर्यात  प्रमिमुख  एकक

 क्रमांक  एकक  का  न  म

 ह

 निर्मित  तथा  निर्यातित  उत्पाद

 मैससं  खम्माम  ग्रेनाइट्स

 2.  मैससे  नव  भारत  एन्टरप्राइसेस  लि०

 3.  मैससे  श्रीनिवास  सिस्टाइन

 4.  मैसस  फिब्नो  मेड  अप्स  एंड  क॑  ०

 5.  मैसस  सूरी  कम्प्यूट्सं  लि०

 6.  मेसर्स  रिचिमन  सिल्क्स  लि०

 7.  मेसस  बी०  डी०  आर०  एण्ड  कं०
 नायलोन  प्रा०  लि०

 8...  गोश्यम  कम्स्ट्रक्शल  एज्ड
 फिशरीज

 9...  मैससे  एल०  वी०  आर०  एण्ड  डांग
 इन  ग्रेनाइट  क॑  ०

 मैससे  सील  फिशरीज  प्रा०  लि०

 मैससे  राक  कापको  लि०

 ग्रेनाइट  मैमोरियल्स

 सिगरेट

 एल-सिस्टाइन

 टैक्सटाइल  सस्लीपिंग
 मेडिक  कुशन्स

 कम्प्यूटर  साफ्टवे  य्स

 पौम्रिक  सिल्क

 नायलौन  फिशनैट

 दुना  एण्ड  अन्य  मछलियां

 प्रेनाइट  डैकोरेटिव  उत्पाद

 88 सभी  किस्म  की

 प्रेनाइट  स्लैम्स

 सभी  किस्म  की  मछली 12.  मैससं  चन्दर  सी०  फूड्स  लि०

 2  थो०  डी०  प्लीर  डाउत  गुश्स  स्पेशल  534

 रैलभाड़ियों  के  श्ीज  तस्कर

 412.  भरी  महेर्ठ  सिह  :

 क्या  रैल  मंत्री  यह  बत

 क्या  16  1988  को  2  बी०  डी०  )  यात्री  रेलगाड़ी

 की  कुपा  करेंगे  कि



 लिखित  उत्तर
 “4  1989

 ारारााकयातय  पाक  भर  चा
 और  डाउन  हावड़ा  गुड्स  स्पेशल  524  रेलगाड़ी  के  बीच  हुई  टक्कर  की  जांच  रिपोर्ट  सरका ₹  को  पैश

 फी  जा  चुकी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  इस  दुर्घटना  के  कारण  क्या हैं  तथा  जान

 और  माल  की  कितनी  हानि  हुई  और

 इसके  लिए  जिम्मेदार  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  काा्यगाह़ी  को  ग  ई  है  ?

 रेल  भंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  क्रो  माभवराव  :  (१)  रेल

 स्

 संरक्षा  पूर्वी
 सकिल  जो  इस  दुघंटना  की  सांविधिक  जांच  कर  रहे  अपनी  प्राथमिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 रेल  सं  रक्षा  आयुक्त  की  अनन्तिम  जांच  के  अनुसार  दुषंटना  रेल
 कर्म  चारियों

 की  चूक
 कारण  *

 इस  दुर्घटना  में  माल  गाड़ी  के  गार्ड  को  मृत्यु  हो  गई  थी  ।

 रु०  की  रेल  सम्पत्ति  को  क्षति  होने  का  अनुमान

 अन्तिम  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होने  पर  कारंवाई  की

 छताबदी  एक्सप्रेस

 [  हिष्दो  ]

 श्रो  जगद्ोश  प्रक्श्यी  :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 )  क्या  भारत  में  सबसे  तेज  चलने  वाली  गाड़ी  शताब्दी  एक्सप्रेस  जो  बिस़््ली  और  क्ांसी  के
 मध्य  चलती  है  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  सिद्ध  नहीं  हुई

 इस  गाड़ी  को  टिकटों  की  औश्त  दं  निक  बिकनी  और  यात्रीਂ  क्षमता  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  भाड़ी  के  कुछ  वातानुकूलित  डिब्बों  के  स्थान  पर  दूसरे  दर्जे
 के  डिब्बे  लमाने  का  ताकि  यह  अर्थक्षम  बन  जाए  भौर  इसमें  आम  वत्त्री  सौ  यह  कर

 यदि  तो  कब  तक  ऐसा  किया  और

 (६)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराब  :  )  भाय  और  व्यय  के  आंकड़े
 गाड़ीवार  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 ह

 तो कब  में  ऐसा  डाउन  और  2002  अप  शतक  एक्सप्रेस  द्वारा  विभिन्न
 स्टेशनों  के  बीच  यात्रा  के  लिए  देनिक  ओशत  टिकट  घिशडे  337  ओर  339  इस  गाड़ी  की
 बहन  क्षमता  467  यात्रियों  की

 से  कि०  मी०  प्रति  घंटे  से अधिक की  गति  से  च्नने  बाश्नी  गाड़ियों  में  धूल उत्ससअंन  के  कारण  गैर-वातानुकूल  डिब्बे  नहीं  लगाए  जा  सकते
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 केरल  में  प्राकृतिक  रखड़  के  समन  मल्य

 ]
 414.  भ्री  वक्कम  पुरुषोद्सन  :

 फ्रो०  के  ०  यो०  कालस  :

 क्या  वाणिक्ष्य  मंत्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  केरल  के  रबड़  उत्पादकों  द्वारा  प्राकृतिक  रबड़  का  समर्थन  मूहय  20.50  रुपये  प्रति
 किलोग्राम  निश्चित  करने  की  माँग  की  गई

 यदि  ते  इस  फर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्ष्या  प्राकृतिक  रबड़  के  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  उक्त  निकाय  में  रबढ़  उत्पादकों
 को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाएगा  ?

 कालणिस्थ  प्ंश्ञाकय  में  राज्य  मंत्री  जिय  रंजन  दास  मुन्शी  )  :  हां  ।

 सरकार  द्वारा  लागू  बफर  स्टाक  योजना  उपजकर्ताओं  को  लाभकारी  आय  फ्रदाम  करती
 है  सक्य  ही  वास्ख़बिक  प्रयोक्ताओं  को  उचित  कीमतों  पर  प्राकृतिक  रबड़  की  नियमित  आपूर्ति  सुनिश्चित
 करती  बफर  स्टाक  के  अन्तगंत  कीमतों  के  संशोधन  पर  सरकार  द्वारा  उनके  निर्धारण  के  समय  ध्यान
 में  रखे  गए  कारकों  में  परिवतंन  के  आधार  विचार  किया  जाता  इस  समय  कीमतों  में  संगोधन
 का  कोई  भी  मामला  सरकार  के  विच।राधीन  नहीं

 वतंमान  व्यवस्था  में  प्राकृतिक  रबड़  की  कीमतें  निर्धारित  करने  के  काम  में  किसी|  बाहरी
 संगठन  को  भी  साथ  लेने  का  कोई  प्राबधान  नहीं

 मत्स्य  उद्योग  में  रग्णता

 415,  शी  बोलत  सिह  जी  णजदेजा  :

 क्या  वानिम्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :  पु

 क्या  समुद्े  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  झींगा
 मछली  के  कुल  वार्किक  नियत  में  बुद्धि  होने  के  बावजूद  प्रत्येक  मत्स्य  नौका  हवा रा  झींगा  मछली  पकड़ने
 को  वास्तविक  मात्रा  में  औसत  रूप  से  कमी  हुई

 ने

 कया  बिदेशी  मुद्रा  को  तुलना  में  रुपये  का  कम  मूल्य  होने  के  कारण  भी  झींगा  मछली  के

 निर्णत  में  लग्रतार  धीमी  प्रगति  हो  रही

 समुद्री  उत्बाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मत्स्य  उद्योग  में  €गणता  फो  दूर  करने  हेतु
 क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  पर  विचार  किया  गया  और

 क्या  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  का  मत्स्य  नौकाओं  के  मालिकों  को  कोई

 आर्थिक  कह्वाय्ता  देने  का  विचार  है  !

 बार  झिम्प  पकड़  की  ज्यनकारो  नहीं  होती  ।
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 ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  है  जिससे  यह  पता  चले  कि  विदेशी  मुद्राओं  की  तुलना  में  रुपये  का

 कम  मूल्य  होने  का  एक  कारण  आअम्पों  के  निर्यात  में  नगातार  धीमी  प्रगति  होना  भी  हे  ।
 है

 एम्पीडा  द्वारा  किए  गए  उपचा री  संवध॑नात्मक  उपायों  में  भन््य  बातों  के  साथ-साथ  शामिल

 हैं  :  गहरे  समुद्र  मे ंमछली  पकड़ने  की  परियोजनाओं  के  वित्त  पोषण  के  लिए  वित्तीय  संस्थानों  और

 सूतीकोरिन  तथा  कोचोन  पत्तन  प्राधिकारियों  के  साथ  संपर्क  स्थापित  करना  ताकि  लोबस्टर  पकड़ने  के
 लिए  नोकाओं  का  प्रघालन  सुकर  हो

 एम्पीडा  मछुआरों  को  उनकी  देशी  नौकाओं  के  यंत्रीकरण  में  सहायता  देने  के  लिए
 से  ही  एक  उपदान  योजना  चला  रहा

 मारत-पाकिस्ताव  सीमा  पर  हेरोइन  भौर  श्ोता  पकड़ना
 416.  भो  कृष्ण  सिह  ;

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  हि

 क्या  भारत-पाकिस्तान  सीमाओं  पर  सक्रिय  तस्करों  से  इस  वर्ष  जमवरी स ेअब  तक  काफी
 आत्रा  में  सोना  और  हेरोइन  पकड़ी  गई

 यदि  तो  पकड़े  गये  वजित  माल  की  मात्रा  और  उसके  मूल्य  सहित  तश्सिम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या
 प  ;

 क्या  इन  गतिविधियों  ओर  आतंकवादियों  द्वारा  पाकिस्तान  से  हथियारों  को  तस्करी  के
 7 |  \

 डे  कि बीच  कोई  संबंध  पाया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रमाण  मिले  ओर

 (5)  इस  तस्करी  को  रोकने  हेतु  कौन-कौन  से  प्रभावी  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बित  संत्रालय  में  राजस्व  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  पांजा  )  :  और
 1989  के  दौरान  भारत-पाक  संकक््टर  की  भू-सीमाओं  पर  पकड़े  गये  सोने  की  मात्रा  एवं  इसका

 मूल्य  तथा  पकड़ी  गई  हेरोइन॑  की  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :

 मात्रा  लय

 सोना  241.58*  7.33*

 हेरो
 —ਂ  सर

 न  528*  हेरोइन  का  कोई  सही-सही  मूल्य  नहीं
 दर्शाया  सकता  क्योंकि  यह  इसको

 उद्गम  स्थान  ब्रादि  पर  निर्भर
 करता  है  ।

 »गे  आंकड़े  अनन्तिम

 और  सोने  तथा  हेरोइन  की  तस्करी  को  गतिविधियों  सीमापार
 पाकिस्तान  से  हथियारों  की  तस्करी के  बीच  सम्बन्ध  होने  से  इंकार  नहीं  किया  जा  सकती  है  ।

 (2)  समग्र  देश  में  तस्करी-रोधी  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  है  ।  वेश  में  तस्करी  द्वारा
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 माल्न  को  लाये  जाने  से  रोकने  के  लिए  एवं  इसका  पता  लगाने  के  लिए  तस्करी-रोधी  तन््तर  संपूर्ण  देश
 विशेषकर  समुद्र  तट  के  सुगम्य  भू-सीमाओं  के  क्षेत्रों  और  विमान  पत्तन  क्षेत्रों  में  सतक  रहता
 यात्रियों  द्वारा  अपने  शरीर  में  अथवा  अपने  असबाब/कार्गो  में  सोने  को  छिपाकर  लाते  से  रोकने  के

 लिये  एवं  इसका  पता  लगाने  के  लिए  धातु  एक्स-रे  मशीनों  जेसे  अत्याधुनिक  तस्करी-रोधी
 करणों  का  प्रयोग  किया  जाता  सम्पूर्ण  देश  में  तस्करी  का  पता  लगाने  और  इसे  रोकने  के  लिए  सभी

 सम्बन्धित  एजेंसियों  के  साथ  घनिष्ठ  तालमेल  बनाये  रखा  जाता  है  ।

 जापान  के  निर्यात-प्रायात  बक  हारा  ऋण

 417.  भ्रीमती  एम०  पी०  झांसी  लक्ष्मी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  हंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  जापान  के  निर्यात-आयात  बेंक  के  साथ  ऋण  के  लिए  किसी  समझौते

 पर हंस्ताक्षर  किए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  संत्रालय  में  श्राथिक  कार्य  विभाग  सें  राज्य  समंक्रो  शाड़श्ाड़ों
 नहीं  ।

 तथापि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  और  भारतीय  रेलवे  वित्त  निगम  द्वारा  हाल  ही
 में  दो  ऋण  लिये  गए  जिनकी  शर्तें  हस  प्रकार  हैं  :

 भारतीय  प्रोश्षोगिक  भमारतोय  रेलवे
 विकास  बंक  बिल  निगम

 (i)  राशि  20  अरब  येन  15  अरब  येन

 (ii)  परिपकवता  20  बर्ष  20  वर्ष

 (४)  ब्याज  दर  5.3  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  5.3  प्रतिशत
 प्रतिवर्ष

 (iv)  वचनबद्धता  शुल्क  ३  प्रतिशत  |  प्रतिशत

 प्रतिवर्ष  प्रतिवर्ष

 उड़ोसा  से  राजस्थ  बसूली

 &  .  * war  भरी  के०  प्रधानी  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दोरान  प्रत्येक  केन्द्रीय कर  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  सै

 कुल  कितने  राजस्व  की  वसूली  की  और

 इसी  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  कर  के  अन्तर्गत  उड़ोसा  को  कितनी  राशि  वापिस  दी

 गई  ?  at

 बित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  1986-87

 33.
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 तथा  1987-88  के  दौरान  सढ़ीसा  राज्य  ले  प्रत्येक  कैस्शीय  कर  के  अध्यधीन  राजस्व  कुल
 वसूली  निम्नानुसार  है  :

 :  करोड़ों

 यर्व॑  आयकर  व्यय  धनकर  दानकर
 निगम  कर  भी  कर  उत्पादन  डझुल्क
 शामिल  शुल्क

 सभा» र+म  «कह  "  मम  हा  काना  कोन  ब्
 1986-87  36.00  बन  0.50  0,035  173.69  50.00

 1987-88  45.00  0.04  0.27  0.03  183.73  54.00
 न  त3त3त)ेतक5:फकफफफसफसफकसकफकउउ:डफ२७७७७७७७७७०७ह  भााााककाााा॥क#-नककनवक  +अनननाय  न  पा

 वर्ष  रूप  6-87  तथा  गई राशि  के  कोरान  उड़ीशा  रह्ज्थ  को  केक्लीश  कछ्यें  तस्रा  शुल्कों
 के  उसके  अंश  के  रूप  में  अदा  की  गई  राशि  374.98  करोड़  र०  खशथा  4902.24  फओड़

 थाढ़  की  रोफकाम  के  लिए  विदेशों  हाथ  वंपा  धोर  हद्धापुन्र
 नदियों  पर  आंधों  का  निर्माण

 भ्रो  लितानाणलि  छोेता  :

 भो  विष्णु  सोदो  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  छवा  करेंगे  कि  :

 कया  फ्रांस  सरकार  ने  थाढ़  कौ  रोकथाम  के  लिए  गंगा  और  ब्रह्म  पुत्र  नदियों  पर  कई  बांध
 निर्मित  करते  का  प्रस्ताव  योरोपीय  देझ्तें  के  बेश्ाओं  और  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय के  श्रमक्ष  रखा

 यवि  तो  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  अशिकिता  है  ?

 अल  संसाधन  भंश्रासय  में  राज्य  मसत्री  कृष्णा  :

 ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है 4 और प्रश्न नहीं कमजोर वर्भों की प्राथिक स्थिति में सुधार को योजना 420. भ्री राम बहादुर सिह : क्या विश मंही यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों की अर्वथक स्थिति में कोगद्य शेदार की इतर के लिए एक यदि तो योजना का ब्यौरा क्या है ; ' क्या बह योजक्ष राष्ट्री यड्धत देंकों के याध्यम से लागू की गई
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 कया  बेंक  से  ऋण  छेने  वालों  की  पहचान  के  लिए  कुछ  मानदण्ड  निर्धारित  किए
 गए

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 क्या  कई  बैंक  अधिकारियों  ने  कई  जाली  ऋण  मंजूर  करने  में  अपने  प्राधिकार  का
 योग  किया  और

 यह  योजना  प्रारम्भ  होने  से अब  तक  ऐसे  बकों/बंक  अधिकारियों  द्वारा  इस  प्रकार  दी

 गई  राशि  ओर  ऋण  मंजूर  करने  वाले  अधिकारी  तथा  सामूहिक  ऋण  योजना  के  अन्तगंत  ऋण  प्राप्त
 करने  वाले  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  श्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्ती  एशड्शार्डो  :  से  (8)
 सरकारो  क्षेत्र  के  बैंक  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  प्रदान  करते  हैं  और  इस  श्रेणी
 के  उधा  रकर्ताओं  को  अधिक  ऋण  प्रदान  करने  के  अपने  समग्र  उपायों  के  एक  अंग  के  रूप  में  ऋण  शिविर
 आयोजित  करते  उनके  हवारा  दिए  गए  सभी  ऋणों  के  चाहे  वे  ऋण  शिविरों  में  दिए
 गए  हों  या  पात्रता  परियोजना  मूल्यांकन  और  मंजूरी  के  बाद  परयंवेक्षण  तथा  वसूली
 प्रक्रिया  आवि  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए  गए
 निर्देशों  का  पालन  करते  ऋण  शिविरों  में  मंजूर  एवं  संवितररित  मामलों  की  संख्या  पर  केख््रीय
 स्तर  पर  नजर  रखना  व्यवहायं  अथवा  आवश्यक  नहीं  समझा  जब  कभी  अधिकार
 के  दुर्पयोग  का  कोई  चाहे  वह्  ऋण  शिविर  से  संबंधित  हो  या  अन्य  ध्यान  में  आता  तो
 उसे  उपयुक्त  उपचारात्मक  कारंवाई  के  वास्ते  उठाया  जाता  है  ।

 प्रहानगरों  में  भदास्फीति  को  दर

 421.  श्री  हेत  राम  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 वर्ष  1988  के  अन्त  में  अखिल  भारतीय  मुद्रास्फोति  दर  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है
 और  यह  वर्ष  1987  के  अन्त  की  मुद्रास्फीति  दर  की  तुलना  में  कितने  प्रतिशत  अधिक

 अप्रेल  से  1988  तथा  अक्तूबर  से  1988  के  दोरान  देश  के  प्रमुख
 महानगरों  में  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  कितने  प्रतिशत  तुलनात्मक  वृद्धि  हुई  है  तथा  यह  वृद्धि  वर्ष

 1987  के  दौरान  मूल्य  सूचकांक  में  हुई  वृद्धि  की  तुलना  में  कितनी  और

 विभिन्न  महानगरों  में  मुद्रास्फीति/उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  असमानता  के  प्रमुख
 कारण  कया  हैं  ?

 वित्त  म्जालय  में  प्लाथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  एड्माडों  :
 उपभोक्ता  मुल्य  सूचकांक  में  1987  के  अन्त  में  9.3  प्रतिशत  के  मुकाबले  1988  के  अन्त  में

 बिन्दु  प्रति-बिन्दु  आधार  पर  प्रतिशत  वृद्धि  8.8  प्रतिशत

 ह  प्रमुख  महानगरों  में  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  हुई  तुलनात्मक  वृद्धि  को  दर्शाने  वाला

 विवरण  अगले  पृष्ठ  पर  दिया  गया  है  :

 #7



 24  1989 लिखित  उत्तर

 प्रमल  महाभभरों  में  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  तुलनात्मक  वृद्ध

 शहर  1987  1988

 अप्रैल  अक्तूबर  अप्रैल  अक्तूबर
 सितम्बर  दिसम्बर  सितम्बर  दिसम्बर

 11.91  7.01

 बम्बई  6.50  2.04  5.09  --0.23

 कलकत्ता  8.47  --1.23  7.72...  2.01

 मद्रास  6.37  4.13  5.00  2.93

 8.60  0.94...  7.04.  1.49

 विभिन्न  शहरों  में  उपभोक्ता  मूल्यों  में  मांग  और  पूर्ति  की  शक्तियों  के  पारस्परिक
 प्रभावों  स ेहोती  जिनका  निर्धारण  जनसंख्या  के  आय  के  स्तरों  और  विपणन  संरचना  की
 क्षमता  जैसे  उपादानों  द्वारा  होता

 भ्रध्य  प्रदेश  को  मालवा  नहर
 422.  थ्रो  सामाजो  राव  ककाड़े  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  मालवा  नहर  के  लिए  कोई  योजना  भेजी

 )  क्या  मालवा  नहर  को  वर्तमान  नमंदा  धाटी  परियोजना  में  शामिल  करने  के  इसमें
 परिवतंन  करने  की  कोई  संभावना  ताकि  नमंदा  सागर  जलाशय  के  अतिरिक्त  जल  का  उपयोग  किया
 जा  ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  भ्रस्ताव  पर  सरकार  का  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  लेने  का  बिचार  है  ?

 जल  संसाधन  मस्जालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्णा  साही  )  :  जी  नहीं  ।
 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 नझोले  पदार्थों  का  जब्त  किया  जाना

 4.3.  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  दिनांक  ।  1988  से  अब  तक  देश  में  कितनी  मात्रा  में  और  नशीने
 दा  जब्त  किये  गये  और

 हेरोइन  और  अश्य

 जब्त  किए  गए  नशीले  पदार्थों  का  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मूल्य  क्या  होगा  ?

 38
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 बित्त  मस्जालप  में  राजस्थ  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  ए०  के०  और
 1-4-1988  से  31-1-1989  तक  देश  में  पकड़ी  गई  हेरोइन  और  अन्य  नशीले  औवध-ब्रग्यों की  मात्राए

 नीचे  दी  गई  हैं  :-.

 क्रम  सं०  मात्रा  )
 का  नाम  )

 1.  अफीम

 या
 1,575

 2.  हेरोइन  2,682

 3.  हशोश  )  5,892

 4.  गांजा  28,596

 5.  फि  3

 6.  एम्फेटामाइन  9

 7.  मे  थाक्वालोन  1,289

 पकड़े  गए  नशीले  औषध  द्रठ्यों  का  कोई  मूल्य  न  तो  स्वदेशी  बाजार  में  और  न  ही  अंतर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  सही-सही  नहीं  आंका  जा  सकता  है  क्योंकि  यह  तशीले  औषध  द्रव्य  की  उद्गम

 स्थानीय  मांग  और  आपूर्ति  आदि  जैसे  विभिन्न  कारणों  पर  निभर  करता  है  ।

 प्रोद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  रा  रुण  एककों  को  सहायता

 424.  थरो  एच०  एन०  मन्जे  गोडा  :

 क्री  बनबारोी  लाल  पुरोहित  :

 क्री  प्रतापराव  बो०  मोंसले  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  औद्योगिक  तथा  वित्तोय  पुनर्तिर्माण  बोर्ड  का  रुग्ण  एककों  को  धनराशि  देने  के  कार्य
 को  और  सुव्यवस्थित  बनाने  के  लिए  कुछ  कार्यवाही  करने  का  विचार

 (a)  यदि  तो  ओद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुननिर्माण  बोड  द्वारा  उठाए  जाने  वाले  कदमों  का
 ध्यौरा  क्या

 देश  में  रुप्ण  एककों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  एककों  को  सरकार  द्वारा  क्या  सहायता  दी

 गई  ओर

 सरकार  का  रण  एककों  की  स्थिति  |सुधारने  हेतु  अस्य  क्या  कार्यवाही  कश्मे  का  विचार

 बित  मंत्रालय  में  प्राथिक  कार्थ  विमाण  में  राज्य  मंत्री  (  भी  जी
 ओऔद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  रुग्ण  एककों  को  धनराशि  नहीं  देता  है

 गह  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।
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 और  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  पास  उपलब्ध  अश्वतन  आंकड़ों  के अनुसार  जून  1987
 के  अन्त  में  लघु  उद्योग  रुग्ण  एककों  लधु  उद्योगों  से भिन्न  श्घु  रु्ण  एककों  तथा  लघु  उद्योगों  से  भिन्न
 कम  जोर  एककों  की  स्थिति  इस  प्रकार  थी  :--

 क्षेत्र  एककों  को  संख्या

 लघु  उद्योग  रुग्ण  एकक  —  1,58,226  226

 लघु  उद्योगों  से  भिन्न  —  1,057
 रुगण  एकक

 लघु  उद्योगों  से  भिन्न  न  655
 कमजोर  एकक

 भारतीय  रिजयं  बेंक  ने  बंकों  को  समय-समय  पर  मागग॑निर्देश  जारी  किये  जिनमें  अन्य  बातों
 के  संमावित  अधथंक्षम  एककों  के  संबंध  में  पुनरुद्धार  कार्यक्रम  तैयार  वास्तविक
 कार्य  को  समर्थन  देने  के  वास्ते  आवश्यकता  पर  आधारित  ऋण-सुविधाएं  प्रदान  अतिदेय  रकमों  की

 असम-अलग  चरणों  में  वसूली  आदि  करने  की  परिकल्पना  की  गई

 रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  1985  के  अन्त्गंत  गठित  औद्योगिक
 तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  भी  उक्त  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  औद्योगिक  कम्पनियों
 के  संबंध  में  तथा  अन्य  उपाय  करता

 स्टेट  बेंक  झ्राफ  इंडिया  तथा  रटेट  बंक  प्राफ  इन्दोर  के  मधतों  पर  के-ब्रोय
 जांच  ब्यूरो  हारा  छापे

 425.  श्री  तम्पम  थासस  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 )  क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1982  से  मार्च  1985  के  दौरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  प्रवर्तन
 विभाग  के  अधिकारियों  ने  दिल्ली  और  इन्दोर  में  स्टेट  बेंक  आफ  इंडिया  तथा  स्टेट  बैंक  आफ  इस्दोर  के
 बरिष्ठ  अधिकारियों  के  मकानों  पर  छापे  मारे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  दोषी  पाए  गए  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  बिदद्ध  कोई  दण्डात्मक  कायें  बाही  की
 गई  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  श्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडश्रार्श  :  और
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  सूचित  किया  है  कि  दिनांक  16  1983  को  उसने  भारतीय  स्टेट

 कालकाजी  शाखा  के  प्रबंधक  के
 मकान

 की
 तलाशी  ली  यह  तलाशी  उसके  द्वारा

 कुछ  निजी  पार्टियों  को  कथित  अनुचित  लाभ  पहुंचाने  के  संबंध  में  उसके  खिलाफ  द्वज  किए  गए  तीन
 मामलों  की  जांच  के  सिलसिले  में  ली  यई  नलाशियों  के  इन  मामलों  की  जांच  से  संबंधित
 भापराधिक  दस्तावेज  पकड़े

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  आगे  चलकर  बताया  है  कि  जबकि  एक  मामला  अदालत  में
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 विचाराधीन  अन्य  दो  मामलों  बैंक  प्राधिकारियों  को  उपयुक्त  कारंवाई  करने  की  सिफारिश  की
 गई

 प्रमृतसर  के  वस्त्र  तेघार  करने  वाले  एककों  का  बन्द  होना
 426.  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अमृतसर  में  वस्त्र  तैयार  करने  वाले  लगभग  एक  सौ  एकक  जिनमें  लगभग  70,000
 श्रमिकों  को  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  रोजगार  उपलब्ध  है  तथाकथित  अवेध  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 विनियर्मो  के  फारण  बन्द  होने  की  स्थिति  में  हैं

 क्या  इस  संबंध  में  सरकार  को  कोई  अध्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  से  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  सरकार  को  इस
 बात  की  जानकारी  है  कि  अमृतसर  के  कतिपय  वस्त्र  प्रसंस्करण  एककों  केम्द्रीय  उत्पादन  शुहक  भार
 को  वस्त्रों  के बजाए  सूत  अथवा  तन्तु  स्तर  पर  डाल  दिए  जाने  को  मांग  करते  हुए  12  1989  से
 20  '989  तक  हड़ताल  की

 और  सरकार  को  अमृतसर  भ्रिन्ट्स  और  प्रसंस्करण  कर्ता  संघ  से  उमका  दिनांक
 20  1989  का  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  पत्र  में  संघ  ने  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  भार

 को  संश्लिष्ट  बस्त्रों  के बजाए  सूत  अथवा  तन््तु  पर  डाल  दिए  जाने  का  सुझाव  दिया  संघ
 ने  संश्लिध्ट  वस्त्रों  पर  लगाए  जाने  वाले  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  ढांचे  की  संरचता  करने  और  इसमें
 कमी  करने  का  सुझाव  भी  दिया  है  |  आगामी  केन्द्रीय  बजट  को  महे  नजर  रखते  इन  सुझावों
 पर  सरकार  को  प्रतिक्रिया  बताना  संभव  नहीं  होगा  ।

 विलली  स्थित  बंकों  में  प्राहक  सेवा

 427.  श्री  कसला  प्रसाद  रावत  :

 क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिल्लो  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  और  अन्य  बेकों  की  शाखाओं  में
 कर्ताओं  से  किए  जा  रहे  बुरे  ब्यवहार  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण
 ब्योरा  क्या

 विश  मंत्रालय  में  ह्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्माडों  :  (  :।
 बेकों  ने  अपने  जमाकर्ताओं  |ग्राहकों  को  दी  जाने  वाली  सेवा  में  सुधार  लाने  के  बास्ते  कई  उपाय  किए  इन

 उपायों  में  अन्य  बातों  के  ये  शामिल  सामान्य  सेवायें  प्रदान  करने  के  वास्ते  समय  मानक

 तैयार  समाशोधन  ॥हों  के  कम्प्यूटरीकरण  के  जरिए  भोर  कुरियर  सेवा  का  अधिक  से  अधिक
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 उपथोग  करके  ब्रैकों  का  शीक्ष  समाशोधन  भौर  उमाही  ग्राहकों  की  शिकायतों  को  तेजी  से  निपटाने

 चैकों  का  तत्काल  क्रेडिट
 के  वास््ते  तंत्र  का  सुजन  ग्राहकों  को  2500/-  रुपये  तक  के

 बाहरी
 करने  की  सुविधा  प्रदान  बाहरी  सैकों  की  10/14  दिन  से  अधिक  को

 बिल
 बत  उगाही के  लिए

 बचत  बैंक  दर  पर  ब्याज  देना  और  शिकायतों  को  तेजी  से  निपटाने  के  काम  को  सरल  बनाने
 के  प्रयोजन

 से  प्राहकों  ओर  बेंक  के  कार्य  पालकों  के  बीच  अधिक  से  अधिक  सम्पर्क  स्थापित  करना  |

 जमाकर्ताओं  से  प्राप्त  विशिष्ट  शिकायतों  की  तुरंत  जांच  की  जाती  है  ताकि  उपयुक्त

 उपचारात्मक  कार्रवाई  की  जा  सके  ।

 लिखित  उंशरै

 शरण  लघ  एककों  को  बेंकों  हारा  सहायता

 428.  श्री  बनवारी  लाल  बुरोहित  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  में  रण  लघु  एककों  को  बचाने  के  लिए  बेंकों  को
 उनकी  सहायता

 करने पर  जोर  दिया

 पदि  तो  इस  सम्बस्ध  में  बेकों  को  जारी  किए  गए  मार्गनिर्देशों  का  ब्यौरा  क्या

 गत  महीनों  के  दोरान  देश  में  कितने  रुणण  लघु  एककों  को  लाभान्वित  किया  गया
 और

 सरकार  का  देश  में  हरण  एककों  को  ओर  अधिक  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  आगे
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विस  संद्ालय  में  प्राविक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडम्रार्डो  :  से
 भारतीय  रिजवं  बैंक  से  सूचित  किया  है  कि  दग्श  एकंकों  के  सम्बन्ध  में  1987  में  सभी

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  के  माम  बिस्तृत  मार्गनिर्वेश  जारी  कर  दिए  गए  थे  जिनमें  रुणणता  का  पता
 रुग्ण  औद्योगिक  एककों  की  सम्भावित  अथंक्षमता  के  मानकों  और  पुनरुद्धार  के  लिए  हाथ  में

 लिए  गए  सम्भावित  अथंक्षम  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  को  दी  जाने  वाली  रियायतों/राहतों  की  थ्य  वस्था
 करने  की  शर्तों  का  भ्योरा  दिया  गया  भारतीय  भोद्योगिक  विकास  बंक  ने  भी  1987  में
 इसी  प्रकार  के  राज्य  बित्तीय  निगमों  के  नाम  जारी  किये  थे  तथा  रुगर्ण  लघु  ओद्योगिक
 एककों  को  बैंकों  तथा  राज्य  वित्तीय  निम्ममों  के  द्वारा  पुररुद्धार  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  पनवित्त
 योजना  तैयार  की  बैंकों  को  1988  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  सम्भावित  अर्थक्षम  लघ
 औद्योगिक  एककों  के  लिए  एक  वित्तपोषण  कार्य  क्रम  तैयार  किया  जाए  मौर  उसे  समयबद्ध  रूप  में
 न्वित  किया  जाए  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास  उपलब्ध  अद्यतन  समेकित  आंकड़ों  के  1987  के  अन्त
 में  बित्तपोषक  बैंकों  द्वारा  पोषण  कार्य  क्रम  के  अधीन  रखे  गए  एककों  की  संसया  4980  थी  और  इनके
 भाम  232.96  करोड़  रुपये  की  रकम  बकाया  थी

 ।
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 निर्यातोन््मुखों  एककों  को  उत्पादकता  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 429.  भौमती  गोता  मुखर्शो  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  निर्यातोन्मुखी  एककों  को  उन्नत  प्रतिष्ठानों  में  बदलने  के  प्रस्ताव  पर  विभार
 कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  बास  :  और  शत-प्रतिशत

 निर्यातोन्मुखी  एककों  की  कार्य  क्षमता  में  सुधार  करने  और  उनकी  निर्यात  क्षमता  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से
 वर्ष  1987-88  के  दौरान  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  योजना  संशोधित  की  गई  थी  और  उपाय  धोषित

 किये  गये  थे  ।  आगे  कोई  अन्य  परिवर्तन  विचाराधीन  नहीं

 सिरोज-लातेरी  तथा  सफकसदमनगढ़  तक  रेल  सम्पक

 430.  श्रो  राजकुमार  राय  :

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिरौज-लातेरी  मकसूदनगढ़  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  मध्य  रेलवे  के  गज
 स्टेशन  से  जोड़ने  के  लिए  अगली  पंचवर्धीय  योजता  में  एक  नई  रेल  लाइन  बिछाने  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  कब  तक  आरम्भ  किया  जाएगा  ?

 रेज  संत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबोर  :

 प्रश्व  नहीं  उठता

 बचत  योजनाप्रों  में  निवेदा  के  सस्यग्ध  में  मारतीय  बालनिश्य  एवं
 उद्योग  मण्डल  संघ  के  सुकाव

 ]
 431.  शभ्रो  राम  प्यारे  पनिका  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंडल  संघ  ने  हाल  हो  में  जनता  को  अपनी  बचत  की
 राशि  जीवन  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाणपत्र  और  भविष्म  निधि  में  लगाने  क ेलिए  और  अधिक

 हन  देने  के  सुझाव  दिए

 यदि  तो  क्या  विकास  कार्यों  क ेलिए  और  अधिक  संसाधन  जुटाने  के  लिए  इन  सुझावों
 पर  विचार  किया  गया  और

 इस  सम्बन्ध  में  लिए  गए  निर्णय  क्या  हैं  ?

 के
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 वित्त  मंत्रालय  में  श्राथिक  कार्य  विभान  में  रात्य  मंत्री  एड्घार्डो
 :  हां  ।

 उद्योग  मंडल  संघ  और  भन्य  संस्थाओं  तथा  थ्यक्तियों

 करते  समय  अवश्य  विचार  किया  जाता
 और  भारतीय  वाणिज्य  एवं

 हढ्वारा  दिए  गए  सुझावों  पर  सरकारी  नीति  तंयार

 सिचाई  क्षमता  शोर  इसका  उपमोग

 432.  भोघती  लथस्तो  पदमायक  :

 क्या  अल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यवार  और  संध  राज्य  क्षेत्रवार  अब

 तक  कितने  कमान  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  और  परियोजनाएं  स्थापित  की  गई

 विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  इन  कमान  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरणों  ओर
 कमान  क्षेत्र  विकास  परियोजनाओं  के  अधीन  कुछ  कितने  हेक्टेयर  जोत  भूमि  लाई  गई  भर

 सिंचाई  क्षमता  के  सृजन  और  इसके  उपयोग  के  बीच  के  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए
 मरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  तथा  उठाये  जाने  का  विचार  किया  गया  जिससे  कि  सिचित

 भूमि  से  ईष्टतम  कृषि  उत्पादन  प्राप्त  किया  जा  सके  ?

 अल  संसाधन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  और  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।

 केस्द्रीय  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  स्वीकृत  वित्तीय  स्वरूप  )
 के  अनुसार  राज्यों  और  संध  शासित  प्रशासनों  को  सिंचाई  क्षमता  के  इष्टतम  उपयोग  के  लिए  फामं  में
 विकास  कार्यों  जैसे  फील्ड  चेनलों  का  भूमि  श्वेत  नालियों  तथा  बाराबन्दी  लागू  करने
 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही  राज्यों  को  भी  सिंचाई  क्षमता  के  इष्टतम  उपयोग  के  लिए
 बहुत  से  उपाय  करने  की  सलाह  दी  गई  जंसे  मुख्य  कार्यों  से  खेत  द्वार  तक  सिंचाई  जल  प्रबन्ध  का
 एकीकृत  आधुनिकोकरण  के  लिए  पर्याप्त  निधियां  प्रणाली  अपर्याप्ताओं  को  पूरा  करना
 ओर  अनुरक्षण  आवश्यकताओं  को  पूरा  करना  तथा  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  आदि  में
 कर्ताओं  की  सक्रिय  सहभागिता  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रमासों  को  तोग्  करना  ।

 विवरण

 राज्य/संघश्मासित  प्रशासन-वार  कमान  क्षेत्र  विकास  परियोजन।ओं  रणों
 की  संख्या  तथा  क्रुषि  योग्य  कमान  क्षेत्र

 ऋ्र०  सं०  राज्य/संधशासित  कमान  क्षेत्र  विकास  कमान  क्षेत्र  विकास  क्ृषि  योग्य  कमान
 ।

 प्रशासन परियोजनाओं की प्राधिक रणों की क्षेत्र संडया संक्ष्या 2 3 4 5 आम्प्र प्रदेश 7 3 2. असम 2 52.30
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 ur  «न»  ७७७७७  ५०७०)५५३०क»«क 4  नमक»  अमन

 2  3  4  5

 3...  बिहार  6  4  2393.64

 4.  गोगा  2  1  16.36

 5...  गुजरात  21  4  953.18

 6  हरियाणा  4  1  443.87

 7...  हिमाचल  प्रदेश  3  0  10.09

 8...  जम्मू  तथा  कश्मीर  2  61.86

 9  कर्नाटक  4  1920.79

 10.  केरल  10  1  92.24

 11.  मध्य  प्रदेश  22  7  1500.75

 12.  महाराष्ट्र  16  7  1279.26

 13.  मणिपुर  2  1  29.00

 14.  मेघालय  |  0  0.90

 15.  उड़ीसा  4  5  601.60

 १26.  राजस्थान  4  2  972.74

 17.  तमिलनाडु  5  0  664.51

 18.  त्रिपुरा  ||  0  4.49

 19.  उत्तर  प्रदेश  3  3  4308.00

 20...  पश्चिम  बंगाल  4  3  1832.35

 21.  दमन  व  दीव  1*  0  3.41

 22...  दादरा व  नगर  हवेसी  1*  0  8.28

 ः

 जोड़  131  50  18490.89

 गंगा  परियोजना  दमन  व  दीव  और  दादशा  एवं  नागर  हवेली  के  अन्तर्गत  आती

 है  ।  इसे  दो  परियोजनाओं  के  रूप  में  गिना  जा  रहा  एक  गुजरात  राज्य  के  लिए  और  दूसरा
 संघशासित  प्रशासन  के  लिए  ।

 चुरहट  चिल्डुस्स  बेलफेपर  सोसायटी  को  धायकर  से  छट

 433.  भरी  विज्षय  कुमार  यादव  :

 कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  ने  चुरहट  चिल्डून  वेलफेयर  सोसायटी  लाद़ी  से  सम्बन्धित

 68
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 जब्त  ससकसस  कन  नं rd  काना छूट  सम्बन्धी  जीत  को बन तन  3  पऊ्न्डएतणयटीटणण

 फैसले  में  इसे  दी  जाने  वाली  आयकर  में  छूट  सम्बन्धी  आदेश  को  रह  करने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (er)  उच्च  न्यायालय  के  फैसले  के  अनुरूप  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विस  भ्ल्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  ए०  केਂ  :  नहीं  ।

 (७)  और  इनके  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सार्य्षतिक  उपक्रसों  में  उच्च  स्तर  पर  रिक्त  पद

 ]
 434.  भी  हुरोशञ  राकत  :

 वाजिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  सावंजनिक  उपक्रमों  में  अध्यक्ष  प्रबन्ध

 निदेशकों  के  पद  रिक्त  पड़े  हुए

 यदि  तो  ऐसे  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  और  इनमें  कौन-कौन  से  पद  रिक्त  पड़े  हुए  हैं
 ओर  ये  पद  कब  से  रिक्त  पड़े  हुए  और

 |  इन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहै  हैं  ?

 बाणिए्य  मन्जालय  में  राज्य  स्त्री  प्रिय  रंजन  दास  मुम्शी  )  :  और  वाणिज्य

 मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  प्रबन्ध  निदेशकों

 और  पूर्णकालिक  का  यंकारी  निदेशकों  के  रिक्त  पदों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  शवा  है  ।

 रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  सार्वजनिक  उद्यम  चयन  बोडं  के  पराभर्श  से  उपयुक्त
 व्यक्तियों  के  खयन  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 कण  पर  निगम  का  नाम  पदों  की  संख्या  ओर
 ह

 तिथि  जब  से  क्तिः
 सं०  पक्नाम  पड़े  हैं

 4...  भारतीय  खबिज  शव  कार्यकारी  29-121988
 ब्यापार  निमम  निदेशक  (3)

 कार्यकारी  311-1  8
 निदेशक  (1)

 2.  परियोजना  एवं  उपस्कर  कार्यकारी  1-11-198  6

 निषम  निदेशक  (1)

 3.  मि  टी  ट्रेश्गि  कार्पोरेशन  कार्य  निदेशके  (3)  1986

 4.0  अक्रक  व्यापार  निभभ  बिदे शक  (1)  14-2-49 69
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 बि  ढ़  कोर  मड़ास  के  घथ्प  एक्सप्रेस  माड़ो

 ]

 435.  क्रो  बी०  झोभनाद्रोश्वर  राव  :

 क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विजयवाड़ा  से  मद्रास  और  मद्रास  से  विजयवाड़ा  के  बोच  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  न  होने
 की  वजह  से  यात्रियों  को  मुश्किल  का  ससमच+  करना  फट  रहा  ओर

 (a)  यदि  तो  विजयवाड़ा  से  मह्ाास  और  मद्रास  से  विजय  वाड़ा  के  मध्य  एक  एक्प्रप्रेस

 गाड़ी  आरम्भ  करने  की  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रेल  मंप्रालय  के  राक्य  मंत्री  मस्पद  रक्ष  :  (%)  मद्रास-बिजयवाद़ा  खण्ड  पर

 कई  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियां  चल  रही  हैं  ।

 प्रश्द  नहीं

 बकों  हारा  विए  जाने  वाले  ऋण  की  ब्याज  दर  धट।या  जाना

 436.  श्री  के  >  रामचन्  रेड  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बेंक  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋण  की  ब्याज  दर  घटामे  की  अनुमति  देने  के  बारे
 में  व्िच>र  कर  रही  है ap

 यदि  तो  इससे  कितना  लाभ  होने  की  सम्भावना  और

 कमा  बेंक  दिये  जफ़े  काले  ऋण  की  ब्यक्ूज  दर  ॒घटाके  से  बेंकों  की  जम्प  राशि  पर

 प्रभाव  पड़ेगा

 वित्त  मंत्रासय  में  प्रा्थिक  कार्य  किसाग  मे  राज्य  लंत्रीਂ  एशशा्डों  फेलोरो  )  :  से

 धार  देने  की  दरों  और  जमा  राशियों  की  दरों  की  निरंतर  समीक्षा  की  जाती  ह ैओर  जब  कभी  भाव  उाक
 जातर  है  उनमें  उम्युक्त  परिवर्तन  किए  जाढ़े  है  +  उधर  की  ब्याज  दरों  में  परिवतंन  का  दैंकों  द्वारा

 जुदाई  जाने  वाली  जमरा्ियों  पर  प्रभद  नहीं  +

 प्ररुण्डो  के  तेल  का  उत्पादन  ध्रोर  लियात

 437.  श्री  ई०  प्रस्यपू  रेड्डी  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988  में  कितने  तथा  अरण्डी  कितने  मूल्य  के  अरब्छी  के  तेल  का  निर्यात  किया

 किन  किन  देशों  को  अरन्डी  के  तेल  का  निर्यात  किया  जाता

 (%)  अरण्डो के
 तेल  के  उत्पादक  राज्यों  के  नाम  कया  और

 अरण्डो  के  तेल  के  उत्पादकों को  क्या  प्रोत्साहत्र  किए  बए  हैं  ?
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 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  वर्ष  1988  के  दोरान

 निर्यात  किए  गए  अरण्डी के  तेल  का  कुल  मूल्य  और  मात्रा  निम्नलिखित है
 :

 मात्रा  मूल्य

 टन  रु०

 31,533  54

 :  मूल  भेषजीय  तथा  सौंदर्य  प्रसाधन  निर्यात  संवर्धन

 जिन  मुख्य  देशों  को  अरण्डी  के  तेल  का  निर्यात  किया  जाता  वे  सोवियत

 जर्मन  जनवादी  गणराज्य  तथा  फ्रांस  ।

 अरुण्डी  के  तेल  का  उत्पादन  मुख्यतः  आन
 उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  राज्यों  में  होता  है  ।

 निर्यातकों  को  औषधीय  अरंडी  के  तेल  के  निर्यात  पर  5%  की  दर  पर  नकद  मुआवजा
 सहायता  स्वीकार्य

 वक्षिय  मारत  में  नई  रेलगाड़ियां

 438,  श्री  एस०  थी०  घोलप  :

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  |  1989  से  दिवा-बेसिन-लाइन  से  होकर  अहमवाबाद  से  पुणे  के
 बीच  रेलगाड़ी  चलाने  का  निर्णय  किया

 क्या  इस  लाइन  पर  दक्षिण  भारत  के  लिए  चार  अन्य  रेलगाष्टियां  भी  चलाने  का  प्रस्ताव
 यवि  तो  तत्सग्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  मार्ग  पर  अध्यक्षिक  मांग  किए  जाने  के  बावजूद  भी  स्थानीय  रेलगाड़ियां  न  चलाए
 जाने  के  क्या  कारभ  हैं  ?

 रेस  भन्त्रालय  के
 जा

 सस्त्री  साघवराब
 सिधिया  )  :  और  प्रीष्मकालीन

 ध्मय  सारणो  के  दौरान  दिवा-बसई  के  रास्ते  अहमदाबाद  और  पुणे  के  बीच  एक  साप्ताहिक  गाड़ी
 चलाई  जाएगी  ।  इसके  अलावा  पश्चिम  रेलवे  से  इस  लाइन  के  रास्ते  दक्षिण  की  भोर  जाने  बाली  वर्तमान
 लिरूवनस्तपुरम/कोच्चिन/हैदराबाद  साप्ताहिक  गाड़ी  को  चलाने  का  प्रस्ताव

 अवसंरचनात्मक  सुविधाओं  की  कमी  के

 शष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  कार्यालय  भ्रवर्मों  को  मरभ्मत  पर  व्यय

 39.  क्री  हरूमाई  मेहता  :

 क्या  जितत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  के  कार्यालय  भवनों  की  मरम्मत/नवोकरण  पर  व्यय  किए  जाने
 के  मामले  में  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  भौर
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 देना  बेंक  द्वारा  बम्बई  में  चेयरमेन  के  कार्यालय  अथवा  कार्यालय  के  किसी  अन्य  भाग  का

 नवीकरण  करने  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  है  ?

 बित्त  मस्त्रालय  में  ध्राधिक  कार्य  विभाग  में  र/ज्य  मन्त्र  एड्प्लार्डो  ओर

 बैंकों  में  ब  र्यालय  भवनों  की  मरम्मत  और  नवीक  रण  जरूरत  एवं  आवश्यकता  के  आधार  पर
 की  जाती

 देना  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  अध्यक्ष  के  कार्यलय  के  नवीकरण  पर  कोई  ब्यय  नहीं
 किया है  ।  वर्ष  ।:  88  में  बम्बई  में  अन्य  कार्यालय  परिसरों  पर  12.92  लाख  रुपए  की

 रकम  खर्च की  गई

 पंसकुरा  शोर  कोलाघाट  में  यात्री  सुविध!एं ््घ

 440.  डा०  फूलरेण  गुहा  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  पंसकुरा  और  कोलाघाट  स्टेशनों पर
 शौचालय  आदि  जंसी  जनसुविधाओं  के  अभाव  में  यात्रियों  विशेषकर  महिलाओं  भारी

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 (a)  यदि  तो  यात्रियों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  मृत्रालय  और  शौचालय  आदि
 बनाने  हेतु  कया  कदम  उठाने  का  वित्ार  है  ?

 रेस  सम्धालय  के  राज्य  मंत्रो  भाधवराव  सिधिया  ):  और  वतंमान  याताबात
 के  स्तर  को  देखते  पंसकुरा  और  कोलाघाट  स्टेशनों  पर  महिला  और  पुरुष  प्रसाधनों  को
 सुविधाएं  अपर्याप्त  रेलवे  ने  अतिरिक्त  प्रधाधन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  कारंवाई शुरू  कर
 दी

 फर्मोच्चर  का  तिर्यात

 441.  क्रो  प्रताप  राब  बो०  भोंसले  :

 क्या  बालनिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंंगे  कि  :

 कौन-कौन  से  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  फर्नीचर  का  निर्यात  कर  रहे

 इन  वस्तुओं  का  अब  तक  कुल  कितने  मूल्य  का  राष्ट्र-ब।र  निर्यात  किया

 क्या  सरकार  का  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  हेतु  और  अधिक  राज्यों  तथा  संघ  राज्य
 क्षेत्रों  को  इस  व्यापार  में  शामिल  होने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  के  उ  द्ेश्य  से  विशेष  मार्गनिरदेश  जारी
 करने का  विचार

 (%)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ($)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वालिठ्य  भन्क्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  उपलम्ध  जानकारी  के
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 ह्करपत  ऊसार
 24  1989

 सकड़े  के  फर्तोक्षत  का  निर्मात  मुख्यतः  फश्चिम  तमिलनाडु  तथा

 कर्माटक  राज्यों  से  किया  जा  रहा

 (@)  क््यं  1987-88  के  दो  रान  ।0  लाख  5०  मूल्य  के  लकड़ी  के  फर्तीचर  का  निर्यात  किया

 मेयर कफ  ।  देक्षवार  निरस्त  के  अंकड़े  कर्शात्रि  वला  एक  विवरण-पत्र  संलग्त

 :  रसायन  तथा  संबद्ध  उत्पाद  निर्यात  संवर्धन

 से  (४)  लकड़ी  के  फर्नीचर  का  निर्यात  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  है  और  इस
 प्रकार  सभी  विनिर्माता-नियतिक  लफड़ी  के  फर्नीचर  क्रा  निर्यात  करने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  है

 विवरण

 1987-88  के  लिए  लकड़ो  के  फर्नीचर  के  सम्बन्ध  में  देश  वर  निर्यात  निष्पादन
 डख्ि््््-्  ्छ्  आअक्क्/न्े,--घघघभभभभ  ता  ाा3-.---+3३ईैह.ह0ह0हहह0हहऔह

 देश  जिन्हें  निर्यात  निर्यात
 क्या  गया  रु०  में  )

 आस्ट्रेलिया  10.0...

 बहरीन  6.0

 पश्चिम  जमंनी  5.0

 जापान 50.0 कृवत ५5.0 माजदीय नेपाल ओमान 6.0 सिगापुर १0.0 संयुक्त अरब अभी रात 5.0 ब्रिटेब 8.0 सोवियत संघ सं०रा० अमरीका 2.0 . कोन 00.0... पटना में बडा के ऋबर रेल फुल 442. डा० सो० पी० ठाकुर : , क्या रेल झंत्री ग्रह्न बने को कृपा करेंग्रे कि :
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 पटना  में  शंगा  पर  बनाए  जा  रहे  रैल  पुल  के  निर्माण-कार्य  में  अब  तक

 हैंई  और

 )  इसके  कब  तक  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  खो  भाधयराब  :  पटना  के  गंमा  तले वर
 रेल  पुल  बनाने के  लिए  इंजीनियरी  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  शुरू  कर  दिया  यया  है  जो  प्रगति  पर

 इस  समय  यह  कहना  कंठिस  है  कि  पुल  कब  तक  पूल  हो  जाशुमा  ।

 केरल  में  तटवर्तो  रेलवे

 443.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  तटवर्ती  रेल  लाइन  बिछाने  के  काम  में  अब  तक  कितनी  प्रयति  हुई

 इस  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  हो  चुकी  है  तथा  इसके  लिए  और  कितनी

 इस  कार्य  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवर्यव  :  केरल  में  कोस्टल  रेलवे  छाइनों  के
 रूप  में  अलेप्पी  --  कायनकुलम  और  त्रिचूर  गुरूबायूर  नई  बड़ी  ल्यइवों  की

 योजनाएं  प्रगति  पर  हैं

 इन  तीन  बर्वोजनाओं  पर  १1-१-४+  तक  कुल  61.95  करोट  शपवे  आाअ  हो  चुके
 अपैर  बत॑मान  स्थिति  को  देखते  हुए  51.80  करोड़  शपये  और  खर्च  होने  हैं  ।

 एर्णाकुलम-अलेप्पी  परियोजना  के  जून  1989  तक  चालू  हो  जाने  की  आशा  है  4

 कायनकुलम  और  त्िचू  र--गुरूवायूर  परियोजनाओं  का  पूरा  होना  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की

 लब्धता  पर  निरभंर

 सतलज  पम्मुषा  सम्पर्क  नहर  का  निर्माण

 444.  श्री  प्रकादा  चन्द्र  :

 को  धर्मपल  रह  सतिक

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सतलुज  यमुना  सम्पर्क  नहर  का  निर्माण  कार्य  निर्धारित  समय-अवधि  के  अनुसार
 चल  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कण  सरकार  ने  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 "  पा  पड  ।  और
 हंलाबन  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्री  (  भीमती  हवगा  :

 (¥)
 बी  सतलुज

 यमुना  तत्पर  नहर  परियोजना  पर  कुछ  निर्माण  में  कृषक  वष  1988  88  के  मानसून  में

 अभूतपूर्व  ठेके  धर  के  निष्पादन  आदि  आदि  ज॑से  कई  कारणों  से  विलम्ब  हु  ञा  ह  ।  सिरसा  जल
 :

 रण  कुछ  महीनों  के  लिए  कार्य  स्थगित  को  कानूनी  बाधाओं
 प्रणाल  पर  जहां  मुकदमेबाजी  के  का व  5  ५  में

 पनः
 आब॑  ।  गया  है

 को  समाप्त  कर  दिए  जाने  के  पश्चात  1988  में  पुनः  आबंटित  कर  दिया  गया

 केन्द्र  सरकार  परियोजना  के  लिए  निधियां  प्रदान  कर  रही  है  और  बाधाओं  को  हल

 वास्ते  परियोजना  का  प्रबोधन  कर  रही  है  तथा  आवश्यक  निवेश  का  विनिधोजन  करने  में

 लिखित  उत्तर

 करने  के

 यता  करती

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उच्चतम  ग्यायालय  को  विभाजित  करने  का  प्रस्ताव

 445,  प्रो०  के०  बो०  थासस  :

 क्या  विधि  झोौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मया  उच्चतम  न्यायालय  को  संवेधानिक  न्यायालय  और  अपील  न्यायालय  में  विभाजित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  क्या  अपील  न्यायालय  की  शाखाएं  विभिन्न  राज्यों  में  स्थापित  की  जाएंगी  ?

 विधि  झौर  स्थाय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  :  और
 विधि  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  अन्य  बातों  के  सिफारिश  की  थी  कि  यदि
 उच्चतम  न्यायालय  को  तंवेघानिक  न्यायालय  ओर  अपील  न्यायालय  या  फेडरल  अपील  न्यायालय  के
 रूप  में  विभाजित  किया  जाता  है  पश्चिम  और  मध्य  भारत  में  फेडरल  अपील
 न्यायालय  के  न््यायपीठों  के  रूप  में  आसीन  होने  पर  कोई  गम्भीर  आक्षेप  नहीं  किया  जा  सकता  ।  रिपोर्ट
 की  प्रति  भारत  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  को  उच्चतम  न्यायालय  के  टिप्पण/विचार  प्राप्त  करने  के  लिए

 भेज  दी  गई

 राष्ट्रीय  ऋण  परिषव  को  स्थापना

 446.  श्री  एने०  बेंकटरत्मस  :

 क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  तरह  एक  राष्ट्रीय  ऋण  परिषद  को
 स्थापना  करने  का  और

 एक  राष्ट्रीय  ऋण

 उक्त  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या

 कही

 वित्त  संत्रालय  में  प्रैधिक कार्य  विमाग सें  राज्य  संत्ी  एड्शार्डो  :
 1

 यह  प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।
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 लेप-कर  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  मंत्रियों  की  बेठक

 447.  श्रीमती  डी०  के०  भंडारी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  नई  दिल्ली  में  खेप-कर  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  मंत्रियों  की  कोई  बेठक

 हुई
 यदि  तो  बेठक  दौरान  किन-किन  मसलों  पर  विचार-विमश्शे

 क्या  सरकार  का  बंठक  में  हल  किये  गये  मसलों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  प्रभावी

 कदम  उठाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंजालय  में  राजस्व  विमाण  में  राज्य  संत्री  ए०  के०  :  हां  ।

 सम्मेलन  में  जिन  विभिन्न  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई  उनमें  ये  मी  शामिल  खेप-कर  का
 खेप-कर  नि्घारण  के  लिए  खेप-अन्तरणों  का  खेप-कर  से  होने  वाली  आय

 के  वितरण  को  केन्द्र  तथा  राज्यों  को  छूट  देने  की  सम्मिलित  शक्ति  प्रदान  करना  तथा  केन्द्र
 द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  मार्ग  दर्शी  सिद्धान्त  जारी  किया  जो  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  गठित  की  जाने
 वाली  समिति  द्वारा  तैयार  किये  जिसमें  कुछ  मुख्य  मंत्री  भी  शामिल  होंगे  ।

 हां  ।

 लिए  गए  निर्णय/विचार  विमश  के  आधार  पर  आवश्यक  क  की

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 448.  श्री  हुसेन  दलवई  :

 कया  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  केन्द्रीय  सरकार  से  इसे

 प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयत्न  कर  रही

 यदि  तो  इस  राशि  के  भुगतान  को  रोकने  के  क्या  कारण  और

 ब्  के  4,  व  न

 उक्त  बकाया  राशि  को  चुकाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंब्रालय  में  घराथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडप्लार्डो  :  से

 डाकघरों  में  1988  तक  लोक  भविष्य  निधि  संग्रहों  पर  महाराष्ट्र  सरकार  को  ऋण  जारी

 कर  दिए  गए  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  माध्यम  से  संग्रहों  के  सम्बन्ध  में  1988  तक  उपलब्ध

 आँकड़ों  के  आधार  पर  ऋण  जारी  किए  गए
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 पोलावरस  परियोशना  के  लाम

 449.  श्री  मट्टम

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  आंन्ध्र  प्रदेश  की  पोलावरम  परियोजना  से  सम्बन्धित  कुछ
 मुद्दों  का  अभी  भी  पता  लगाया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 परियोजना  से  क्या-क्या  लाभ  होने  की  सम्भावना  है  और  उसके  निर्माण  पर  कितनी
 ख्रागत  आने  का  अनुमान  है  ?

 लल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  केन्द्रीय
 कन  अभिकरणों  द्वारा  किए  गए  प्रेक्षणों  को  दुषश्िठ  में  रखते  हुए  संशोधित  परिवोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने
 के  लिए  आनप्न  प्रदेश  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 महा  राष्टु  के  राज्य  भू-जल  संगठत  को  भजबूत  बनाता

 450.  श्री  प्रार०  एंम०  भोपे  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  भहाराष्ट्र  सरकार  से  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत
 राज्य  भू-जल  संगठन  ग्राउंड  वाटर  आरगेनाइजशन  )  को  मजबल  बनाने  के  लिए  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त

 हुई

 यदि  तो  आबंटित  धनराशि  और  अब  तक  कराई  गई  धनराशि  का  ब्यौरा
 क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 जल  संसाधन  मन्त्रालय  में  राज्य  झ्त्रो  क्षष्णा  :  से  राज्य
 जल  संगठनों  के  सुदृढ़ीकरण  सम्ब'धी  केन्दीय  प्रायोजित  स्कीम  के  ड्रिलिग  सर्वेक्षण
 उपस्करों  आदि  को  खरीद  के  लिए  राज्य  सरकार  को  वर्ष  1976-77  से  ;987-88  तक  बराबर  के
 अनुदान  पर  50%  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  329.55  लाख  रुपये  निर्मक्त  किए  गए  वर्ष
 1988-89  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  1986-87  तक  प्राप्त  निर्मक्तियों की  उपयोगिता न  बन  जे

 रिपोर्ट  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  हो  गई  ड्िलिग  तथा  अन्य  सर्वेक्षण  कार्य  के  लिए  इस  उपस्कर  का
 प्रयोग  किया  गया  है  !

 महाराष्ट्र  में  रेखबे  स्टेक्षनों  के  प्लेटफार्सों  पर  शोड़  बनाना

 451.  श्री  बिजय  एन०  पाटिल  :

 कया  रेल  मंत्री  यह  क्ताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र में  ऐसे  रेखवे  स्टेशनों  की  संड्या  कितनी  है  कि  जिनके  प्लेटफा्मों  पर  शेड
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 नहीं  हैं  और  ऐसे  रेलवे  स्टेशनों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  प्लेटफार्मों  पर  बहुत  छोटे  शेड

 सरकार  द्वारा  ऐसे  रे  वे  स्टेशनों  पर  जिनके  प्लेटफार्मों  पर  शेड  नहीं  हैं  अथवा  छोटे  शेड

 हैं  उचत  शेड  लगाने  के  लिए  क्या  मानदंड  निर्धारित  किये  और

 महाराष्ट्र  में  वषं  1988-89  के  दौरान  कितने  रेलवे  स्टेशनों  के  प्लेटफार्मों  पर  शेंड  लगाए
 जाएंगे  ?

 रेल  मस्त्राजय  के  राज्य  मन््त्री  माधवराव  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 महानन्दा  बेसिन  बाढ़  नियन्त्रण  वोशना  के  लिए  वित्तोय
 सहायता  का  प्रगुरोध

 452  प्री  संप्द  शाहडुद्दोत

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :

 भहानन्दा  बेसिन  बाढ़  नियन्त्र"ण  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  की  वर्तमान  स्थिति
 क्या

 कया  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  वित्तीय  सहायता  हेतु  बिहार  सरकार  से  कोई
 रोध  प्राप्त  हुआ है

 क्या  वर्ष  के  कार्यान्वयन के  और  वर्ष  सहायता  के  दोरान  बाढ़  नियंत्रण  और
 ः

 महानंदा प्रणाली में जल विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई और इस कार्य पर वर्षवार वास्तव में कितना खर्च किया गया -« जल संसाधत मन्त्रालय में राज्य मन््त्रो कृषणा : गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग ने राज्य सरकारों के परामर्श से वर्ष में महानन्दा बेसिन के वास््ले बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना को अद्यतन किया प्रत्येक स्कीम की तकनीको-अधथिक व्यवहायंता का पता लगाने के लिए विस्तृत अन्वेषण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है । बिहार सरकार ने बिहार में समग्र रूप से बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए वित्तीय भ्रहायता हेतु अनुरोध किया नहीं । बिहार सरकार ने वर्ष के दौरान लाख रुपये का व्यय किया है । झप्रैल - 8 के दोरान सिर्यात को दरों में वृद्धि 453. को सेयब शाहबुहदीत : क्या वाजिक्षय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : अप्रैल-दिसम्बर की अवधि के बोरान हुए निर्यात की तुलना में वर्ष की इसी अवधि में रुपयों में कुल निर्यात की दर में कितनी वृद्धि
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 एस०  डो०  आर०  में  तुलनात्मक  दरों  का  ब्यौरा  क्या  और

 मा्क  और  येन  में  किए  गए  निर्यात  का  प्रत्येक  मामले  में  किए

 गए  कुल  व्यापार  के  प्रतिशत  सम्बन्धी  आंकड़ों  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बाणिज्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मन््ज्री  प्रिय  रंजन  दास  मु  अनम्तिम  आंकड़ों  के

 अनुसार  1988  के  दौरान  भारत  के  निर्यात  13926.68  करोड़  रुपये
 के  हुए  जबकि

 1987  के  दौरान  ये  11197.41  करोड़  रुपये  के  इस  प्रकार  24.4  प्रतिशत  की

 वृढ्धि

 (@)  एस०  डी०  आर०  के  अनुसार  वृद्धि  दर  10.6  प्रतिशत  बैठती है  ४  च्क  ग्  है

 मार्क  तथा  येन  में  किए  गए  आयातों  की  अवधि  विशेष  के  आंकड़े
 अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 रेलगाड़ियों  की  ग  ति  श्रोर  बारम्बारता

 454.  श्री  संयब  शाहबुह्दीन

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  देश  के  विभिन्न  भागों  को  विशेषकर  गुवाहाटी  से  ज॑  डने  वाली  एक्सप्रेस  और

 मेल  रेलगाड़ियों  की  वर्ष  1988  के  दोरान  तिमाही-व  समय  निष्ठता  दर  क्या  और

 वर्ष  1988  के  दौरान  समय-निष्ठता  में  सुधार  यात्रा  समय  में  कमी  करने  और

 इनकी  बारम्बार्ता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  साधबराव  :  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  जो  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  की सेवा  करती  की  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  की  1988  के  दोरान  समग्र  समयपालन  निष्पादन
 इस  प्रकार  है  :

 पहली  तिमाही  न  89.3

 इूसरी  ,  -  87.3

 तीसरी  ,,
 ण्ा

 85.4

 भोषी  ,,
 ्णा

 93.0

 इस  क्षेत्र  में  बार-बार  होने  वाले  विरोध  प्रदर्श  न/बन्द  गाड़ियों  के  समयपालन  को  प्रभावित
 करने  वाले  मुख्य  कारण  हैं।समयपालन  निष्पादन  में  खुधार  लाने  के  लिए

 चौबीस  घंटे
 निगरानी  की  जाती

 है  ।  गाड़ियों  के  फेरे  जऔौर  गति  बढ़ाना  एक  हमेशा  चलती  रहने  बालो  प्रक्रिया  1988  में  पूर्वोत्तर
 स्येमा  रेलवे  पर  18  गाड़ियों  की  गति  बढ़ायी  गई  और  गाड़ी  संख्या  57/58  के  फेरे  बढ़ाये  गये

 जेंकों  के  लिए  राष्ट्रोय  झोौर  क्षेत्रीष  सलाहकार  समितियों  का  गठन

 455.  श्रो०  शारायण  चर्द  पराधार  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  समाज  के  सामाजिक-आधधिक  उत्थान  के  सन्दर्भ  में  बेंकों  की  विशेषकर
 स्वरोजगार  और  गरीबी  उन्मूलन  योजनाओं  पर  निगरानी  रखने  और  सलाह  देने  के  लिए  बेंकों  के  लिए
 ऐसी  राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीय  सलाहकार  समितियां  गठित  करने  का  प्रस्ताव  जिसमे  संसद  सदस्य
 भी

 यदि  तो  ऐसी  समितियां  कब  तक  गठित  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  क्या  निकट  भविष्य  में  इस  उद्देश्य  हेतु  कोई  अन्य  व्यवस्था  को
 जिसमें  संसद  सदस्य  शामिल  होंगे  ?

 बितत  मंत्रालय  में  ग्राथिक  कार्य  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  एड््राडों  :  से  (a)
 भारतीय  रिजवं  बक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंकों  के  लिए  राष्ट्रीय  तथा  अंचल  सलाहकार  समितियां
 गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  राष्ट्रीयकरण  योजना  में  क्षेत्रीय  परामशंदात्री
 तियां  गठित  करने  की  ध्ण्वस्था  है  जो  अलग-अलग  राज्यों  में  स्थित  बेंकों  के  काम  निष्पादन  की
 समय  पर  समीक्षा  करती  श्वंबंधित  राज्य  में  बंकों  की  श्थिति  की  समीक्षा  करने  के  व  प्रत्येक
 राज्य  के  लिए  राज्य  स्तरीय  बैंकर  समिति  भी  गठित  की  गई  जिला  स्तर  बंकों  के  कार्य  निष्पादन
 को  जिला  स्तरीय  समीक्षा  जिला  स्तरीय  पुनरीक्षा  बैठक  तथा  जिला  परामशंदात्री  समिति  की  बंठक  में
 की  जाती  है  ।  प्राथमिकता  प्राप्त  गरीबी  उन्मूलन  योजनाओं  भादि  के  अन्तगंत  दिए  जाने  बाले
 ऋणों  सहित  बंकों  के  कायं  निष्वादन  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  वर्तमान  तंत्र  पर्याप्त  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  रेलवे  परोक्षा  केना

 56.  प्रो०  नारायण  चर्द  परावर  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  हिम।चल  प्रदेश  में  रेलवे  परीक्षा  केन्द्र  खोलने
 के  बारे  में  रेलवे  बोर्ड  को  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  अनुरोध  पर  रेलवे  बोडड  ने  क्या  निणंय  लिया  है  और  हिमाचल  प्रदेश  के
 कन-किन  स्थानों  पर  परीक्षा  केन्द्र  खोलने  की  अनुमति  दी  गई  और

 यदि  तो  क्या  ऐसे  परीक्षा  केन्द्रों  को  उन  स्थानों  पर  खोला  जाएया  जहूं  पर  परीक्षा
 केन्द्र  खोलने  की  मांग  की  गई  थी  और  ये  कब  तक  खोले  जायेंगे  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  रेलवे  बोर्ड  को  कोई  ऐसा
 रोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  बहरहाल  रेल  भर्ती  बोर्डों  द्वारा  परीक्षा  केसद्रों  को  खोलने  के  लिए  रेल  मंत्रालय

 का  पूर्वानुमोदत  आवश्यक  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं

 (3)  रेलवे  भर्ती  जो  रेलों  पर  प्रुप
 ”  की  भर्ती  के  लिए  परीक्षाएं  भायोजित  करते

 जहाँ  कहीं  ओचित्य  होता  है  वहां  परीक्षा  केन्द्र  खोलते

 गुलेर  तथा  नश्दपुर  भटौलो  में  याभी  सुविधायें
 457.  प्रो०  साशायण  चरद

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जि्ित  उतरे
 24  लिए छत का. निर्माण

 त्त

 लिए  छत  निर्माण  करने  तथा  इन  दोनों

 यदि  तो  इन  दोनों  स्टेशनों  पर  निर्माण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  इन  सुविधाओं  के  लिए
 कितनी  धनराशि  की  व्यवस्था  की  गई  और

 ये  सुविधाएं  कब  तक  प्रदान  की  जायेंगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाओर  :  ओर  )  गुलेर  रेलवे  स्टेशन  पर

 दार  प्लेटफार्म  तथा  विश्राम  कक्ष  की  सुविधाओं  सहित  पर्याप्त  यात्री  सुबिधाएं  उपलब्ध  हैं  .  नन््दपुर  भटौ जी
 रेलवे  स्टेशन  प्रर  विश्ञाम  कक्ष  की  व्यवस्था  करने  का  औचित्य  नहीं  समझा  जाता  है  ।  रेलवे  ने  इस  स्टेशन

 पर  50,000  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  भटोली  के  दौरान  छतदार  प्लेटफामं  की  व्यवस्था  करने

 के  लिए  कारंवाई  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।  नन्दपुर  भटोली  रेखवे  स्टेशन  पर  उपलब्ध  अन्य  सुविधाएं  पर्याप्त
 समझी  जाती  हैं  ।

 नन्दपुर  भटौली  रेलवे  स्टेशन  पर  छतदार  प्लेटफाम  का  काम  में  पूरा  कर  दिया

 प्रध-से लिक  बलों  का  तस्करों  क्री  गतिविधियों  में

 शामिल  होता

 458.  प्रो०  गारायण  चग्द  पराशर  :

 क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  अध्घ-सेनिक  बलों  के  तस्करी  की  गतिविधियों  में  शामिश्त  होने  की  कोई  धटना
 कार  की  जानकारी  में  आई  है  भोर  यदि  तो  चाल  वित्त  वर्ष  सहित  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुई  इस
 प्रकार  की  घटनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है

 वित्त  मंग्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  ए०  के०  प्रांजा  )  और  जाने
 विगत  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दोयन  केन्द्रीय  बल  के  एक  वाहन  में  गांजे  की  तस्क
 जाने  की  एक  घटना  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ।  इस  मामले  में.केन्द्रीय  अःरक्षी  पुलिस  बल  के  बिहार  जाने
 वाले  एक  ट्रक  से  300  किलोग्राम  गांजा  पकड़ा  तथा  था  तथा  इसका  पता  समूह-के  इम्फाल
 उप  महानि.क्षक  द्वारा  उस  समय  लगाया  गया  था  जब  ट्रक  में  माल  लादा  जा  रहा  यह  रिपोर्ट
 मिली  है  कि  इस  मामले  में  केन्द्रीय  आरक्षी  पुलिस  वल  के  एक  अधिकारी

 को गिरफ्तार किया गया तस्करी करने के लिए गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों पर उपयुक्त मामलों में न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाता काजू का निर्यात भ्ौर ध्रायात 459. भो भुल्लापल्लो राभचम्दरन : क्या धाजिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 78
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 भारत  से  काजू  का  किन-किन  प्रमुख  देशों  को  निर्यात  किया  जाता  है

 वर्ष  1987  और  1988  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  काजू  का  निर्यात  किया

 वर्ष  1987  और  1988  के  दौरान  भारत  ने  कितनी  मात्रा  में  कच्चे  काजू  का  आयात
 और

 1988  के  दौरात  भारतीय  काजू  निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा
 प्रायोजित  काजू  उ्यापारे  प्रतिनिधि  मंडल  द्वारा  जांपान  तथा  अन्य  देशों  में  की  गई  यात्रा  के  क्या
 णाम  निकले  है

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्री  प्रिय  रंगन  दास  मुंशी  )
 :

 काजू  के
 मख्य  आयातक  देश  हैं

 :  संयकत  राज्य  सोवियत  ब्रिटेन
 सिगापुर  तथा  जमैन  संधीय  गणराज्य  ।

 काजू  निर्यात  संवर्धन  परिषद्  के  आंकड़ों  के  अनुसार  1987  के  दौरान  34/'.30  करोड़
 रूँ०  मूल्य  का  38598  मि०  टन  काजू  निर्यात  किए  गए  और  1988  के  दोरान  अनन्तिम  रूप से  256  37

 करोड़  रु०  का  31777  मि०  टन  काजू  निर्यात  किया  गया  ।

 1987  तथा  1988  में  भारत  द्वारा  आयात  किए  गए  कच्चे  काजू  की  परिषद  के  आंकड़ों
 के  अनुसार  क्रमशः  45515  मि०  टन  तथा  26005  मि०  टन

 जिसका  मूल्य
 72.81  करोड़  रु०  तथा  35.93  करोड़  र०

 दौरा  किए  गए  देशों  में  बाजार  स्थिति  की  प्रत्यक्ष  जानकारी  प्राप्त  करने  के  अलावा  इस
 दौरे  से  सम्बन्ध  स्थापित  करने  तर्था  उन्हें  सुदंढ़  केरने  और  साथ  ही  साथ  उने  बाजारों  में  भारत  का

 स्थान  बनाए  रखने  तथा  उसंमें  सुधार  लाने  को  ध्यान  में  रखते  हुंए  समस्याओं  को  सुलझाने  में  भी  मदद

 मिली

 वोर्ट  ग्जेपर  को  मुक्त  बर्व  रगाह  बताता

 460.  श्रो  मुल्लापल्ली  राभचसबत  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अंडमान  के  पोर्ट  ब्लेयर  बन्दरगाह  को  एक  मुक्त  बन्दरगाह
 मं

 परिवर्तित  करने  का

 यदि  तो  ऐसा  कब  से  किया  और

 इससे  क्या  प्रमुख  लाभ  सुविधायें  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  प्रिय  रंजन  शास  खुंशो  )  :  से  सरकार  ने  अब

 यह  निर्णय  लिया  है  कि  पर्यावरण  सम्बन्धी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप

 समूह  में  मुक्त  पत्तन  स्थापित  करना  संभव  नहीं  हो  सकेगा  ।
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 लिखित  उत्तर

 कृषि  झोर  प्रामोण  विकास  ब्ेंक  से  ऋणों  को

 विए  जाने  पर  रोक

 24  1989

 461.  श्री  ही०  बश्ीर  :

 कया  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जान  फारी  है  कि  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक

 से  अनेक  राज्यों  को  ऋण  का  वितरण  अचानक  रोक  दिए  जाने  के  कारण  किसानों  को  भारी  परेशानी  हो

 गई

 ऋण  पर  रोक  लगाने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  से  ऋण  वितरण  पुनः
 आरम्भ  करने  का  और

 sp (5)  यदि  तो ऋण  का  वितरण  कब  से  आरम्भ  होने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राधिक  कार्य  विसाग  में  रा्य  संत्री  एड्शार्डो  :  से

 (2)  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बेक  ने  राज्य  सहकारी  बैंकों  तथा  राज्य  भूमि  विकास  बैंकों  से

 कहा  है  कि  अब  से  भविष्य  में  उन्हें  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  से  पुनवित्त  सुविधा  तभी  दी

 जाएगी  जब  वे  भारतीय  रिजवं  बँक/राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  ऋणों  की  वापसी
 ब्याज  ऋणों  के  परिणोधन  के  स्थगन  आदि  के  बारे  में  निर्धारित  विभिन्न

 अनुदेशों  का  अनुपालन  सुनिश्चित  परिणाय  कुछ  समय  के  लिए  राज्य  सहकारी
 राज्य  भूमि  विकास  बकों  को  पुनवित्त  सहायता  उपलब्ध  नहीं  हुई  जब  तक  उन्होंने  इन  अनुदेशों  का
 पालन  करने  का  आश्वासन  नहीं  दिया  इससे  राज्यों  में  ऋण  प्रवाह  में  कोई  अन्तर  नहीं
 पड़ा  क्योंकि  पुनवित्त  सुविधा  थोड़े  समए  के  बाद  शुरू  कर  दी  गयी  थी  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बैक  से  मिलने  वाली  पुनवित  सुविधाएं  उत  शर्तों  पर  मिल
 सकती  हैं  जो  ऋण  संस्थाओं  के  स्वस्थ  संचालन  के  लिए  अतिवाय॑  समझी  जाती  ये  हैं--उचित  प्रबंध

 वसूली  संबंधी  अच्छा  अनुशासन  आदि  ।  राष्ट्रीय  कृषि  भौर  ग्रामीण  विकास  बैंक  से  ऋणदाता
 संस्थाओं  को  पुनवित्त  सहायता  केवल  उनके  संसाधनों  के  संव्धंत  के  लिए  दी  जाती  है  लेकिन  शर्तं  यह  है
 कि  वे  हन  धनराशियों  का  उपयोग  उन  क्षेत्रों  के  लिए  करेंगे  जो  समग्र  अर्थव्यवस्था  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण
 समझे  जाते  हैं  ।

 गेर-सरकारोी  क्षेत्र  के बक

 462.  भरी  रद  विधे  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  देश  में  सहकारी  बेंकों  ओर  विदेशी  बैंकों  के  अतिरिक्त  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  कितने  बैंक
 हैं  जो  अभी  तक  राष्ट्रीयक्ृत  नहीं

 वर्ष  1987  ओर  1988  के  अन्त  तक  उनमें  कुल  कितनी  राशि  जमा
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 ~~

 हसी  अवधि  के  दोरान  उनके  द्वारा  किसने  ऋण  विए

 इन  बेंकों  की  कितनी  शाखाएं  हैं  और  इनमें  कितने  कमंचारी  कार्यरत

 क्या  सरकार  का  इन  बेंकों  का  राष्ट्रीयक रण  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडब्रार्श  :  (
 तीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  समय  देश  में  गेर-सरकारो  क्षेत्र  में  32  गे  र-राष्ट्रीयकृत
 बैंक  (29  अनुसूचित  और  3  गेर-अनुसूचित  )  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 रा

 और  1987  ओर  1988  के  अन्तिम  शुक्रवार  की

 गैर-सरकारो  क्षेत्र  के  अनुसूचित  भारतीय  बेंकों  की  कुल  जमाराश्षियों  से  प्राप्त  जमाड शशि  कै
 भ्ौर  अग्रिमों  बैंक  अप्रिमों  को  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गग्ा  है  :--

 )
 थर्ष  बेकों  को  संख्या  जमा  राशियां  ध्रत्रिम

 1987  30  $415.5  3021.75

 1988  29  6412.46*  3535.27*

 *अनन्तिम

 भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  30  1988  को

 सरकारी  क्षेत्र के  32  बैंकों  की  3637  शालाएं  भारतीय  रिजर्व  बंक  ने  आगे  भलकर  बताया है
 कि  रिजवं  बैंक  की  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  गे  र-स  रकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  कार्य रत  क॒म॑चारियों

 से  सम्बन्धित  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।

 (8)  और  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 औवनम  बीमा  निगस  झोर  साधारण  बीमा  तिशम  के  कार्यकरण  का  प्रध्यमन  करने
 के  लिए  प्रध्ययन  बल

 464.  श्दी  द्रव  विधे  :

 भरी  विष्णु  सोदो  :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  और  साधारण  बीमा  निगम  के  कार्यकरण.का  अध्ययन  करने  के

 लिए  गत  वर्ष  गठित  किए  गए  अध्ययन  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी

 यदि  तो  इसमें  की  गई  सिफारिशों  का  व्यौरा  क्या  है  ओर  इस  बारे  में  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  अध्ययन  दल  ने  देश  में  आवास  विकास  के  लिए  जीवन  बीमा  तिप्रम  एक  पृथक

 सहायक  कम्पनी  के  गठन  को  सिफारिश  की  भौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 91



 लिखित  उत्तर  24  1989

 वित्त  भम्तालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मत्रो  एडप्लार्शो  :

 अध्ययन  दल  ने  कुछ  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  सम्बन्ध  के  कुछ  सिफारिश  की  ये  क्षेत्र

 (:)  आवास  (ii)  सामाजिक  सुरक्षा  योजनाएं  और  (111)  ग्राहक  सेवा  ।

 दल  ने  आवास  विकास  के  लिए  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  की  एक  अलग  से  सहायक
 जिसका  नाम  निवास  निगमਂ  बनाने  की  दिशा  में  विचार  करने  की  भी  सिफारिश  की
 दल  द्वारा  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  के  उस  प्रस्ताव  को  भी  नोट  किया  गया  जो  एक  ऐसी  आवास
 वित्त  कम्पनी  की  स्थापना  के  बारे  में  है  जिसमें  निगम  और  बेंक  की  बराबर-वराबर  हक्यिटी
 दारी  सामाजिक  सुरक्षा  के  क्षेत्र  दल  जीवन  बीमा  निग्रम  द्वारा

 कमजोर
 यगों  के  हित  के

 लिए  चलाई  जा  रही  बीमा  योजनाओं  की  सराहना  की  दल  ने  ग्रामीण  और  निम्न  आय  वाले
 समूहों  के  हित  के  लिए  साधारण  बीमा  निग्मम  द्वारा  प्रारम्भ  की  गई  विभिन्न  योजनाओं  पर

 भी
 ध्यान

 दिया  जंसे  व्यक्तिगत  झोपड़ी  बीमा  आदि  ।  दल  ने  दोनों  संगठनों  में  ग्राहक  संतुष्टि  के  स्तर
 को  और  अधिक  बढ़ाने  के  लिए  कई  उपाय  सुझाए  हैं  ।

 हां  ।
 न

 जीवन  बीमा  आवास  विकास  के  लिए  एक  अलग  सहायक  कम्पनी  बनाने  के  संबंध
 में  उसके  कानूनी  पहलुओं  सहित  विभिन्न  रूपात्मकताओं  पर  विचार  कर  रही

 उन  पतितियों  को  गुजारा  भत्ता  जिनके  पति  विदेश  में  कार्यरत  हैं

 465.  थ्रो  भय  प्रकाह्म  ध्ृत़बाल  :

 क्या  विधि  पभ्रोर  स्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विदेश  में  कायंरत  व्यक्तियों  की  पत्नियां
 गुजारा  भत्ता  पाने  को  हकदार  हैं  परुतु  सक्षम  न्यायालय  के  आदेशों  के  बावजूद  सेसे  अधिकतर  मामलों
 में  उन्हें  गुजारा  भत्ता  नहीं  मिल  पाता  और

 (x)  यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 कि  ऐसे  स्  भी  मामलों  में  पत्नी  को  अविलम्ब  गुजारा  भत्ता  प्राप्त  होत  |  है  ?

 विधि  श्रौर  स्याय  सस्जालय  में  राज्य  मस्क्री  एच०  भ्ार०  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बेंकीं  में  बचत  बेंक  लाता  झोलना

 466.  ध्यी  जय  प्रकाश  प्रप्नबाल  :

 क्या  ब्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )
 क्या  कोई  नया  बचत  बेंक  खाता  खोलने  के  लिए  विद्यमान  प्रक्रिया  के  अनुसार  सम्बन्धित

 व्यक्ति  को  उस  बेंक  में  पहले  से  ही  ज्ञात  रखने  वाले  किसी  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  अथवा  बैक  से  परिचित
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 किसी  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  बंक  के  समक्ष  परिचित  कराना  पढ़ता कराना  पढ़ता  और

 यदि  तो  क्या  इस  अनिवायंता  को  समाप्त  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 बित  मस्तालय  में  ्राथिक  कार्य  बिमाग  में  राज्य  मरजो  एड्मा्डो  :

 हां  ।

 नहीं  ।

 प्रोषधोय  वनस्पतियों  ध्रौर  संपाकों  का  निर्षात  तथा
 देश  में  इसको  उपलब्धता

 |

 467.  डा०  जो  ०  थिजय  रामाराब  :

 वबया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितनी  मात्रा  में  ओषधीय  वनश्पतियां  देशवार  तथा  वर्षवार  निर्यात  की  जा  रही  हैं  तथा

 इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 क्या  असंसाधित  औषधीय  वनस्पतियों  के  अतिरिक्त  औषधीय  सम्पाक  भी  निर्यात  किए
 गए  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 भाग  तथा  में  निदिष्ट  निर्यात  की  गई  विभिन्न  वनस्पतियों/सम्पाकों  के  लिए
 देश  में  औषधीय  वनस्पतियों  की  वाधिक  उपलब्धता  तथा  भांग  का  ब्योरा  क्या  और

 कया  विभिन्न  योजनावधियों  के  दौरान  योजनाबद्ध  वृक्षारोपण  के  कारण  ओषधीय
 स्पतियों  की  उपलब्धता  में  वुद्धि  हुई  है और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मम्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  रंजन  दास  :  और  वर्ष
 1986-87  अ'र  वर्ष  1987-88  8  के  दौरान  औौषधीय  वमस्पतियों  औषधियो ं)  के  निर्यात  के

 मूल्य  नीचे  दिए  गए  है  :

 बज  म्श्य

 रुपये

 1986-87  57.96

 1987-88  8  77.36

 जिन  प्रमख  देशों  को  निर्यात  किए  जाते  वे  हैं  :  संयुक्त  राज्य  पश्चिमी

 स्पेन  और  थाईलैंड  ।  निर्यात  की  गई  औषधीय  वनस्पतियों  के  आंकड़े  नहीं

 रखे  जाते  औषधीय  बनस्पतियों  पर  आधारित  औषधीय  सम्पाक  महत्वपूर्ण  नहीं

 हसलिए  संबंधित  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  आते  हैं  ।

 :  मूल  भेषजोय  एवं  सौंदयं  प्रसाधन  निर्यात  संवर्धन

 भोर  कई  ओषधीय  पौधों  की  भ्या  वसायिक  श्वेतरी की  जाती  विशिष्ट
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 औषधीय  वनस्पतियों  की  उपलब्धता  और  मांग  से  संबंधित  विश्वस्त  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं
 आई०  सी०  ए०  आर०  भारत  के  विभिन्न  भागों  में  अनुसंधान  केन्द्रों  में  ओष  धीय  और  सुगन्धित
 स्पतियों  सम्बन्धी  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  चला  रही  है  ।  यह  चुनिन्दा  फसल  पर

 अनुसंधान  का  करती  है  और  इससे  इन  फसलों  पर  विकसित  किस्मों  और  कृषि  पद्धतियों  दोनों  में  कुछ
 सुधार  किए  इससे  अन्ततः  व्यावसायिक  कृषि  में  सुधार  हुआ  जिससे  भारत  में  प्रयोग  किए  जाने
 और  निर्यात  दोनों  के  लिए  देश  में  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  बढ़ी  दे  ।

 स्क्देशोी  तथा  विदेशी  ऋण

 468,  क्री  विनेश  गोस्वासो  :

 भी  बलबन्त  सिह  रामवालिया  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  वर्ष  के  दौरान  स्वदेशी  और  विदेशी  ऋण  में  लगातार  वद्धि  हुई
 यदि  तो  वर्ष  1986-87,  19'  7-88  और  जनवरी  से  1988  तक  के

 अवधि  के  दौंरान  स्वदेशो  और  विदेशी  ऋण  की  राशि  का  ब्यौरा  क्या

 सरकार  को  चालू  वर्ष  के  दौरान  ब्याज  के  रूप  में  कितनी  धनराशिका  भुगतान  करना
 और

 मूल  धन  में
 स ेकितनी  घनराशि  का  पुनः  भूगतान  किया  जाना  है  ?

 वित्त  सन्त्रासय  में  ध्रांथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  ने व  :  $।
 सूचना  नीचे  दीं  गई  है  :--  एड्राप्डों  :  ओर

 रुपये  )
 निस्न  प्रवधि के  प्रन्त  में  बकाया  ऋण

 ने  माच  मार्च
 1987  1988  1989

 (i)  स्वदेशी ऋण  .  146247
 __ 171133  198005

 अनुम

 (ii)  विदेशी  ऋण  48895  54817  उपलब्ध  नहीं

 1988-89  के  बजट  में  स्वदेशी  ऋण  और  विदेशी  ऋण  के  संबंध  में  ं
 सरकारी  खाते  के  ऋण  पर  अदा  लिए  जाने  वाले  ब्याज की  राशि  का  अनु  मान  द रुपये

 और
 1258

 करोड़  रुपये  लगाया  गया
 ह

 (६)  स्वदेशी  ओर  विदेशी  ऋण  के  सम्बन्ध  में  मौजूदा  बर्ष  के  दोरान  वापिस  अदा  की  जाने
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 बाली  मूलधन  की  राशि  का  अनुमान  149034  करोड़  रुपये  और  1383  करोड़  रुपये  लगभग

 लगाया  गया

 मेर-विकासीय  व्यय

 469.  श्री  विनेक्ष  गोस्वामी  :

 श्री  के०  प्रधातो  :

 श्री  बलवन्त  सिह  रामबालिया  :

 अीमती  एन०  पो०  फांपो  लक्ष्मो  :

 क्या  वि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  गैर-विकासीय  व्यय  में  लगातार  वृद्धि  हो  रही
 यदि  तो  तत्संत्रंधी  गत  तीन  वर्षों  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्या  है  ओर  निरन्तर  वृद्धि  होने

 के  क्या  कारण

 चालू  बष  के  दौरान  इस  प्रकार  के  व्यय  को  अनुमानित  घनराशि  कितनी  और

 सरकार  द्वारा  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  धनराशि  में  कमी  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए
 गए  हैं  और  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  धनराशि  की  बचत  होगी  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विसाग  में  राज्य  सम्त्रो  बो०  के०  :  से  पिछले
 तीन  वर्षों  फे  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  का  गैर-विकासीय  ध्यय  और  उसके  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 रुपये  )

 वर्ष  गेर-विकासीय  ध्यय

 1985-86  )
 21218

 1986-87 7  )  25876

 1987-88
 30686

 1988-89  35431

 उपर्युक्त  ध्यय  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 1985-86  1986-87  1987-88  1988-89

 अनुभान )

 अनुमान  )

 2  3  4

 ब्याज  संदाय  7512  9236.  11450  14100

 रक्षा  व्यय  7५87  10477...  12000  13000

 पेंशन  727  870  1556  1593
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 2  3  4

 पुलिस  707  821  ५93  1115

 राज्यों  को  अनुदान  1648  1405  1541  1657

 महुंगाई  भत्ते  आदि  के  लिए  चल  800

 एकमुश्त  व्यवस्था

 अन्य  2637  ३067  3146  3)66

 निम्न  प्राथमिकता  गेर-विकासीय  व्यय  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  लगातार  उपाय
 करती  रही  पिछले  वर्ष  जारी  की  गई  आध्िक  हिदायतों  को  चालू  वर्ष  में  भी  जारी  रखा  गया
 मंत्रालयों  को  यह  हिदायत  दी  गई  है  कि  वे  व्यय  को  बजट  आवंटनों  के  भीतर  जहां  अतिरिक्त

 यय  अपरिहाय॑  वहां  जहां  तक  हो  सके  समान  बचत  की  जाए  और  प्राप्तियों  में  सुधार  किया
 मंत्रालयों  तथा  विभागों  को  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  था  कि  वे  सरकारी  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते
 की  अतिरिक्त  किस्तों  और  बोनस  की  अदायगी  के  कारण  दायित्वों  को  सम्भव  सीमा  तक  बजट  भावंटनों
 से  ही  पूरा  करें  ।  इन  उपायों  के  अ'य  बातों  के  साथ  साथ  वर्ष  के  संशोधित  अनुमानों  में
 विष्ट  किए  जो  संसद  में  शीघ्र  प्रस्तुत  किए  जाएंगे  ।

 बंक  प्रधिकारियों  पर  लागू  होने  काले  प्रनुशासनात्मक  नियमों  में
 परिवलंत  करने  का  प्रस्ताव

 470.  भ्री  स्नतिल  बसु  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  बेंक  अधिकारियों  पर  लागू  होने  वाले  अनुशासनात्मक  नियमों
 सें  परिवतंन  करने

 का
 विचार  है  ताकि  उनके  सेवा  काल  के  दोरान  आरम्भ की  गई  कार्यवाही  उनकी

 सेवा  निवृत्ति  के  बाद  भी  जारी  रखने  की  सुविधा  प्राप्त  हो  और

 यदि  तो  ये  परिकतंत  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भ
 बना  है  ?

 *

 वित्त  मन्त्रालय  में  आविक  कार्य  विभाग  में  राक्य  सश्जो  एड्प्ार्डो  :  और
 सेवा  निवृत्ति  के  बाद  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  जारी  रखने  के  लिए  अनुशासनिक  नियमों

 में  उपयुक्त  संशोधन  के  मामले  पर  सरकार  ध्यान  दे  रही

 प्रनपूरक  प्रायात  लाइसेंस

 471.  डा०  कुपासिधु  भोई  :

 क्या  बालिम्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 '  वर्ष  ]968-89  के  कितने  लोंपेंअ  > वर्ष  1958-89

 के  दोरान  कितने  मामलों  में  अनुपूरक  लाइसेंस  समिति  के  अनमोदन  बिना
 ही  अनुपूरक  आयात  लाइसेंस  दिए  और

 .

 अनुपूरक  लाइसेंस  समिति  के  द्वारा  विचार  किए  बिना  ही  आयात  की  अनुमति  दिए  जाने
 के  क्या  कारण  हैं  ?
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 जब।णिउप  सन्जालपय  में  राज्य  मम्त्री  प्रिय  रंजन  दास  सुम्शोी  )  :  और  (७)  ऐसे  16
 मामले  हैं  जिनमें  1988-89  के  मुश्य  नियंत्रक  आयात  एवं  निर्यात  ने  मुख्यालय  अनुपूरक
 सेंस  समिति के  अध्यक्ष  के  रूप  में  अनुपूरक  आयात  लाइसेंस  जारी  किए  या  वर्तमान  अनुपूरक  लाइसेंसों
 में  परिवतेन  किया  ।  ऐसे  मामलों  की  आवश्यक  प्रवृत्ति  को  देखते  हुए  किया  गया  ।  ऐसे  सभी  मामलों  में

 मुख्यालय  अनुपूरक  लाइसेंस  समिति  का  कार्योत्तर  अनुमोदन  ले  लिया  गया  है  ।  भूतल  परिवहन  मंत्रालय
 में  फिशिंग

 ट्रालर  पर  समर्थ  समिति  द्वारा  दिए  गए  अनुमोदन  के  आधार  पर  या  अन्तः  मंत्रालयो  बेठकों
 में  लिए  गए  निर्णयों  के  आधार  पर  भी  अनुपूरक  आयात  लाइसेंस  जारी  किए  गए  ।

 ध्रौषधों  का  मिर्यात

 472.  डा०  कृपासिधु  मोई  :

 श्री  मोहनमाई  पटेल  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87,  1987-88  के  दोरान  देशवार  किन-किन  ओऔकधों  और  कितने  मूल्य  के

 औषधों  का  निर्यात  किया  गया  और  वर्ष  1988-89  में  किन-किन  औषधों  और  कितने  मूल्य  के  औषधों

 का  निर्यात किये  जाने  की  संभावना

 ओषधों  का  निर्यात  करने  के  लिए  और  अधिक  बाजारों  का  पता  लगाने  ओर  इतके

 निर्यात  में  वृद्धि
 करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे

 क्या  हस  सम्बन्ध  में  दूसरे  देशों  क ेसाथ  कोई  समझौते  किए  गये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  3।  1988  तक  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  औद्योगिक  इकाइयों  को  मंजूरी  वी

 गई  ?

 थाणिज्य  मन्त्रालय  में  रोज्य  स-ज्रो  रंजन  दास  बर्ष  1986-87,

 1987-88  के  दौरान  तथा  वर्ष  1988-89  के  दोरान  जिन  औषधियों  के  निर्यात  किए  जाने  की

 बना  उनके  निर्यात  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 वर्ष
 प्रोषधियों  का  तिर्यात

 ढपए  में  )

 1986-87  6-87  87.16

 1987-88  139.71

 1988-89  240.00

 देश  से  निर्यात  किए  गए  प्रमुख  औंषधी  मदों  की  मूल्य-बार  ओर  गंतव्य-बार  विवरण  संलग्न

 औषधियों  का  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  सरकार  ने  जो  मुख्य  उपाय  किए  हैं  उनमें  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  शामिल  औषध  मध्यवर्ती  पदार्थों  पर  तत्सम्बन्धी  बल्क  औषधों  की  तुलना  में  सीमा

 शुल्क  का  मौजूदा  सुविधाओं  से  औषधियों  के  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  पूर्ण

 झीलता  उन  औषधियों  के  निर्यात  उत्पादन  की  अनुमति  जिन्हें  बुछ  शर्तों  के  कारण  देश  में  अनुमोदन
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 लिंखित  उशर
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 प्राप्त  नहीं  एंग्जिम  बैंक  की  वरतु  ऋण  योजना  के  ब्रुप  के  अन्सर्शत  ओषधि  स  अमलित  करना

 और  लदांम-एवं  ऋण  को  90  दिनों  से  बढ़ाकर  180  दिन  औषधियों  के  निर्यात  उत्पादन  के  लिए

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  विनिर्माण  एककों  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  प्रमुख  पेट्रोरसायन  क्चे  माल  की
 सप्लाई  आदि  ।  औषधियों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  किए  आ  रहे  अन्य  उपाय  हैं  :  भारतीय
 सांयिक  संगठमों  द्वारा  दौरे  व्यापार  मेलों  में  भाग  लेना  और  प्रतिनिधिमंडल  आयोजित
 करना  ।

 और  औषधियों  के  निर्षात  के लिए  कोई  भी  विदेशी  समझौता  नहीं  किया  गया  है  ।

 पिछले  3  वर्षों  के  औषधियों  ओर  भेषजों  के  विनिर्साण  के  लिए  उद्योग-प्रावधान

 और  विनियमन  )  अधिनियम  के  तहत  जारी  किए  गए  औद्योग्रिक  लाइसेंस  और  मांग  पत्रों  की
 संख्या  नीचे  दी  गई  है

 वर्ष  जारी  किये  गये  मांग  पत्रों  को  जारी  किए  गये  औद्योगिक

 संख्या  लाइसेंसों  की  संख्या

 1986  46  ३7

 1987  35  30

 १988  4।  16

 विक्ण्ण

 खाश्च  रुपए

 मद
 Rae

 लियत  प्रमुख  गंतव्य
 1986-87  1987-88

 के  दौरान

 ।  2  3  4

 सल्फामथोक्साजोख  700.1  1723.3  जी  एफ  सं०रा०
 बंगला

 हाॉगकांग

 इथ्युप्रोफेन  195.3  866.1  जी  एफ
 सं०रा०  साऊਂ

 जापान

 टिनिडाजोल  156.0  156.8  थी  एफ  हांगकांग

 मैद्रोनिडाजोल  उ०  न०  50.0  जी  एफ
 बेन्जोएट  बंगलादेश
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 1  2  3

 द्विमेयो  प्रिम
 10.9  182.3

 एमाडियाक्यीन  एचसीएल  100.3  63.0

 इरीश्ोमाइसिन  उनन०  173.7

 इस्टोलेट

 इरीक्रोमाइसिन  स्टिएरेट  370.2  189.5

 एम्पसिलिन  ट्राइहाइट्रेड  415.9  657.3

 पोटोशियम  आयोश इड  166.2  446.1

 पैरासिटामोल  348.2  569.0

 ईथामब्यूटोल  एच  सी  एल  450.1  753.8

 सोडियम  आयोडाइड  125.3  133.2

 टोलब्युटामाइड
 5.1  91.4

 क्लो  रप्रोपामाइड
 93.1  167.6

 आक्सीफेन  ब्यूटाजोन
 150.9  67.3

 सोडियम  साइट्रेट
 30.1  63.7

 लिखित  उत्तर

 4

 जी  एफ
 ब्रिटेन

 जी  एफ  केन्या

 जी  एफ
 डेनमार्क

 जी  एफ

 इटयौ  मलयेशिया

 जी  एफ  सोवियत

 बेल्जियम

 जी  एफ  सं०  रा०

 न्यूजीलेंड
 "

 जी  एफ

 सं०रा०

 दक्षिण
 को  रिया

 स्विटज

 सिगाप्  मेक्सिको

 सं०रा०

 दक्षिण  कोरिया

 चीन

 सं०रा»

 जीएफआ  स्पेन

 नीदरलैंड

 हु



 मेबेन्डाजोल

 एस्पिरिन

 एनलणजिन

 मिथाइल  डोपा

 एमोक्सिलिन

 ड/इज्ा इड्  ट  सेफेलेक्सिन

 23.6

 276.5

 3

 96.5

 428.4

 375.0

 16.7

 280.0

 3  2  हल  i

 62.4

 24  1989

 4

 सं०रा०  अभरोका
 दक्षिण  कोरिया

 नाइचीरिया राशज

 केस्जियम

 थाईलैंड

 सं०२।०

 दक्षिण

 गाइवान

 स्विट्जरलैंड

 श्री  टुनिशिया

 स्विट्ज  रलेंड

 सोक्षियत
 ख्स

 जीएफआर

 सं०  रा०

 डेनमार्क॑

 सोवियत
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 ।  2  3  4
 ee. .  विवाद

 कल्शियम  सेनोसा  इड्स  32.5  96.3

 स्विट्जरलैंड
 उपलब्ध  नहीं  )

 कटेयर  डिपी

 473.  डा०  कृपासिधु मोई  :

 क्या  रेल  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपी  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कुछ  कंटेनर  डिपोਂ  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  अब  तक  विभिन्न  स्थानों  पर  किशने  कंढेनर  छिषोਂ  शजापिशी/किखे

 गये

 कया  ऐसे  डिपुओं  की  स्थापना  के  लिये  कोई  दीर्घावधि  योजना  तंयार  की  गई

 यदि  तो  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  ऐसे  कितने  इन्लैंड  कंटेनर  डिपो  स्थापित  करने
 का  विचार  और

 (2)  सरकार  की  तत्सम्बन्धी  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उप  मम्त्री  महाबोर  :  जी  हां  ।

 इस  देश  के  विभिन्न  स्थानों  पर  सात  अन्तर्देशीय  कंटेनर  डिपो  काम  कर  रहे

 हैं  ।

 से  (27)  देश  में  चरणबद्ध  आधार  पर  पर  अन्तर्देशीय  कंटेनर  डिपो  खोलने  का  प्रस्ताव  है

 जो  आई०एस०ओ'०  कंटेनरों  में  आयात  और  निय  ते  यातायात  की  प्राप्ति  पर  निभंर  करता

 जजों  को  भियुक्षि

 474.  श्री  विजय  कुमार  मिश्र  :

 क्या  विधि  क्षौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  के  उच्चतम  न्यायात्रय  ने  हाल  ही  में  जजों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  एक  आदेश

 दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  रिक्त  पदों  पर  नियूक्ति  कर  दी  और

 शेष  रिक्त  पदों  की  संख्या  राज्यवार  ब्योरा  कया  है  ?

 विधि  झौर  न्याय  मम्त्नी  तथा  जल  संसाधन  मरत्नी  शी०  :  ओर

 उच्चतम  न्यायालय  अभिलेख  अधिवक्ता  संगम  ने  भारत  संघ  के  विरुद्ध  रिट
 याचिका  फाइल  की  है  जिसमें

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये
 कि

 उच्चतम  न्यायालय  भौर  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  सभी

 जिसमें



 लिथित  उत्तर  24  1989
 _  ne  forr ve उचित समय के भीतर भर लिए  उन्न्  परमादेश

 रिक्त  प्रद  उचित  समय  के  भीतर  भर  लिए  परमादेश  रिट  या  निदेश  जारी  करने  की
 प्रार्थना की  गई  यह  रिट  याचिका  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष कई  बार  आ  धघुकी  है  और  अभी  भी
 उसंकि  समक्ष  लंबित  उच्चतम  न्यायालय  ने  तारीख  15-11-88  और  7-12-88  को  पारित  अपने
 आदेशों  में  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के
 रिक्त  पदों  को  शीघ्र  भरा  जाना

 न्यायाधीशों  को  नियुक्ति  में  सम्बन्धित  संवेधानिक  प्राधिकारियों  से  विचार  विभरशं  करना
 होता  जो  एक  निरंतर  प्रक्रिया

 उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  में  विभिन्न  संवेधानिक  प्राधिकारियों  के  परामशंसे
 हृन  रिक्त  पदों  को  शीघ्र  भरे  जाने  के  लि  ए  प्रयास  किए  गए  हैं  ।  डे

 न्वधाधीती
 रिक्त पदों  तारीब

 शीघ्र भरे जाने के  को  देश  के  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  में शो  क्री  पद  संख्या  और  रिक्त  पद  दशित  करने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।
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 ee  ज+  ++  ee
 तस्करों  द्वारा  बिदेश्नो  मुद्रा  संरक्षण हरक्षण  तब  तरकारो  विधारण  झ्पिनियम

 के  प्रन्तगंत  नजरबन्दी  के  विशद्ध  स्थगम  धादेश  प्राप्त  करना

 475,  दत्ता  सामन््त

 क्या  तित्त  मंत्री  थह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  राजस्व  आमूचना  निदेशालम  ओर  प्रवर्तत  निदेशशलय  को  वह  पतत  चला  है  कि  बस्बई
 के  तस्करों  तथा  अपराधियों  ने  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  न्वारण  अधिनियम  के  अम्समंत
 अपनी  संभावित  नजरबन्दी  से  बचने  के  लिए  नजरबन्दी  आदेशों  को  देखें  बिना  ही  कलकत्ता  उच्च
 न्यायालय में  यह  वक्तव्य  देते  हुए  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  लिया  है  कि  वे  अंडमान  में  रहते  जेसा  कि

 76  1989  के  आफ  इंडियाਂ  में  प्रकाशित  हुआ
 यदि  तो  इस  प्रकार  के  कितने  स्थगन  आदेश  प्राप्त  किये  और

 क्या  सरकार  सम्बन्धित  का  नुनों  में  उपयुक्त  संशोधन  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 वित्त  मन्त्रासय  में  राजध्च  विमाग  ब्वें  राज्य  सन््के  ए-के०  :  और  जी

 यह  सच  है  कि  बम्बई  के  उन  10  व्यक्तिमों  जिनके  विरुज्ञ  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  ओर  तस्करी
 निवारण  अधिनियम  के  अन्तगंत  नजरवन्दी  आदेश  जारी  किए  गए  कलकत्ता  उज्य  स्माथालय  से  यह
 बयान  देकर  स्थगन  आदेण  प्राप्त  कर  लिए  हैं  कि  वे  अण्डमान  में  रहते  हैं  ।

 न्यायालयों  को  स्क्यत  आदेश  मंजर  करने  से  रोकमे  के  लिए  विधेशी  मुद्रा  संरक्षण  और
 तस्करी  निवारण  अधिबियम  में  लंगोघन  करने  के  करे  में  शरकार  फिलहाल  कोई  विद्वारप  नहीं  कर  रही

 स्थगन  आदेशों  के  खिलाफ  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  अपील  की  जा  रही  है  ताकि  ब्यावेशों

 को  निरस्त  करवाया  जा  सके  ।

 बम्बई  उपनगरोय  गाड़ियों  में  मछलिणें  को  हुलाई

 476.  डा०  दत्ता  सामन्त  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  फि  :

 यह  सच  है  कि  पश्चियम  रेलने  ने  13  1989  से  पश्चिम  रेसबे  के  अन्तगंत

 चलने  वाली  बम्वई  उपनगरीय  गाड़ियों  मे  मछलिया  की  दुलाई  की  अनुमत्ति  रह  कर  दी

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  भौर

 इस  रेलवेਂ  जोन  में  मछली  ले  जाने  बाले  पाल  धारकों  की  संख्या  किसनी है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उपभन्त्रो  महावीर  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सम्बई  उपसगरीय  खण्ड  पर  88
 से

 88  के  बीच  मछलो  सहित

 दृछ  आंदि  को  प्राधिकृत  रूप  से  ले  जाने  के  लिए  वेग्डर  सोजन  टिकटਂ  नामक

 17,773  सीजन  टिकट  जारी  किए  गए
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 477.  प्रो०  शामकृष्ण  मोरे  :

 श्री  बनवारो  लाल  प्रोहित  :

 क्या  विधि  प्लौर  स्थाय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  के  विभिन्न  उच्च  न्यायाधीशों  की

 कमी  के  कारण  मुकदमों  को  संख्या  दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही

 क्या  सरकार  ने  जनसंख्या  के  अनुपात  में  न्यायाधीशों  का  कोई  कोटा  निर्धारित  किया
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  विशेष  कर

 राष्ट्र  में  पर्याप्त  संख्या  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  करने  के  लिए  सरकार  का  आगे  कया  कार्यवाही  करने
 का  विधार  है  ?

 विधि  श्ोर  न्याय  भरत्रो  तथा  जल  संसाथम  सम्त्री  :  उच्च
 न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  की  अपर्याप्स  संख्या  के  साथ-साथ  लंबित  मामलों  की  संड्या  में  वृद्धि  १ई
 अन्य  जटिल  तथ्यों  के  कारण  है  ।

 और  जी  नहीं  ,  यद्यपि  उच्च  न्यायालयों  की  न््यायाधीशं-संब्या  कार्यभार  के  आधार
 पर  नियत  की  जाती  तथापि  यह  स्थान  की  उपलब्धता  और  वित्तीय  बाध्यताओं  आदि  पर  निर्भर
 करता  उच्च  न्यायालयों  में  पर्याप्त  संख्या  में  न्यायाधीश  नियुक्त  करने  के  लिए  प्रयास  किए
 गए

 राष्ट्रीय  कृत  थेंकों  के  बोर्डों  में  ते  र-सश्कारो  निवेशक

 478.  प्रो०  रामकृष्ण  भोरे  :

 भी  एच  ०एल०  सन््जे  मौडा  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  देश  में  राष्ट्रीमकृत  बैंकों  के  बोर्डों  में  गैर-सरकारी  निदेशकों  के  नामों  को
 अब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  पूरा  ब्यौरा  क्या  और

 गैर-सरकारी  निदेशकों  द्वारा  बैंकों  के  सुचारू  रूप  से  कार्यकरण  में  १  तक  योगदान  दिया
 जायेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  ग्राथिक  कार्य  विभाग  में

 राज्य
 मंत्री  एडप्रा्डों  :  से

 राष्ट्रीयक्ृत  बेकों  के  निदेशक  मंडल  में  गैर  सरकारी  निदेशकों  को  नामित  करने  के  मामले  पर  कारंवाई
 को  जा  रही  है  |  गर-सरकारी  निदेशक  कारीगरों  और  उन  व्यक्तियों  के  हितों
 का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  जिन्हें  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  क ेकायंकरण  के  लिए  उपयोगी  मामलों  का  विशेष  शान
 और  थ्यवह्वारिक  अनुभव  होता

 96



 5  1910  लिखित  उत्तर
 न्अनननशननानननामननम-मक्नन>++म+ं++++3«+>म«तमममन++...  स्मामममन>मं>>ममममभमम.

 ऋण  मेला  योजमा  के  प्रस्तगंत  ऋणों को  मंज्री
 479.  थी  भ्रजय  विश्वास  :

 क्या  विक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हस  बात  की  जानकारी  है  कि  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  की  ऋण  मेला  योजना
 अन्तर्गत  बिना  सही  पहुचान  किये  तथा  बिचौलियों  के  माध्यम  से  अंधाधुंध  ऋण  मंजूर  किये

 यदि  तो  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राधिक  कार्य  विमाण  में  राज्य  मन्त्रो  एड्प्रार्डो  से
 सरका  री  क्षेत्र  के बैंक  कमजोर  वर्गों  को और  अधिक  ऋण  देने  के  अपने  समग्र  कार्यक्रमों  के  अंग  के

 रूप  में  ऋण-मेले  आयोजित  करते  केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  ऋण  मेला  योजना  का
 कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया  मारतीय  रिजर्य  बेक  ने  वर्ष  उसके  में  ऋण  मेलों के  संबंध
 में  एक  नमूना  अध्ययन  किया  उस  समय  प्राप्त  जानकारी  एवं  उसके  बाद  प्राप्त  जानकारी  के
 आधार  पर  बैंकों  द्वारा  इस  कार्यक्रम  की  समीक्षा  की  जाती  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  मंजूर  करते  समय
 बैंकों  भारतीय  रिजवय॑  बैंक  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  जारी  किए  गए  अनुदेशों  एवं  मार्ग-निर्देशों  का

 पालन  करना  होता

 विदेशी  सुब्राझों  को  तुलना  में  रुपये  का  मूल्य

 450.  रो  के०  पो०  उस्लतोकृष्णम  :

 क्या  वित्त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रिजयं  बेक  द्वारा  अपनाई  विश्व  की  प्रमुख  दुलंभ  मुद्राओं  तथा  भारत  के

 प्रमुख  ब्यापार  सहभा  गियों  की  मुद्राओं  की  तुलना  में  रुपये  का  किस  सीमा  तक  अवमूल्यन  हुआ

 अमरीकी  स्टलिंग  स्विस  फ्रेंक  तथा  जापानी  येन  के  संदर्भ  में

 वर्ष  रुपये  और  विनिमय  के  दौरान  प्रभावी  विनिमय  दरों  का  माहवार  ब्यौरा  क्या

 रुपये  के  अवमूल्यन  तथा  गिरावट  के  क्या  कारण  ओऔर

 क्या  ठुपये  में  यह  ग्रिरावट  अथवा  इसका  प्रभावी  अवमूल्यन  राष्ट्रीय  हित  विशेषकर

 व्यापार  संतुलन  के  विरुद्ध  है  ?

 वित्त  म्ञ्ालय  में  प्राथिक  कार्य  विमाग  में  राज्य  मन््त्री  एड्मार्डो  :  से
 रुपये  की  विनिमय  दर  विशेष  रूप  से  उन  देशों  की  करेंसियों  की  उपयुक्त  रूप  से  भारित  डाली  की

 विनिमय  दर  में  होने  वाली  घटबढ़  के  संवर्श  निर्धारित  की  जाती  है  जो  भारत  के  प्रमुख  भ्यापारिक

 दवार  परिवर्तनशील  विनिमय  दरों  के  इस  युग  में  रुपये  के  मूल्य  में  जो  कि  हन  करेंसियों

 के  मूल्यों  में  होने  वाली  घटबढ़  पर  निर्भर  करता  एक  सामान्य  बात  है  ।

 और के दौरान मासिक औसत के आधार कुछ महत्वपूर्ण दुलंभ करेंध्तियों की तुलना में रुपये की मह्दीता-वार विनिमय दरें संलम्न विवरण में दी गई हैं । शा
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 नहीं  ।
 विवरण

 कुछ  महत्वपूर्ण  विदेशी  मुद्राओं  के  प्रति  एकक  की  तुलना  में  रुपये  की  महीनावार
 बिनिमय  दर  औसत  )

 बच  झंण्या  »भ०  डालर  पौंड  स्ट  लिस  ड्यूश  माक॑  स्विस  फ्रेक  जापानी  येन

 जनवरी
 7.0986  .  0.0842

 फरवरी  12.9334  20.5965  7.0483  8.4122  0.0854

 मार्च  12 8027  20.8851  65  7.048  3  8.5644  0.0854

 अग्रेल  ¥2.7030  8022  20.88  7.10. 6  8.6337  9.0896

 महईं  12.8503  20.9345  7.0691  6  8.5228  2.089

 जून  13.0306  20.9345  7 0516  8.5228  0.0867

 जुसाई  %3.0857  20.9109  7.0493  8.5097  0.0867

 भवस्त  13.0111.  21.4110  09  7.0493  8.5097  0.0887

 सितम्बर
 13.0638  21.7094  7.2650  8.7485  0.0912

 अक्टूबर  12.9715  23.0452  7.2650  8.7485  .  8.0959

 नवम्बर  12.9466  23.6586  7.9714  9.3905  .  8.0959

 दिसम्बर  93.6033.  7.9307  9.74601  0:  008

 जनवरी  73.0846..  22.9616  7.7001  9.3866  01011

 फरवरी  12.9793  23.7897  7.7435  9.3866  0.1021

 माच  13.1778  23.7897  7.7435  9.3675  0.1055

 अप्रैल  13.3206  24.7439  7.8825.  9.5264  0.1068

 मई  13.8269  24.5718  7.8700  9.4399  0.1086

 ज्त  14.1010  24.0338  7.8700  9.4580  0.1060

 जुलाई
 14.248 4  24.0338  7.5414  8.9946  0.1065

 अमसस््त  14.49584  4  24.#1  38  7.1689  8.9946  0.1679

 सिसम्यर  14.6847  25.5206  73689  .  9.3490  0.1

 अक्टूबर
 14.9571  25.5206  8.5636  9.5490  0.4215

 नवस्बर  27.4755.  8.5636  0121
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 481.  श्रो  के०  पो०  उन्नीकृष्णन  :

 श्रो  टो०  बशोर  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  केरल  में  कितनी  रेल  दुषंटनाएं हुई
 ये  दुर्घटनाएं  किन-किन  कारणों  से  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  शात्रा  करने  वाले  लोगों  मैं  आशंकाओं  कौ  दूर  करने  तथा
 बनी  देने  के  लिए  कया  सुधारात्मक  उपाय  किए  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  महाबोर  :  से  रेल  दुर्घटनाओं  और  उमसे
 सम्बन्धित  सूचना  के  आंकड़े  क्षेत्रवार  रखे  जाते  हैं  न  कि  राज्यवार  ।

 लक्षहोप  में  एक  शोक  से  सोने  को  छड़ों  का  अब्त  किया  भाता

 482.  श्री  के०  पौ०  उम्मीक्ृष्णन  :

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  भें  लक्षद्वीप  के  एक  निर्जन  द्वीप  में  तट  पर  आई  एक  नौका  से  लगभग  10
 करोंड़  रुपये  के  मल्य  की  सोने  की  ७ड़ें  ज॑ब्त  की  गई

 क्या  इस  मामले  में  तुरमस्त  गिरफ्तारियां  की  गई  और

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्दीय  उत्पाद  और  सीमा  शुल्क॑  विभाग  में  यह  विवाद  पैदा  हो  गया
 था  कि  इस  मामले  पर  किसे  कार्यवाहो  करनी  चाहिए  और  यदि  तो  क्या  इस  विवाद  को  सौहादंपूर्ण
 ढंग  से  हुल  कर  लिया  गया  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मन्श्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  ए०  के८  :  माननीध  सबस्य
 का  आशय  7.03  करोड़  रुपये  के  कुल  मूल्य  की  पकड़ी  गई  विदेशी  मार्क  की  दस-दस  तोले  की

 200  सोने  की  छड़ों  और  औसतन  तीस-तीस  कि  ब्रैम०  के  चैंजेन  की  चांदी  की  105  सिल्लियों  से  है
 जो  फहदਂ  नामक  एक  जहाज से  लक्षद्वीप  पुलिस  हारा  बरामद  की  गईं  एवं  पकड़ी  गईं

 थीं  जो  कि  लक्षद्वीप  के  एक  द्वीप  सुहेलीपार  पर  आया  था  और  जिन्हें  9  से  11
 1989  के  बीच  कोचीत  के  शींभा  शुल्क  प्रॉधिकोरियों  के  सुपुर्व  कर  दिया  गया  था  ।

 इस  जहाज  पर  सवार  सभी  8  व्यक्तियों  जो  कि  पाकिस्तान  के  नागरिक  गिरफ्तार
 कर  लिया  गया  है  और  अब  उन्हें  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण  1974  के
 बन्धों  के  तहत  नजरबन्द  रखा  गया  है  !

 इस  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  लेत्रातिकर  के  बारे  में  विवाद  को  सुलझाने  के  लिए  दिनांक  17
 फरवरी  फी  अधिसूचना  संख्या  11/89  टी०  शु०  जारी

 की  गई  इस  अधिसूचना  के

 अनुसार  केन्द्रीय  उत्पाद  सहायक  समाहर्ता  एरनाकुलम  की  मिनोकाय  और
 अमीनदिवी  द्वीप  समूहों  के  लिए  सहायक  समाहं  के  रूप  में  नियुक्ति  की  गई
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 जन  नजनडक  जओणा  हा  ४  -  अ+  eee

 जा
 वेरूमन  के  समोप  हुई  रेल  दुर्घटना  को  रिपोर्ट

 483.  श्री  के०  पी०  उस्नोकृष्णन  :

 क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  स  यक््त  ने  बंगली  र-त्रिवेन्द्रम  एक्सप्रेस  की  हाल  ही  में  केरल  में  कोल्लम

 के  समीप  पेरूमन  में  हुई  भीषण  दुर्घटना  की  रिपोर्ट  अस्तुत  क  र  दी

 यदि  तो  इस  दुघंटना  के  लिए  किसे  जिम्मेवार  ठहराया  गया  है  और  भविष्य  के  लिए

 क्या  सिफारिशें  की  और

 कया  इस  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  रश्वा  जाएगा  ?

 रेल  मम्ज्ञालय  में  उप  मन्त्रो  महाबोर  :  रेलवे  संरक्षा  दक्षिणी  क्षेत्र
 ने  केवल  अपनी  प्राथमिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 जांच  की  अन्तिम  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  ही  इसका  पता  चब  सकेगा  ।

 रेलवे  सुरक्षा  आयुक्त  की  जांच  रिपंटों  को  सभा  पटल  पर  रखने  की  परिपाटी  नहीं
 जैसा  कि  गम्भीर  रेल  दुघंटनाओं  के  मामले  में  होता  अभियोजन  के  यदि  कोई  के

 सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  के  प्रकाशित  हो  जाने  के  बाद  इसकी  प्रति  संसद  के  पुस्तकालय  के  लिए  भी  उपलब्ध

 कराई  जाएंगे

 ऋण  मेलों  को  प्रारस्म  करना

 484.  श्री  वो०  तुलसी  राम  :

 थ्री  बालास।हिब  दिखे  पाटिल  :

 कया  बि्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  4  1989  के  इकनामिक  टाइम्स  में  प्रकाशित  समाचार  के  सरकार
 के  विधाराधीन  ऋण  मेलों  को  पुनः  प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भौर

 आरम्भ  में  किन  राज्यों  में  ऐसे  मेले  लगाए  जाएंगे  ?

 बिश्त  मन्त्रालय  में  ध्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सस्त्री  एड्सा्ों  से
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वाराझ्झण  मेलों  का  आयोजन  कमजोर  वर्गों  को  अधिक  ऋण  देने  के  उनके

 निरन्तर  प्रयास  के  एक  अंग  के  रूप  में  किया  जाता  है  तथा  वे  इस  सम्बन्ध  में  संगत  पहलुओं  को  ध्यान
 में  रखकर  उचित  निर्णय  लेते

 अम्बई  में  कारों  का  भ्रबंध  व्यापार

 485.  श्री  थो०  तुलसोरास  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  बम्बई  में  कारों  का  अवध  व्यापार  करने  वाले  एक  गिरोह  का
 पता  लगाया  जिसका  कारोबार  कई  करोड़  रुपये  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  की  गई  गिरफ्तारियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इन  कारों  को  आयात  करने  और  इनका  निर्यात  करने  के  यारे  में  जांच  करने  के
 दिश  दिए  गए  हैं  और  यदि  तो  सरकार  को  समिति  की  रिपोर्ट  कब  तक  मिल  जाने  को

 जज
 श्र
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 वित्त  मन्त्रालय  मे  राजस्व  विभाग  में  राज्य  भन्त्री  ए०  के०  :  राजस्व

 चना  निदेशालय  ने  विदेशी  कारों  के  अवध  कारवार/आयात  सम्बन्धी  एक  घोटाले  का  भंडाफोड़  किया
 था  और  उपयुक्त  घोटाले  के  पीछे  जिस  व्यक्ति  का  हाथ  था  उसको  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था

 राजस्व  आसूचना  निदेशालय  के  अधिकारियों  ने  भारत  में  अनधिकृत  आयात  के  लिए  लाई  गई  दो

 भायातित  कारों  को  दिल्ली  में  पकड़ा  इनमें  से एक  कार  5  1988  को  और  दूसरो  6
 19.9  9  को  पकड़ी  गई  थी  ।  इन  मामलों  की  जांच  से  पता  चला  कि  इसमें  बस्बई  का  एक  कार

 व्यापारी  श्री  हरेन  पी०  चौकसे  शामिल  यहू  भी  पाया  गया  कि  श्री  हरेंन  पी०  चौकसे  झूठी  घोषणा
 करके  कोचीन  में  भी  विदेशी  कारें  आयात  करने  के  धन्ध  में  शामिल  थे  और  इस  प्रकार  सीमा  शुल्क  क॑

 घोरी  करते  रहे  थे  ।

 श्री  हरेन  पी०  चौधरी  को  13  1989  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  और  उन्हें
 अब  दिनांक  3  1989  को  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण  1974  के

 तहत  नजरबन्द  कर  दिया  गया

 ऐसी  किसी  समिति  का  गठन  नहीं  किया  गया

 बेकों  के  फार्य  निष्पादन  तथा  लाभप्रदता  पर  निगरानी  हेतु  कार्य-दल

 486.  श्रो  बो०  तुलसी राम  :

 श्री  टो०  थो०  जशाक्षेख  रप्पा
 :  ‘

 श्री  एस०  एम०  गुरही  :

 श्रो  वत  नरशसिहराज  वाडियर  :

 क्या  थिंत्त  मंत्री  यह  बताने  को  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बैंकों  के  क  यंनिष्पादन  तथा  लाभप्रदता  पर  निगरानी  रश्चने  के लिए  भारतीय

 रिजवं  बैंक  द्वारा  गठित  कार्य-दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  श्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  कार्य-दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  सरकार  ने  कितनी

 सिफारिश  स्वीकार  की  और

 देश  में  बकिंग  प्रणाली  में  कार्यनिष्पादन  तथा  लाभप्रदता  में  सुधार  करने  में  ये  सिफा  रिशें

 किस  सीमा  तक  सहायक  सिद्ध  होंगी
 ?

 वित्त  मन्क्ालय  में  ध्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  एड्प्ला्डों  :
 भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  देश  में  बेंकों  के  कार्यनिष्पादन  और  लाभप्रदता  पर
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 सजर  रखने  के  वॉर्ते  किली  कार्यकारी  दल  का  गठन  नहीं  किया  है  ।

 और  य ेप्रश्न ही  नहीं  उठते  ?  *

 निर्यात  संवर्धन  क्षेत्रों  को  रियायतें

 487.  भी  बौं०  तुल॑सोराम  :

 क्या  बाजिब्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  देश  में  निर्यात  संवधंन  क्षेत्रों  को  कुछ  रियायतें  दिये  जाने  की  मांग  के
 बारे  में  जानकारी  यदि  तो  तत्संबंधी  विशेष  रूप  से  दक्षिणी  ओर  पश्चिम  क्षेत्रों  के  संबंध
 में  ब्यौस  क्या

 (४)  शरकार  ने  इन  मांगों  को  किस  हद  तक  स्वीकार  कियो  है  और  यदि  टो  इसके
 कया  करण

 रियायतें  न  दिए  जाने  से  देश  को  निर्यात  क्षमता  पर  क्या  प्रतिकल  प्रभाव
 और

 ह

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कोई  वेकल्पिक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 बाजिज्य  भम्त्रालय  में  राज्य  क्री  जिथ  शंधभ  शस  :  से  (9)  देश  में  सभी
 निर्यात  संसा्नन  क्षेत्रों  को  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहन  एक  जैसे  ही  इनमें  शामिल  हैं  :
 पूंजीगत  माल  ओर  उत्पादन  के  अन्तनिविष्ट  साधनों  का  निशुल्क  5  वर्षों  कम  कर
 घरेलू  टैरिफ  क्षेत्रों  स ेआपूर्तियों  पर  गए  निर्यातोंਂ  के  लाभ  अथवा  सामान्य  दरों  के  50  प्रतिशत
 तक  के  उत्पादन  पर  बकद  मुभाषज्म  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  तथा  प्रतिस्पर्धा  आधार  प  र
 उत्पादन  करने  के  लिए  आवश्यक  अवस्थापना  सम्बन्धी  सुविधाएं  प्रदान  करने  अतिरिक्त  अ  नग-अलग
 मामले  के  आधार  पर  उत्पादन  के  25  प्रतिशत  तक  की  घरेलू  टैरिफ  क्षेत्र  में  बिक्री  करने  की  अनमति
 देना  ।  इनमें  से  उत्पादन  पर  मकद  मुआवजा  सहायता  देने  और  धरेलू  टैरिफ  क्षेत्र  भें  25  प्रतिशत  तक  के
 उत्पादन  की  बिक्री  करने  को  सुविधा  देने  जैसे  कुछेक  प्रोत्साहनों  की  उद्योग  के  प्रतिनिधित्व  को  ध्यान  में
 रखने  के  बाद  हाल  ही  में  घोषणा  की  गई  है  तथा  ऐसी  आशा  है  कि  इनसै  एककों  की  अधंक्षमता  में  साध
 होगा  तथा  निर्यात  सम्भाब्यता  सुवृढ़  होगी  ।

 रा

 उपर्युक्त  अन्तनिविष्ट  सहायता  के  जरिए  क्षमता  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  समय-समय  पर  इन
 कोभों  के  फायचैलत  को  सेभोजा  को  जातो  हे  ।

 केन्द्रोण  सरकार  के  कम  जारियों  को  सकान  किराया  मत्ता

 488.  भो  थो०  कष्ण  <4  :

 शी  सामालम  प्रसाद  सिह  :

 बया  बित्त  मंत्री  यहु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  सरकार  को  केस्द्रीयं  सैरकोरी  कमंधारी  संघ  ओर  अन्य  संगठनों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त

 है  हैं  कि  उन्हें  बढ़े  हुए मंकान  किराए  भत्ते  ओर
 नगर  प्रंत्तिपृति  भत्ते  की  अदायभी  चंतुर्य  वेतन  आयोग
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 की  सिफारिशों  के  अनुखार  ।  19868  के  अर्थान्  वेकनडान  छामू  होने  की  तारेद्ध  से  की
 और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  भ्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मस्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन््त्रो  बो०  के०  बढ़वी  )  :  हां  ।

 यह  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 बिल़्/प्नपुर  में  उरता  रेखदे  स्टेशन

 ]
 489.  डा०  प्रमात  कुमार  मिश्र  :

 क्या  रेन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  बिलासपुर  जिले  में  उरगा  स्टेशन  का  निर्माण  का  आरम्भ  हो  और

 यदि  तो  इस  संकृध  यें  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 रेल  मम्त्रालय  में  उब  कन्सो  महः्थोर  :

 उरगा  स्टेशन  पर  चल
 रहे  बहुत  से  का  प्रगति

 के  अलग-अलग  चरणों  में  है  उनके
 1०90  में  पूरा  होने  का  लक्ष्य  यया

 बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों  में  बाढ़  रोकने  को  योजनाएं

 |
 490,  भ्री  विजय  एन०  पाटिल  :

 कक््यां  जल  संताधत  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंने  कि  ;

 वर्ष  1989  के  दोरान  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  नाम  बम्न

 वर्ष  1988  के  दौरान  बाढ़  से  कितनी  जान-फाल  की  क्षत्रि  होणे  का  पत्ता  कला

 क्या  सरकार ने  देश  के  बाढ़  प्रवन्ष  क्त्रों  में  बाढ़  रोकने  के  लिए  स्थायी  योजनाएं  तैयार
 की  और

 यदि  तो  उन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  योजनाओं  को  कब  तक
 न्वित  किया  जाएगा

 ?

 जल  संसाधन  मन्च्रालव  में  राउय  एतसतो  झप्णय  :  (६)  कर  198 8  के  औरत
 बाढ़ों  से  आन्ध्र  हिमाचल  जम्मू  व

 महा  राष्ट्र
 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  वर  प्रतिकल  प्रभाव  पश्षा

 3,442  व्यक्तियों  की  जानें  याज्यों  द्वारा  क्षूचित  को  गई  मकान  और
 सुविधाओं  की  अनुमानित  हानि  5,000  करोड़  रुपये

 और  बाढ़  प्रबंध  राज्य  का  विषय  बाढ़  प्रवंध  कार्यों  की  कन्येकण
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 और  कार्यान्वयन  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  केन्द्रीय  सरकार  समग्र  मार्गदर्शन  और

 तकनीकी  सहायता  तथा  बाढ़  के  समय  राहत  सहायता  प्रदान  करती  है  ।  केन्द्र  ने  चिरकालिक  बाढ़  से
 प्रभावित  क्षेत्रों  के  लाभ  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  मास्टर  योजनाओं  को  विकसित
 करने  के  लिए  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  और  ब्रह्मपुत्र  बोर्ड  का  गठन  किया  इसके  साथ  केन्द्रीय
 जल  आयोग  में  बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों  को  पूव॑-चेतावनी  देने  के  लिए  अन््तर्राज्यीय  नदियों  पर  बाढ़  पूर्वानुमान
 तंत्र

 जोलिम  भिथधि  अंगदान  योजना

 491,  श्री  राधाकांत  डिगाल  :

 क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  राज्यों  में  50:50  के  आधार  पर  चल  रही  जोखिम  निधि  अंशदान  योजना
 केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना

 यदि
 तो  यह  योजना  किन-किन  राज्यों  में  चल  रही

 उक्त  योजना  के  अन्तगंत  उड़ीसा  में  बरहृत  कृषि  बहु-प्रयोजन  समितियों  को
 कितनी  राज  सहायता  प्रदान  की  जा  रही

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बैंक  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  प्रतिपृति  सुविधाएं उपलब्ध  करा  रहा  और

 (8)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मम्तालय  में  आधिक  कार्य  बिभाग  में  राज्य  भन्त्रो  एड्प्रार्डों  :

 यह  योजना  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  पर  लागू  जिन  राज्यों  ने
 अब  तक  हस  योजना  से  लाभ  उठाया है  वे  आन्ध्र  कर्ना  महा ।  त  गे  हा  रा मध्य  तमिलनाडु  तथा  उत्तर  प्रदेश  ।

 जोखिम  निधि  में  वाणिज्यिक  सहकारी  बैंकों  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों
 द्वारा  संवितरित  किए  गए  कुल  उपभोग  ऋणों  के  10  प्रतिशत  की  दर  से  किया  जाता  आरम्भ  में  इस
 पर  होते  वाला  व्यय  राज्य  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाता  है  ओर  बाद  भारत  सरकार  द्वारा  इस
 व्यय  के  50  प्रतिशत  की  प्रतिपूर्ति  कर  दी  जाती  भारत  सरकार  उड़ीसा  सरकार  अब  तक
 जोखिम  निधि  में  किए  गए  अंशदान  के  लेखे  1,17,9  32  रुपये  की  रकम  की  प्रतिपूर्ति  की  जा  चकी
 बृहत  कृषि  बहुप्रयोजन  समितियों  के  सम्बन्ध  में  अलग  से  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 और  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  योजना  में
 शष्ट्रीय  बेक  द्वारा  जोखिम  निधि  में  अंशदान  करने  के  बारे  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।
 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  सहकारी  बैंकों  द्वारा  उपयोग  प्रयोजनों  के  लिए  दिए  जानेवाले अग्निमों  को  अल्पावधिक  ऋण  सीमाओं  के  प्रयोजन  के  विधिसम्मत  प्र  भार  के  रूप  में  स्वीकार
 करता  है  ।
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 मिल  अब  कबीर  बबकलबककीब

 पोटेशियम  पेनिसिलोत-४  के  प्रायात  के  लिए  श्रायात  लाइसेंस

 ह

 नि
 492.  श्री  शामाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृथा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रयोजन  प्राधिकारी  की  सिफारिश  के  बिना  वर्ष  गया है; और  के  लिए  पोटेशियम
 सिलीन-७  फ्रस्टक्रिस्टल  के  लिए  आयात  लाइसेंस  जारी  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  प्रायोजन  प्राधिकारी  की  सिफारिशों  क ेबिना  !988-89  के  लिए  यह्
 आयात  लाइसेंस  किन  परिस्थितियों  में  जारी  किया  गया  ?

 वाणिज्य  सम्त्रात्षय  में  राष्य  मस्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  ओर  वर्ष
 लाइसेंस  के  दोरान  एक  एकक  को  75  एम०  एम०  यू०  पेनिसिलिन  आयात  करने  के  लिए  पूरक

 लाइसेंस  दिया  गया  यह  लाइसेंस  वष  ५9४7-88  के  लिए  उस  प्रार्थना-पत्र  पर  दिया  गया  जिसकी
 प्रायोजन  प्राधिकारी  ने  विधिवत  सिफारिश  की  थी  !

 कलकत्ता  +  माध्यम  से  अंतराष्ट्रीय  बाजार  भें  प्रौषधों  को  तस्करों

 493.  थी  मोहम्मद  महुफूज  प्रनो  खां

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  गिरोह  द्वारा  कलकत्ता  के  भाध्यम  से  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  औषधों  की  गुप्त
 रूप  से  तस्करी  करने  का  एक  नया  मार्ग  खोले  जाने  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  पोस्त-उत्पादकों  के  साथ
 घनिष्ट  संबंध  स्थापित  किये  जाने  की  बात  हाल  ही  में  प्रकाश  में  आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  '  गिरोह  के  बारे  में  तथा  उत्तर  प्रदेश  और  देश  के  अन्य  भागों  में  पोस्स-उत्फरकों के
 साथ  इसके  संबंधों  के  बारे  मं  पत्ता  लगाने  के  लिए  क्ष  रकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  कई  है  ?

 वित्त  समत्नालय  प्रें  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मश्त्री  ए०  के०  से  एक
 ओऔषध  गिरोह  चोरी-छिपे  कलकत्ता  के  माध्यम  से  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  औषधों  की  तस्करों  का

 एक  नया  मांगे  खोले  जाने  और  उत्तर  प्रदेश  के  पोस्त-उत्पादकों  के  साथ  घनिष्ठ  संबंध  सम्पकं  स्थापित

 किए  जाने  का  ऐसा  कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  है  ।  हाल  ही  के  एक  मामले  में
 फेजाबाद  रेलवे  स्टेशन  कलकत्ता  जाने  वाली  ध्ियालदाह  दो  व्यक्तियों  से  1,200
 कि०  ग्रा०  मात्रा  की  हेराइन  पकड़ी  गई  थी  ओर  दोनों  अभियुक्तों  को  दिनांक  8-2-1989  को  स्वापक

 औषधि  तथा  मनः:५भ  वी  पदार्थ  अवैध  व्यापार  निवारण  1988  के  अन्तगंत  नज  रबन्द  रखने
 का  आदेश  दिया  गया  था

 दक्षिण-पृथ  रेशवे  में  रिक्त  पद

 494.  भ्री  मोहम्मद  महफूज  प्नली  खां  :

 क्या  रेल  भन््त्री  यह  बताने की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  रेखवे  में  वर्ष  1980  के  अन्त  पे  आपरेटिंग  मेनटेनेंस  एण्ड  रक्षिग  स्ठाफ  के  कुल

 ॥भ
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 कितने पद  द्विक्त

 इन  पदों  को  रिक्त  रखने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  ये  पद  कितनी  अवधि  से  रिक्त  पड़े  हुए

 और

 सरकार  द्वारा  इन  रिक्त  पदों  को  मरने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ताकि  वर्तमान

 चारियों  पर  का्यंभार  कम  किया  जा  सके  ?

 रेल  भसत्रालय  में  उपमन््त्रो  सहाथोर  :  से  1.1.1989  तक  को  सूचना

 रेलवे  से  इकट्ठी  की  जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 रंगराणन  समिति  को  सिफारिशों  पर  विजार  किया  जाता

 495,  क्री  शांति  साल  पटेल  :

 गरी  एस०  एम०  गुरहो  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रंगाराजन  समिति  की  सिफारिशें  क्या

 क्या  सरकार  ने  उन  सिफारिशों  पर  विच्वार  कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्रािक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्प्रा्डो  :  से
 बैंकों  में  मशीने  लगाने  के  संबंध  में  भारतीय  रिजबं  बंक  द्वारा  उप-गवर्नेर  डा>सी  5  रंगाराजन  की  अध्यक्षता
 में  गठित  समिति  द्वारा  1984  में  प्रस्तुत  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि  वाणिज्यिक
 बैंकों  की  शाखाओं  में  एडवांस  लेजर  पोस्टिग  अंचल/क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  मिनि  कम्प्यूटर
 लियां  और  प्रधान  कार्यालयों  में  मेनफ्रेम  कम्प्यूटर  प्रणालियां  लगाई  जाएं  ।  समिति  ने  बैंकों  में  1985  से
 1989  तक  के  पांच  वर्षों  के  लिए  यंत्रीकरण/कम्प्यूटरीकरण  की  योजना  की  सिफारिश  की

 तीय  रिजर्व  बेक  ने  सरकार  के  परामश  से  समिति  की  सिफा  रिशें  स्वीकार  कर  ली  थीं  तथा  इन्हें  बँ  को
 द्वारा  अलंग-अलग  चरणों  में  लागू  किया  जा  रहा  हस  बारे  में  बैंकों  में  हुई  प्रगति  पर  भारतीय  रिजयं
 बैंक  क्वारा  निरंतर  आधार  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही

 प्मरोका  के  साथ  संपुक्त  उद्यम

 496.  श्री  शांति  साल  पटेल  :

 श्री  टी०  वी०  चमारोल  रप्पा  :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  अमरीका  संयुक्त  उच्यम  के  लिए  हच्छृक

 यदि  तो  क्या  इसके  बारे  में  कोई  समझौता  किया  गया  और
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 वर्ष  198?  के  दौरान  शुरू  किए  जाने  वाले  भारत-अमरीका  संयकः ु  मरीका  संयुक्त  उद्यमों  का  ब्योरा

 वालिफ्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  वास  :  से  भाश्त  और
 विदेशों  में  पूंजी  निवेश  करने  के  लिए  भारतीय  और  अमरीकी  फर्मों  के  बीच  सहयोग  के  अनेक  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचारार्थ  प्राप्त  हुए  वर्ष  1988  के  दौरान  सरकार  ने  भारत  में  अमरीकी  फर्मो ंके साथ
 सहयोग  के  192  प्रस्ताव  अनुमोदित  21  भारतीय  संयुक्त  उद्यमों/अम  रीका में  पूर्ण  स्वामित्व  वाली
 सहायक  कम्पनियों  में  स ेजिनके  लिए  अनुमोदत  किया  गया  16  प्रचलन  में  हैं  और  पांच  कार्यान्वित
 हो  रहे  हैं  तथा  चार  और  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 शेंक  कमं  चारियों  को  मांगे

 497.  प्रो  काली  प्रसाद  पॉशिय  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लगभग  2  लाख  बैंक  कमंचारियों/अधिकारियों  ने  25  1989  को  एक  दित
 की  राष्ट्रव्यापी  हड़ताल  की

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्योरा  क्या

 सरकार  द्वारा  बैंक  कमंचारियों  को  मांगों  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और
 उनके  क्या  परिणाम  निकले  और

 इसके  परिणामस्वरूप  सरकार  पर  कितना  आर्थिक  भार  पड़ेगा  ओर  इन  मांगों  को  कब
 तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  ध्रायिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  भन््शो  एडप्रा्श  :  से
 बैंकों  के  अधिकारियों  के  एक  वर्ग  ने  महंगाई  भत्ते  ओर  अन्य  भत्तों  से  सम्बन्धित  अपनी

 मांगों  के  समर्थन  में  दिनांक  25  1989  को  हड़ताल  का  आद्वान  किया  था  ।  भारतीय बैंक  संध
 सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  की  ओर  से  इस  सम्बन्ध  में  अधिकारी  संधों  के  साथ  बातचीत  कर  रहा  है  और
 परिणामों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 भारत-फ्रांस  संयुक्ष  समिति  को  बेठक

 498.  धो  काली  प्रसाद  पांडेय  :

 क्या  जित्त  मन्त्र  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनवरी  के  अन्तिम  सप्ताह  में  भारत-फ्रांस  की  संयुक्त  समिति  को  बेठक  हुई  थी

 जिसमें  दोनों  देशों  क ेबीच  व्यापार  और  अभंव्यवस्था  के  विस्तार  की  सम्भावनाओं  पर  विचार-विमर्श

 किया  गया

 यदि  तो  उन  प्रतिष्ठानों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  प्रतिनिधियों  ने समिति  की  इस  बैठक

 में  भाग  लिमा
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 इस  बेठक  में  लिए  गए  निर्णयों  को  कब  ध्षक  कार्याहिवित  किया  जाएगा  ?

 वाणिज्य  सन्त्र!लय  में  राज्य  प्रिथ  रंजन  वास  :  ओर  करत»

 फ्रांस  संगुक्ल  समिति  की  सातवीं  बंठक  30  तथा  31  19.  9  को  नई  दिल्ली  में  आयोजित  की

 गई  जिसमें  म  व्यापार  तथा  आर्थिक  हित  के  पर  चर्चा  की  गई  ।  भारतीय  मंडल
 जौद्योगिक  नागर  पेट्रौलियम

 कषफ  प्रात  क  खनन  तथा  दरसंच।र  मंत्रालय  तथा  राज्य  व्यापार  निगम,,खतिज
 शक  धसतुः

 व्यक्पार  निगम  तथा  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  ज॑से  संगठनों  के  प्रतिनिधि  शामिल

 संयुक्त  समिति  में  हुई  चर्चा  मुख्यतः  दोनों  देशों  के  बीच  हुए  घिचार  विनिमय  के  स्वरूप
 की  है  इन  चर्चाओं  पर  अनुवर्ती  का्यंवाही  करने  के  लिए  कोई  रामय  निश्चित  करने  पर  कोई
 मति  नहीं  हुई  है  ।

 बम्बई  झ्रौर  अंधेरी  के  बीच  रेल  सम्पक

 [  प्रमुदाद ]
 499.  श्रो  उत्तम  राठौड़

 क्या रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  ;

 क्या  वहत्तर  बम्बई  के  देनिक  यात्रियों  को  मदद  पहुंचाने  के लिए  सरकार  ने  बम्बई-अंधेरी
 को  जोड़ने  के  लिए  किसी  परियोजना  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  क्या  इसे  मंजूरी  प्रदान  की  गई  है  तथा'निर्माण  कार्य  आरम्भ  किया  गया  है ओर  यदि  तो  इसे  कब  तक  पूरा  किया  जाएगा  ?

 रेत्क  सम््ाखय  के  सण्य  मन्त्र
 )  भधेरी  वहत्तर  बम्बई  के

 उपनगरीय  रेल  नेटवर्क  पर  स्थित  है  और  यह  बम्बई  बी०  टी०/चचंगेट  स्टेशनों  से  दैनिक  यात्रीः  गाड़ियों

 से  पहले  ही
 हुआ

 |

 प्रश्न  नहीं  उठता  !

 येलहंंका  स्थित  पहिया  प्रोर  धुरी  संयंत्र-का  विस्तार

 500.  श्री  थी  ०  श्रोनिवास  प्रसाद  :

 श्री  एम०  वो०  चसाठेखर  मात  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कनाटक  राज्य  में  येलहंका  स्थित  पहिया  और  धुरी
 क्षमता  का  हाल  ही  में  विस्तार  किया  गय

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  पर  कितना  व्यय  किया  गया  है/किया

 बिस्तार  कार्य  कब  तक  पूरा  हो

 (2)  कया  सरकार  का  संयंत्र  के  विस्तार  के  लिए  आवश्यक  उपकरणों  का  आयात  बन्द  कश्ने

 एंड  संयंत्र  की
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 का  विचार  यदि  तो  तत्प्ंबंधी  ब्यौरा  भोर

 क्या  सरकार  का  उपकरणों  का  अयात  अम्द  करने  प्रस्तात्र  है  जिसका  संयंत्र  में
 निर्माण  हिया  जाता  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  भन्त्रातप्र  में  राज्य  मस्तो  महाबीर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  । रस

 येलहूंंका  स्थित  पहिया  एवं  धुरा  संयंत्र  मे  31.89  करोड़  रुपये  की  लागत  से  पहिया
 दन  क्षमता  70,000  से  बढ़ाकर  85,000  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 दा

 अनुमोदन  के  बाद  काय॑  पूरा  होने  में  तीनਂ  वर्ष का समय  लगने की  सम्भावना
 जो  धनराशि  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  '

 जहां  क  हीं  देशी  स्लोतों  से  उपस्कर  उपलब्ध  नहीं  है  वहां  भी  बहुत  ही  कम  संक्ष्या  में
 स््करों  का  आयात  करना  होगा  ।  ह

 पहिया  एवं  धुरा  संयंत्र
 के  विस्तार  के  ब(वजूद  भी  पहिया  सेटों

 तथा  खुले  पहियों का
 अग्कस्पकवानुसा  र  अययात  करना

 विदेशी  बेंकों  से  ऋण  लेने  हेत॒  ज्ेंक  गारंटी  देने  की  प्रक्रिया

 501.  भी  मानिक  रेड

 भरी  ओ०  भूपति
 :

 क्या  कित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृप//करंगे  कि  :

 सिंडो केट  बैंक  तथा  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  किसी  उद्योग'को  नए  उद्योग  स्थापित  करने

 हेतु  विदेशी  बेंक  से  3  से  4  करोड़  रुपये  तक  की  विदेशी  मुद्रा  का  ऋणਂ  लेने  हेतु  बक  गारंटी  देने  की  क्या

 इन  बंकों  द्वारा  ऐसे  प्रस्तावों  को  मंजूरी  देने  में  सामान्यतया  कितना  समय  लिया  जाता
 और

 क्या  ढेंकों  के  पास  ऐसे  कोई  प्रस्ताव  मंजूरी  हेतु  लम्बित  पड़े  यदि  तो  तत्यंग्रंधी
 ब्यौरा  क्या  है  और  इन  प्रस्तावों  को  कब  तक  मंजूरी  मिल  जाएगी  ?

 वित्त  बं्ालय  में  प्राधिक  कार्य  विम्ाग  में  राज्य  मंत्री  एडआ्लार्डों  :  भारतीय

 स्टेट  बैंक  और  सिंडोकेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  विदेशों  में  स्थित  विदेशी  बैंकों  और  भारतोय  बैंकों  की

 बिदेशी  शाखाओं  से  विदेशी  मुद्रा  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  बेंक  गारंटियां  जारी  करने  के  वास्ते  सभी

 प्रस्तावों  पर  ऐसे  ही  प्रस्तावों  के सम।न  कारंचाई  की  धांती  फरियोजना  करे  तकनीकी  व्यवक्ञायंता  और

 आधिक  लाभप्रदता  का  म्ल्यांकन  किया  जाता  बेंक  इस  बात  की  भी  करते  हैं  कि  क्या  परियोजना

 को:सरकार:  और  भारतीय  रिजर्य  बेंक  का  प्राप्त  है  ओर  प्रस्ताव  भारतीय  रिजर्य  बैंक  के

 मार्ग  निर्देशों  के  अनुकल  उधारकर्ताओं  को  सभी  एजेंसिग्रों  मंजूरी  प्रक्त  करनी  होती

 बेंहों  ते  सूचित  किया  है  कि  उधारकत|ओं  द्वारा  सभी  पूरी-कर  वी  जामे  ऐसे
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 प्रस्ताव  सामान्यतया  2  से  3  महीने  की  अवधि  के  अन्दर  मंजूर  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 बैंकों  के  उनके  निगमित  कार्यालयों  के  पास  ऐसे  कोई  प्ररताव  लम्बित  नहीं

 कुक्कुट  फार्म  खोलने  के लिए  ऋण

 502.  श्री  भानिक  रेड्डी

 ही  जो  ०  भूषति  :

 क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंप्र  प्रदेश  में  पंजाब  नेशनल  बैंक  और  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  बेरोजगार  स्नातकों  को

 कुक्कुट  फार्म  खोलने  के  लिए  30  से  40  लाख  रुपये  का  ऋण  मंजूर  करने  हेतु  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जा

 रही

 ऐसा  उद्यम  आरम्भ  करने  के  लिए  आवेदकों  को  कौन-सी  रियायतें  प्राप्त

 ऐसे  ऋण  मंजर  करने  फे  लिए  इन  बैंकों  को  सामान्यतः  कितना  समय  लगता

 क्या  आनभ्न  प्रदेश  में  इन  बेकों  में  ऐसे  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  यदि  तो  तत्संबंध्ी
 ब्यौरा  क्या  और

 (2)  आंध्र  प्रदेश  में  ऐसे  किन्हीं  मामले  में  ऋण  दिया  गया  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 ह

 बित्त  भंत्रामय  में  ध्राथिक  कार्य  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  एडश्रार्डो  :
 पोल्ट्री  फामं  खोलने  क ेलिए  30  से  40  लाख  रुपये  तक  के  ऋण  मंजूर  करने  के  प्रस्तावों  पर  (1)  प्रस्ताव
 को  (2)  ऐसे  एककों  के  तकनीकी  आधिक  मूल्यांकन  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  बैंक  ढारा  जारी
 किये  गये  मार्यनिर्देशों  ओर  (3)  आवेदक  की  सक्षमता  तथा  योग्यता  के  आधार  पर  कारंबाई  की  जाती

 ऐसे  एककों  को  दिए  जाने  वाले  सावधि  ऋणों  पर  12.5  प्रतिशत  वाधिक  की  बर  से  ब्याज
 लिया  जाता  इसके  प्रश्येक  मामले  के  गुणदोषों  के  आधार  मार्जिन  राशि  के  अंशदान  की
 सामान्य  25  प्रतिशत  से  घटाकर  15  प्रतिशत  की  जा  सकती  है  ।  लेकिन  यदि  इः च्छ्क  ऋण कर्ता
 बेरोजगार  कृषि  स्तातक  हो  तो  रियायतें  भी  दी  जा  सकती  हैं  जो  इस  प्रकार  हैं

 यदि  ऋणकर्ता  ऐसे  परिवार  से  आता  जिसके  पास  कोई  जमीन  न  हो  और  बह  कृषि

 भूमि  खरीदने  ओर  खेती  करने  का  प्रस्ताव  करे  तो  उसे  जमीन  खरीदने  के  लिए  भी  ऋण
 दिया  जा  सकता  है  ।

 2)  ऋण  की  चुकोती  की  अवधि  अन्य  मामलों  में  6  से  7  वर्षोंकी  तुलना  में  ४  वर्ष  तक  की
 जा  सकती

 (3  )  शुरू  में  माजिन  राशि  पर  जोर  महीं  दिया  जाता  ।  ऋणकर्ता  निर्धारित  माजिन  राशि  में
 4  वर्षों में  पूरो  कर  सकता

 प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  को  उधार  देने  के  वतंमान  अनुदेशों  के  अनुसार  25,000  रुपये

 | $
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 ऋण  आवेदन  6  से  9  सप्ताह  के  अन्दर-अन्दर  निपटा  दिए  जाने  चाहिए  ।

 और  पंजाब  नेशनल  बेक  ने  बताया  है  कि  उसने  आन्ध्न  प्रदेश  में  ऐसे  किन्हीं  प्रस्ताबों
 के  लिए  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  है  और  उसके  पास  ऐसे  कोई  प्रस्ताव  विधा  राधीन  नहीं  भारतीय

 स्टेट  बैंक  ने  बताया  है  कि  गत  वर्षो  में  उसने  बड़े  पोल्ट्री  फार्म  खोलने  के  प्रस्तावों  के  लिए  वित्तीय
 यता  दी  है  ।  बेंक  ने  आगे  चलकर  बताया  है  कि  इस  समय  उसके  पास  बड़े  पोल्ट्री  फार्म  खोलने के  3
 प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।  इन  मामलों  में  46  लाख  रुपये  से  168  लाख  दृपये  तक  के  ऋण  मांगे  गये  हैं  ।

 पग्रायात-निर्यात  पासबुक  णोजना  को  रेशम  धोौर  ऊनो  बस्त्ों
 पर  भी  लागू  करना

 503,  श्रो  वबकस्  पुरुधोत्तमन  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आयात-निर्यात  पासबुक  योजना  रेशम  और  ऊती  वस्त्रों  के  लिए  लागू  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 पुनरीक्षित  योजना  के  अन्तगंत  इन  म॒दों
 के लिए  कितना  आयात  कोटा  निर्धारित  किया

 गया  है  और  इस  आयात  के  लिए  अपना  हक  बनाए  रखने  के  लिए  आयातकों  को  कितना  निर्यात
 करना  होगा  !

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  मुंझी  )  :  आयाह  निर्यात  पासबुक
 योजना  में  रेशम  तथा  ऊनी  परिधानों  को  योजना  के  आरम्भ  से  ही  शामिल  किया  गया  है  ।

 ओर  इस  संबंध  में  ब्योरे  समय-समय  पर  संशोधित  आयात-निर्यात  नीति  तथा

 प्रक्रिया  संबंधी  |  98४--91  के  अध्याय  में  दिए  थए

 प्राम  न्यायालयों  को  स्थापना

 504.  भ्री  बक्कम  पुरुषोत्त  मन  :

 क्या  विधि  श्र  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  ग्राम-न्या  यालयों  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  राज्य/तंब  शासित

 क्षेत्रों  की सरकारों  से  राय  मांगी

 तो  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  के  विभारों  का  अ्यौरा  क्या

 ओर
 5

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  का  अम्तिम  निर्णय  क्या  है  ?

 विधि  ध्रौर  न्याय  सम्त्रो  तथा  जल  संसाधन  स्त्री  श्रो०  :  जी  हां  ।

 मध्य  आंध्र  हिमाचल
 दिल्ली  और  अंदमान  तथा  निकोबार  राज्यों/संघ  राम्म  क्षेत्रों  ने

 विधि  आयोग  की
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 सिफारिशें  स्वीकार कर  ली  रि.जो  पश्चिमी
 अरुणाचल  प्रदेश  और  हरियाणा  राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  ग्राम  न्यायालय  स्काबित  करते

 के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।

 राज्यों/संघ  राज्यक्षेत्रों  की  टिप्पणियों  की  जांच  कर  रही  है  ।

 ठाकाणो  तिरुवल्ला  के  बीच  रेल  ताइन

 505.  भो  वक्कम  पुरुषोलमन  :

 कण  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  राज्य  सरकार  ने  ठाकाजी  और  तिरूवलला  के  बीच  एक  लिंक  रेल  लाइन
 बिछाने  की  संभाव्यता  का  अध्ययन  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ताकि  विद्यमान  लाइन  को  निर्माणाधीन
 तटबर्ती  रेल  लाइन  से  जोड़ा  जा  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  कया'कार्यबाही  की  है  ?

 रेल  भम्जालथ  में  उप  भन््ती  महाशथीर  :  जी  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं

 गहरे  सागर  में  मछलो  पकड़ने  के  उधीग  के  लिए  उत्पाव
 त्तम्बन्धी  छुट

 506.  श्री  दोलत  सिहमओी  अवेजा  :

 वित्त  मंत्री  बताभे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थर्ष  1986,  1987  और  महरे  सागर  में  मछली  पकड़ने  के  उद्योग  को
 शुल्क  में  50  प्रतिशत  छूट  देकर  कुल  कितनी  राशि  का  पहुंचाया  गया  है  तथा  प्रत्णैक ब्ष  के
 पुथक-पृथक  त  त्सम्बन्धी  आंकड़े  क्या  और

 कया  इस  राशि  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  उद्योग  द्वारा  अजित  बढ़ी  हुई  निर्यात  आय
 से  पूरी

 तरह  क्षतिपूर्ति  की  गई  थो  ?  हु

 बघित्त  मस्त्रालप  में  राजस्व  विमाग  में  राज्य  मग्त्री  ए०  कै०
 पांला  )  पि  वर्ष  1986-87

 से  दोरान  गहरे  सम्द्र  में  मछली  पमडने  के  उच्चोग  द्वारा  डीजल  पर  उत्पाद-शुल्क  में  50
 प्रतिशत  छूट  के  रूप  में  प्राप्त  की  गई  कुल  राशि  इस  प्रकार  है

 बे  राशि
 क्र  )

 1986-87  13.66

 1987-88  14.56

 1988-89  1988 तक  )  31.92

 समुद्री-उत्पादो ंके  निर्यात  से  प्राप्त  होने  वाली  आय  में  19४6-87  की  तुलना  मे
 1987-88  के  दोरान  वृद्धि  हुई  इस  वृद्धि  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  उद्योग
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 द्वारा  डीजल  पर  लिए  जाने  वाले  उत्पाद-शुल्क  में  छूट  के  लाभ  से  नहीं  जोड़ा  जा  सकता

 केरल  को  झार्थिक  सहायता

 507.  भी  मुल्लापल्लो  रामचरान  :

 क्या  बिल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  ने  व्ष  1988  के  दौरान  केरल  सरकार को  आबिक  सहायता  देने का
 आश्वासन  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बाढ़  राहुत  के  न|म  पर  वर्ष  1988  के  दौराज़  केरल  क्य्ये  आवंटित
 राशि  में  से कुछ  राशि  रोक  ली  और

 यदि  तो  उछके-क्या  कारण  हैं  और  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 श्लि  मंत्रालय  में  ठयय  विभाभ  में  राज्य  मंत्री  दो०के०  :

 प्राशन  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पह्रमरीका  को  कालो  शिश्व  का  निर्यात

 508.  कही  मुल्तापल्ली  रामचशाम  :

 क्या  बाशिज्य  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  द्वारा  भारत  से  काली  मिचं  के  निर्यात  पर  लगा  प्रतिबन्ध  हआ्यादिया
 गया

 यदि  तो  भारत  से  अमरीका  को  काली  मिर्च  के  निर्यात  की  वर्त  मान  शर्तें  क्या  हैं  और
 वर्ष  1988  के  दौरान  कुल  कितने  मूल्य  का  सिर्यात  किया

 भारतीय  काली.मिच्न  का  अन्प  किन  देशों  को  निर्यात  किया  जाता  और

 क्या  इन  देशों  मे  वर्ष  1987-88  के  दोरास  निर्यात  की  सई  काली  मिर्थ  की  कुणक्सा  के

 बारे  में  कोई  शिकायत  की  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 थाजिम्य  मशत्रालय  में  राज्य  भग्तो  प्लिय्रंखन  दास  :  जी

 अमरीका  को  भारत  से  काली  मिर्च  का  निर्यात  अमरीका  के  खाद्य  एपं  ओपषधि  अशाधन
 के  गुणवत्ता  विनिर्देशों  के  अनुसार  करना  पड़ता  काली  प्रि  का  1987-88  के  दौरान  कुल  निर्यात

 240.58  करोड़  रु०  का  जिसमें  अम  रीका  को  निर्यात  42.5  |  करोड़  रु»

 भारतीय  काली  मिर्च  के  अन्य  खरीदार  सोबियत
 श््रदी  संभीय

 133,
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 कच्चा  टच  या

 जन  गणराज्य  आदि  हैं  ।

 नहीं  ।

 बाय-बागान  लगाने  को  घोजता

 509.  श्री  के०  प्रधातो  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  नये  क्षेत्र  पर  चाय  के  बाग  लगाए  जाएंगे  ओर  कितते  क्षेत्र  में
 मान  चाय  बागान  के  स्थान  पर  चाय  के  नये  पौधे  लगाये

 इस  प्रयोजन  के  लिए  अब  तक  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  और

 इन  योजनाओं  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वाणिक्य  सन्त्रालय  में  राश्य  मम्जो  प्रिय  रंजनदास  :  और  सातवों
 योजना  अवधि  के  दौरान  नये  रोपण  और  पुनः  रोपण  के  अन्तगंत  लाये  जाने  वाले  अनुमानित  क्षेत्र  तथा
 राज्यवार  उस  पर  होने  वाला  अनुमानित  व्यय  नीचे  दर्शाया  गया

 OTT
 रोपणका  पुनः  रोपण  2  और  3  दोनों
 विस्तार  पर  होने  वाला  व्यय

 )  )  रु०

 आसाम  11050  घर  8975  या  28
 या

 पश्चिमी  बंगाल  3500  3950  57.96

 अन्य  पूर्वोत्तर  राज्य  5975  825  57.38

 तमिलनाडु  1900  950  23.62

 केरल  1600  900  20.72

 कर्नाटक  250  बन  2.08

 योग
 24275...

 15600  335.04
 सन  ममममम«ंप»मन्म

 उपर्युक्त  रोपण  कार्यक्रम  सातवीं  योजना  अवधि  1985-86  से  1989-90  के  दौरान

 आरम्भ किए  गए  वर्ष  1985-86 तथा  1986.87  के  दोरान  रोपण  कार्यक्रम  को  प्रगति  नीचे
 गई  है  :

 राज्य  रोपणन  विस्तार  रोपण

 1  2  3

 आसाम  4172  2013

 पश्चिमी  बंगाल  1300  893
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 I  2  3

 अन्य  पूर्वोत्तर  राज्य  87

 हु

 33

 तमिलनाडु  117  62

 केरल  109  118

 कर्नाटक  7  _

 5792  3119

 सिगरेट  कम्पनियों  द्वारा  उत्पाद-शुल्क  को  चोरी

 510.  श्री  राम  बहादुर  सिह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1983  और  1984  में  केस्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  उत्पाद  शुल्क
 की  चोरी  के  लिए  सिगरेट  बनाने  वाली  कंपनियों  को  कोई  नोटिस  भेजे  गये

 यदि  तो  उस  कम्पनियों  के  नाम  कया  हैं  और  उत्पाद-शुल्क  की  कितनी  राशि  उन  पर

 बकाया

 क्या  1983  से  पूर्व  अवधि  के  दौरान  214  करोड़  रुपए  की  शुल्क  भोरी  के  बारे  में

 इंडियन  तम्बाक्  कंपनी  को  कोई  नया  नोटिस  भेजा  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इंडियन  तम्बाकू  कम्पनी  से  सम्पूर्ण  राशि  वसूल  करने  के  लिए  कया  नए  प्रयास  करने  का

 विचार  है
 ?

 वित्त  मम्त्रासय  में  राजस्व  बिसाग  में  राश्य  मन््क्रो  ए०  के०  :

 इनमें  शामिल  कम्पनियों  के  नामये  मंसस  आई०  टो०  सी०  मैसर्स

 जी०टी०्सी०  इंडस्ट्रीज  मेससं  एन०्टी०्सी०  मैसर्स  गॉडफ़े  फिलिप्स  )
 लिमिटेड  और  उतके  वर्ष  1983  ओर  1984  के  दोरात  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  के

 अपवंचन  के  लिए  इन  कंपनियों  को  जारी  किए  गए  का  रण  बताओ  तोटिसों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  नीचे

 दिए  गए
 जज  नितिन  >> -+++  न  न

 क्रम  सं  ०  कम्पनी  का  ताम
 |

 अन्तर्ग्रस्त  राशि
 रुपयों

 1983  1984
 —— तओाओ४कडस  न  च  कऑ च  ४  ससखखस  ि

 2  3  4

 ः  भाई०्टी०्सी०  तथा  अम्य  57.23  00.44

 2.  जी०्टी०्सी०  तथा  अन्य  28.93  35.32
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 उत्तर  24  1989

 1  2  3  4

 3.  एन०्टी  ०सी  ०  तथा  भन््य  09.69  80:42

 4.  गॉडफ  फिलिप्स
 लिमिटेड  तथा  अन्य  46.54  शून्य

 जोड़  रुपए  ॒  33.39  35.88

 और  1983  से  पहले  की  अवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  के  अपवंचन है  /

 के  लिए  मैससे  आई०टी०सी०  लिमिटेड  और  उनके  जाब-वर्कंस॑  को  वर्ष  987  और  1988  में  14
 कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  जिनमें  लगभग  320  करोंड़  रुपए  तक  की  राशि  अन्तग्रंस्त  है  ।

 मंससं  आई०टी०्सी०  लिमिटेड  के  शूल्क  अपवंचन  से  सम्बन्धित  सभी  भाभनों  को
 महानिदेशक  निरीक्षण  के  पास  न्यायनिर्णयन  के  लिए  १  +द्रित  कर  दिया  गया  इन  सभो  मामलों  में
 स्थायनिर्णयन  हो  जाने  तथा  राशियों  की  पुष्टि  हो  जाने  के  पश्चात्  ही  किसी  राशि  को  यसूली'करने  का
 प्रश्न  उठेगा  |  मैसर्स  आई०८टी०सी  ०  ने  स्वयं  पहले  ही  तदर्थ  आंधार  पर  कुछेक  स्वैच्छिक

 हैं  जिम्हें  इस  मामलों  पर  अस्तिम  रूप  से  न््यायनिर्णयन  हो  जाने  पर  समामरोजित  कर  दिया
 जाएगा  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  सिथायती  कर  पर  उच्च  ब्याज
 दर  के  आड  जारी  करना

 511.  श्री  श्रोमनाथ  रथ  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  में  उपक्रमों  को  रियायती  कर  पर  उच्च  व्याज
 दर  के  जारी  करने  को  अनुमति  देने  की  नीति  समाप्त  करते का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?,

 '  वित्त  मंत्रालय  सें  ध्राविक  कार्य  बिनाग  में  र'ज्य  मंत्रो  एश्भ्ार्डो  :
 शंहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 माशतोय  स्यासिक  सेवा

 512.  भरी  सोलमाथ  रथ  :

 :
 क्या  थिथि  धहौर  स्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार
 को  आस  इंडिया  जज्स  एसोसिएशन  भारतीय  ग्यायाधोण  संगठन  )

 ते  एक  अध्यावेदन  प्राप्त  हुआ  जिसमें  यह्  माँग  की  गई  है  कि  एक  भारतीय  न्यायिक  सेवा  का  गठत
 किया  जैसाकि  विधि  आयोग  से  सिफारिश  की
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 $  1910  लिखित  उत्तरे

 यदि  तो  अभ्यावेदन  का  ब्योरा  क्या  -  भर

 उस  पर  सरकार  का
 क्या

 कायंवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विधि  प्रोर  स्थाय  संत्री  तथा  जल  शसाभन  बो०  शंक  :  जो

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 छोटे  किसानों  के  लिए  बीमा  कम्पनियों  ह।रा  व्यापर  पे  केज  घोजना

 513.  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीमा  कम्पमियों  ने  छोटे  किसानों  को  विभिम्न  प्रकार  के  जोखिमों  के  लिए  सहायता
 प्रदान  कराने  हेतु  कोई  व्यापक  पैकेज  योजना  तंयार  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  घ्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्श्रार्डो  :  और
 भारतीय  '  साधारण  बीमा  निगम  की  चार  सहायक  कम्पनियों  द्वारा  छोटे  किसानों  को  विभिन्न

 एकमुश्त  पालिसियां  प्रदान  की  जा  रही  हैं  जिनके  अन्तगंत  किसानों  की  विभिन्न  सम्पत्तियों  के  लिए
 तड़ित  दंगे  ओर  विद्वंषपूर्ण  तुफान  झंशाकत  भीर  भू-स्खलन
 जैसी  देवी  विपत्तियों  आदि  के  लिए  कवच  की  व्यवस्था  है  !

 हर

 प्रदान  किया  जाने  वाला  बुनियादी  व्यक्तिगत  निवास  रपान  और  दसके  सामान
 तथा  पशु  बीमा  के  लिए  इस  प्रकार  की  पालिसी  के  अन्तगंत  जंसे  कि  कृषि

 बीजों  और  कीटनाशकों  निवेश  लागत  और  इस  प्रकार  की  अन्य  सस्पत्ति  को  .  जिसके

 लिए  किसान  कवच  शामिल  किया  जा  सकता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  को  सिचाई  क्षमता

 ]
 514.  श्री  परसराम  भारहाण  :

 कसा  जल  संलाधत  मंत्रों  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  कुल  कितने  क्षेत्र  में  सिचाई  होती

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  सिचित  भूमि  अन्य  राज्यों  में  सिचित  भूमि  को  तुलना  में
 क्रम  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  कितमे  प्रतिशत  है  ?

 जल  संसाधन  प्ंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कृष्णा  :  अद्यतन  उपलब्ध  भूमि
 उपयोग  आंकड़ों  (1985-86  अनस्तिम  )  के  अनुसार  देश  में  सकस  सि्चिति  53978  हआर
 हेक्टेयर

 और  देश  के  30.4%  के  तवनुवर्ती  आंकड़ों  के  मुकासले  मध्य  प्रकेश-में  सकल  बुजाई
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 क्षित  उत्तर
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 क्षेत्र  में सकल  सिंचित  क्षेत्र  का  प्रतिशत  13.4%

 सोमेस्ट  निर्माता  संघ  एम०  द्वारा  सोमेन्ट  निर्यात

 के  सम्यन्ध  में  प्रस्ताव

 ]
 515.  श्री  पी०  एभ०  सईद  :

 क्री  के०  राभचण  रेड्डी  :

 क्या  बालिण्य  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  सीमेंट  निर्यात  संघ  एम०  से  जिसकी  इस  वर्ष  सीमेंट  निर्यात

 करने  की  योजना  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उक्त  प्रस्थाव  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  देशवार  लगभग  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  अजित  होने  की  सम्भावना

 क्या  इस  योजना  के  सावंजनिक  क्षेत्र  की  सीमेंट  निर्माता  इकाइयों  को  भी  सम्बद्ध  किया
 और

 यदि  तो  किस  प्रकार  से  ?

 बाणित्य  सगतजालय  में  राज्य  भन्त्रो  प्रिय  रंजन  दाध  मुन्शी  )  :  जी  हां  ।

 सीमेंट  निर्माता  संघ  ने  4  मिलियन  टन  सीमेंट  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  जिससे
 168  करोड़  रु०  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  होगी  ।  जिन  देशों  को  सीमेंट  निर्यात  की  जाएगी  उनके  नाम

 नहीं  बताए  गए  हैं  |  सीमेंट  निर्माता  संघ  ने  उद्योग  को  कुछ  रियायतें  देकर  निर्माण  की  जाने  वाली  सीमेंट
 पर  प्रति  टन  200  र०  की  सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया  ये  रियायतें  इस  प्रकार  की  हैं--निर्यात
 की  जाने  वाशी  एक  टन  सीमेंट  के  बदले  उत्पादन  शुल्क  से  मुक्त  एक  टन  सीमेंट  को  घरेलू  बाजार  में
 बेचने  की  एफ०  ओ०  बी०  मूल्य  पर  25%  की  दर  से  नकद  मुआवजा  सहायता  तथा  उदार
 लाइसेंस  के  रुप  में  प्रयोग  करने  के  लिए  15%  आर०  ई०  पी०  लाइसेंस  प्रदान  इसके  अतिरिक्त
 वे  फैक्टरियों  से भारतीय  सीमा  तक  रेल  भाड़  में  50%  की  छूट  भी  चाहते  हैं  ।

 और  चूंकि  सीमेंट  निर्यात  को  गेर-सरणीकृत  कर  दिया  गया  इसलिए  कोई
 भी  सीमेंट  जिनमें  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  भी  शामिल  सीमेंट  निर्यात  करने  के  लिए
 स्थतम्त्र

 राज्यों  हारा  झ्ोबर  डरापट

 516.  क्री  शभ्पत  थांखल  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (%)  क्या  विभिस्त  राज्य  सरकारों  द्वारा  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  ओवर  ड्राफ्ट  के  बारे  में  भा
 तीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  साप्ताहिक  आंकड़े  जारी  किये  जाते

 यदि  तो  वर्ष  के  प्रत्येक  महीने  के  प्रथम  सप्ताह  में  सभी  राज्यों  द्वारा  ओवर
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 ड्राफ्ट  के  आंकड़ों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  ओबर  ड्राफ्ट  जारी  करने  की  प्रथा  को  समाप्त  कर  दिया
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  संत्रो  के०  :  और
 भारतीय  रिजवं  बैंक  अपने  साप्ताहिक  लेखों  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  ओवर  ड्राफ्टों  के  आंकड़े  जारी

 नहीं  करता  है

 और  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  पास  किसी  राज्य  सरकार  के  श्ाते  में  जो  ओवर

 ड्राफ्ट  होता  वह  अनधिकृत  होता  इस  समय  लागू  ओवर  ड्राफ्ट  विनियरन  स्कीम  के  राज्य

 सरकारों  को  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास  उनके  खातों  में  ओवर  ड्राफ्टों  को सात  लगातार  कार्य-दिवसों

 की  अवधि  के  अन्दर  निपटाना  अपेक्षित  है  ।

 पूनियन  बेक  प्राफ  इंडिया  के  कार्य  कारो  निदेशक  के  बिशड्ध  क््रारोप

 5] 7.  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  लित्त  मंत्री  यूनियन  बेंक  आफ  इंडिया  के  कार्यका री  निदेशक  के  बारे  में  18  1988
 के  अता  रांकित  प्रश्न  संख्या  1254  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  के  कार्यकारी  निदेशक  के  विरुद्ध

 कुछ  आरोपों  के  सम्बन्ध  में  जांच  कार्य  अब  तक  पूरा  कर  लिया  है  और  यदि  तो  क्या  उसके  विद्द्ध

 भ्रष्टाचार  का  प्रथम-दष्ट्या  मामला  पाया  गया  है

 कया  निदेशक  के  विरुद्ध  कायंवाही  आरम्भ  करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  से  अनुमति  मांगी

 गई

 क्या  इस  मामले  में  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  भी  कोई  स्वतंत्र  जांच  की  है  यदि  तो  उसके

 क्या  निष्कर्ष  निकले  और  उसने  कया  कार्यवाही  करने  की  सिफारिश  की  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  कया  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  और  किए  क्या  जाते  का  विचार

 वित्त  मंज्ञालय  में  प्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एशुप्रार्डो  :  से

 मामले  पर  भारतीय  रिजरव  बेंक  के  परामर्स  से  की  गई  जांच  के  आधार  पर  भी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों ने
 दिनांक  ।  1-2-1989  को  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  के  कार्यपालक  निदेशक  के  विरुद्ध  दो  मामले  दर्ज
 किए  हैं  ।

 सव्रास-वाराणसो  एक्सप्रेस  में  बंगलौर  के  लिए  विशेष  समवारोी  डिड्ये  जोड़ता

 518.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  परस्पर  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि

 कया  बंगलौर  से  वाराणसी  जाने  वाले  यात्रियों  को  मद्रास  में  गाड़ी  बवलनी  पड़ती  है  जिससे

 119



 बंगलौर  से  मद्भास  तीयं  यात्रा  पर  जाने  वाले  वृद्ध  लोगों  को  भारी  असुविध्ा  होती

 यदि  ठो  क्या  सरकार  का  विचार  हस  कठिताई  को  दूर  करने  के  लिए  वाराणसी
 से  सीधी  जाने  वाली  कुछ  रेलगाड़ियों  में  मद्रास  से  अतिरिक्त  सवारी  डिब्बे  जोड़ने  का  विचार

 और

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रैश  मम्न्रत्लक्ष  में  उप  म्त्री  महाधीर  :  बेंगलूर  तथा  वाराणसी  के  बीच  कोई
 सीधी  गाडी  नहीं  है  और  यात्री  मद्रास  में  गाड़ी  बदलते  हैं  ।

 हस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 बंगलोर  में  मुख्यालय  वाले  वलिण-पश्चिम  जोन  को  स्थावना  करने  का  प्रस्ताव

 भ्रो  बौ०  हमार  :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रेल  झुझार  ने  ढंग्रणोर  में  सुदययलय-बाले  दक्षिण-पक्चिम  जोन  कयी  स्थापना
 करने  की  सिफारिश  की

 तो  क्या  इसे  सरकार  द्वारा  मंजूरी  दी  गई  और

 कि  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महावोर  :  हां  ।

 और  भारी  वित्तीय  तंगी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रेलें  फिलहाल  किसी  अतिरिक्त
 जोन  के  सृजम  पर  विचार  नहीं  कर  रहो

 कंपलोर  सिटी  रेलवे  स्टेशन

 520.  श्री  यो०  एस०  कृष्ण  श्रस्पर  :

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (१)  बंरलौर  शिटी  रेलपै  स्टेशन  को  एक  स्टेशमਂ  के  रूप  में  विकसिश  करने  के  लिए  इस
 स्टेशन  पर/किये  जा  रहे  भिर्माण  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  परियोजना  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  चकी  है  ?
 रेल  मंत्रालय  में  उप  सम्त्रो  भहाथोर  :  वेंगलूर  सिटी  रेलवे  स्टेशन  का  आदर्श

 स्टेशन  के  रूप  सें  ब्रिकासकिए| जाने  के  लिए  निम्नलिखित  मिर्माण  कार्य  गए  हैं  ?

 aurea  श्रप्रिम  आरक्षण  कार्यालप  भहाबीर

 2.  विश्राम  कक्षों  का ०

 3.  मौघूदा  स्टेशन  इमारत  में  परिवर्धन  तथा
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 4.  स्टेशन  इमारत  के  सामने  30  मी०  ऊंची  मस्तूल  रोशनी  की

 5.  प्लेटफामं नं०  4  पर  शेड  की  व्यवस्था  ।

 1988  तक  21.46  लाख  रुपये  खर्च  किये  जा  चुके  हैं  और  1988-98  के  दौरान
 7  24  लाख  रुपये  खर्च  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 बंगलौर  झौर  धघहुमवाबाद  के  मध्य  रेल  सेथा

 521.  श्री  षी०  एस०  क्लष्ण  प्रय्पर  :

 क्या  रेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर  और  अहमदाबाद  के  मध्य  रेल  सैवाएं  यातायात  के  बतेमान  स्तर  के  अतुतार
 पर्याप्त  नहीं  है

 और  काफी  संख्या  में  यात्रियों  के  नाम  प्रतीक्षा  सूची  में  रह  जाते

 यदि  तो  क्या  इस  मार्ग  पर  अतिरिक्त  रेल  सेवाएं  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण

 रेल  भग्त्रालय  में  उप  मरत्रो  महाथोर  :  से  कुछ  यात्रो  प्रतीक्षा  शूच्रो  ढ़ें

 अवश्य  रहते  हैं  किन्तु  इससे  एक  अतिरिक्त  गाड़ी  चलाने  का  ओऔचधित्य  नहीं

 क्षर्म्वानियों  को  निर्यात  बाध्यता

 522.  थी  सैयद  शाहबुहीन  :

 क्या  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 कम्पनियों  पर  सामान्यतया  कितने  निर्यात  की  बाध्यता

 मंत्रालय  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  ऐसी  कम्पनियों  की  संब्या  कितनी

 वर्ष  1987-५8  के  दौरान  इन  कम्पनियों  के  वाधिक  उत्पादन  और  निर्यात  के  मूल्य  का

 कुल  और  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या  और

 निर्यात  बाध्यता  को  पूरा  करने  में  आई  कमी  का  कुल  मिलाकर  ओर  अलग-अलग  ब्यौरा

 क्या

 बाणिण्य  सम्त्रो  बिनैश  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  ध्रभा री
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तलाक  कानून  में  संशोधन

 523.  भी  एस०  एस०  पुरड्ढी  :

 धो  जी  एस०  बासवराज्  :

 थ्री  श्ी०  पाटिल  :

 क्या  विधि  क्षौर  मन््त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 4।
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 क्या  विधि  आयोग  ने  सरकार  को  वतंमान  तलाक  कानून  में  संशोधन  के  लिए  अनेक

 उपायों  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 सरकार  ने  कितनी  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  और

 ये  संशोधन  कब  तक  किए  जायेंगे  ?

 विधि  झ्रोर  न्याय  मन््त्रालय  में  राज्य  भगवती  एच०  ध्रार०  :
 से

 विधि  आयोग  ने  अपनी  और  रिपोर्टों  क्रिश्चियनों  के  विवाह  विच्छेद
 सम्बन्धित  विधि  में  संशोधन  के  लिए  सिफारिश  की  अल्पसंख्यकों  की  स्थीय  विधियों  में  संशोधन
 सम्बन्ध  में  सरकार  की  यह  नीति  रही  है  कि जब  तक  स्वयं  उस  समुदाय  द्वारा  पहल  न  की  ऐसी
 विधियों  में  संशोधन  न  किए  जाबें  ।  भारत  में  क्रिश्चियनों  के  प्रतिनिधि  संगठनों  द्वारा  ऐसा  कोई  सार्थक
 प्रयास  नहीं  किया  गया  विधि  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  हिन्दू  विवाह  1955
 और  विशेष  विवाह  1954  के  विवाह-विच्छेद  उपबंधों  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  की
 वर्ष  1976  में  पारित  एक  संशोधन  अधिनियम  द्वारा  विधि  आयोग  की  सिफारिशें  कार्यान्वित  की  गई

 विधि  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  विदेशी  विवाह-विच्छेदों  को  मान्यता  देने  से  संबंधित  विधि
 के  अधिनियमन  के  लिए  सिफारिश  की  सरकार  ने  इस  विषय  में  अभी  कोई  अंतिम  विनिश्चय  नहीं
 किया  है  |  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  हिन्द्र  विवाह  1925  में  विवाह  के  असमाधेय
 भंग  को  विवाह-विच्छेद  के  आधार  के  रूप  में  सिफारिश  की  उक्त  रिपोर्ट  पर  आधारित
 विवाह  विधि  1981  संसद  की  संयुक्त  समिति  को  निदिष्ट  किया  गया  था  जिसमें
 यह  संप्रेक्षण  दिया  कि  जब  तक  कुटुम्ब  न्यायालयों  की  प्रणाली  संपूर्ण  देश  में  प्रारम्भ  नहीं  के  जाती
 है  और  एक  उपयुक्त  प्रक्रिया  की  वेबाहिक  परामर्शी  सामाजिक  व्यव
 हार  आदि के  क्षेत्र  में  विशेषज्ञों  द्वारा  मामलों  के  विचारण  के  लिए  उपबंध  भी  थोज  नहीं  कर  ली
 जाती  है  तब  तक  विवाह-विच्छेद  के  प्रस्तावित  नए  आधार  को  विधि  का  भाग  बनाना  ठीक  नहीं
 घुंकि  कुटुम्ब  न्यायालयों  की  प्रणाली  अभी  संपूर्ण  देश  में  प्रारम्भ  नहीं  की  ग  स
 लिए  हिन्दू  विवाह  अधिनियम  के  संशोधन  बे  प्रस्ताव  पर  अभी  कार्य  आ  तभ  बही  किया

 *

 राष्ट्रीय  कृषि  प्लौर  प्रामोण  विकास  बंक  हा रा  प्रर्थापक  कृषि  ऋण
 समितियों  के  सदस्यों  को  ऋण

 524.  भरी  एस०  एम०

 श्री  एस०  बासवराफू  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियों  के
 सदस्यों  को  नए  ऋण  देने  की  एक  नई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  किस  सीमा  तक  कार्यान्वित  किया  गया  है  ?

 वित्त  संज्रालय  में
 स्राविक  कार्य  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  एडुप्रार्डो  :  ओर
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 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियों  के  उन  सदस्यों  को
 तत्काल  नए  ऋण  देने  की  एक  योजना  तेयार  की  है  जो  अपनी  सम्पूर्ण  देय  राशियां  चुका  देते  इस
 योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  निम्नलिखित  हैं  :

 )  यह  योजना  उन  सभी  केन्द्रीय  सहकारी  बेंकों  पर  लागू  होती  है  जो  मौसमी  कृषि
 कार्यों  के  वित्तपोषण  के  लिए  ऋण  सीमा  के  पात्र  होते  हैं  परन्तु  जिनका  गैर-अतिदेय
 कवर  में  कमी  रह  जाती  है  या  इस  कबर  में  पर्याप्त  अधिशेष  नहीं  होता  जिसके  कारण
 वे  मंजूर  सीमा  का  लाभ  नहीं  उठा  सकते  ।

 प्राथमिक  कृषि  सहकारी  समितियों  के  केवल  ऐसे  सदस्यों  को  वित्तपोषण  के  लिए
 सीमा  के  अन्तगंत  रकमें  निकालने  दी  जाएंगी  जिन्होंने  ऋणों  की  पूरी  रकम  चुका  दी  है
 ओऔर  उन्हें  नए  ऋणों  की  आवश्यकता

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  मंजर  की  गई  सीमा  के  अन्तगंत र  कमें

 निकालने  दी  जाएंगी  ओर  बड़ी  फसल  के  मौसम  के  शुरू  होने  से  3  महीने तक  ने
 अतिदेय  कवर  पर  या  मौसमी  अनुशासन  का  पालन  करने  पर  जोर  नहीं  दिया

 यह  सुविधा  रबी  के  वतंमान  मौसम  से  दी  अभी  तक  इस  योजना  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  राज्य  सहकारी  बँकों  ने  सहायता  प्राप्त  की  है  :

 (1)  आमन्प्र  प्रदेश  37.78  लाख  रुपए

 (1)  उड़ीसा  415.62  लाख  रुपए

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  भवनों  पर  केन्द्रीय  भांध  स्य  रो  द्वारा  छापे

 525.  भ्रो  राज  कुमार  राय  :

 क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1988  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  अधिकारियों  ने  दिल्ली  के  चांदनी  चौक

 क्षेत्र  में  राष्ट्रीयकृत  वेकों  के  भवनों  पर  छापे  मारे

 यदि  तो  उन  बैंकों  के  नाम  कया  हैं  तथा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  किस  प्रकार के
 अभियोगात्मक  दस्तावेज  पकड़े  और

 दोषी  अपराधियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  तथा  यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  क्प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्मार्डो
 नहीं  ।

 और  ये  प्रश्न ही  नहीं
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 रुपये  का  मूल्य

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1960  में  रुपये  के  मूल्य  की  तुलना  में  इसका  वतंमान  मूल्य  क्या

 इसके  मूल्य  में  गिरावट  आने  के  क्या  कारण  और

 भारतीय  रुपये  के  मूल्य  में  लगातार  आ  रही  गिरावट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्न

 वस्तुओं  के  मूल्य  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  भ्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 बिश  मंत्रालय  में  प्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्शार्डो  :  से
 औद्योगिक  श्रप्तिकों  क ेलिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  (1960--100)  के  व्युत्वम  में  आकलित

 का  मूल्य  1988  में  12.41  पैसे  1982  को  आधार  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  को  एक  संशोधित  श्यंखला  1988  से  शुरू  की  गई  1988  में

 रुपये  का  मूल्य-नवीनतम  के  पुरान  आधार  के  अनुसार  12.22  पैसे  !

 रुपये  के  मूल्य  में  ओद्योगिक  श्रमिकों  के  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  क ेकारण
 आई  है  ।  सरकार  मे  आवश्यक  बस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  रोकने  के  लिए  एक  सुश्त  उपाय
 किए  इन  उपायों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  आवश्यक  थस्तुओं  की  पूति  करना

 घरेलू  पूर्तियों  में  यथा  व्यवहायं  आयात  द्वारा  वृद्धि  कठोर  राजकोषीय  और  मौद्रिक  अनुशासन
 लागू  करना  ओर  जमाखोरों  तथा  कालाबाजारियों  के  विरुद्ध  सख्त  कारंवाही  करता  शामिल  है  ।

 गंगा  और  दृह्पुत्र  तदियों  पर  बांधों  का  निर्माण

 527.  श्रीमती  अयम्ती  पठसाब्क  :

 क्या  जल  संताधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बाढ़  नियंत्रण  हेतु  गंगा  और  ब्रह्मपत्र  पर  विदेशी  सहायता  से  कई  बांधों
 का  निर्माण  करते  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  किन-किन  देशों  ने  सहायता  देने  की  पेशकश  की
 क्या  इसका  कोई  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  की

 आवेश्यकता  होंगी  ओर  इन  नदियों  पर  कितने  बांध  बनाए  और

 इन  नदियों  पर  बांध  बनाने  हेतु  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  उक्त  देशों  के
 साथ  हुई  बातचीत  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  साहो  )  :  जी
 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 भुवनेश्वर  में  इलाहाबाद  बेक  का  क्षेत्रीय  कार्यातय  छोलगा

 528.  शीसती  लपम्तो  पटनायक  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 अत  वन  वन्नन-नकतकआ्तान २-3  33.

 क्या  सरकार  का  भुवनेश्वर  में  इला,।बाद  बेंक  का  एक  क्षेत्रीय  कार्थाशलय  छोलले  का
 प्रस्ताव  भक

 यदि  तो  क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  विभार
 ,

 इलाहाबाद  बेंक  के  कार्यालय  अन्य  कित्त-किन  शहरों  खोले  गये  है  1.

 वित्त  सम्त्रालय  में  श्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन््त्रो  एड्प्रार्डो  :  और
 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  इलाहाबाद  बेंक  से  भुक््देश्बर  में  अपना  अंचल

 कार्यालय  खोलने  के  वास्ते  कोई  प्रस्ताव  भ्राष्स  नहीं  हुआ  है

 भारतीय  रिजवं  बैक  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  क्स्तिलिक्षित  शहफ़ें  में  इल/हा-
 बाद  के  अंचल  कार्यालय  है  !

 बम्बई

 कलकता  (2  अंचल

 पटना

 भोपाल

 नई  विल्लो

 वाराणसी

 लखनऊ

 मेरठ  (2  अंचल  कार्यालय )

 फ्रांस  के  साथ  हवि  क्षेत्र  में  ध्याप।र

 529.  भोमतों  खघम्तो  पटनापक  :

 क्री  फालो  प्रसाद  पांडेय  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  फ्रॉस  के  साथ  कृषि  क्षेत्र  में  व्यापार  को  संभावनाओं  का  पता

 लगाया  े
 यदि  तो  वर्ष  1989-90  के  दौरान  किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  किये  जाने  की

 संभावना

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  देश  को  किसी  कृषि  जिस्स  का  निर्यात  किया

 गया
 ,

 कया  सरकार  का  आगामी  वर्षों  में
 फ्रांस

 तथा  अन्य  यूरोपीय  देशों
 के  साथ  भ्यापार  बढ़ाने

 का  कोई  प्रस्ताव  और

 (*)  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  तथा  इसके  लिए  किन-किन  क्षेत्रों  का
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 पता  लगाया  गया  है  ?

 बाजिज्य  मंज्राशय  में  राज्य  मंत्रों  प्रिय  रंजन  दास  :

 प्रारंभिक  मूल्याँकन  के  अनुसार  कुछ  फलों  और  सब्जियों  के  निर्यातों  के  आसार  बढ़ाने
 की  आशा  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  फ्रांस  को  किये  गये  कृषि  उत्पाद  के  निर्यात  को  दशने  वाला

 एक  विवरण  संलग्न  है  :

 हां  ।

 (३)  कृषि  तथा  संसाधित  खाद्य  उत्पाद  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  स्थापित  कृषि
 एवं  संसाधित  क्षाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ने  कृषि  उत्पादों  के  व्यापार  की
 संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  भारत.फ्रांस  ब्यापार  सहयोग  पर  एक  सेमिनार  का  आयोजन  किया
 था  ।  फ्रांस  को  कृषि  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  प्रमुक्ष  कार्यक्रम  इस  की  एपीडा  द्वारा  चलाया
 जिसमें  महाराध्ट्र  ओर  गुजरात  के  कृषि  उद्योग  निगम  अन्य  व्यापार  संगठनों  के  साथ  भाग  इसी
 प्रकार फे  संवेधनात्मक  कार्य क्रम  एपीडा  द्वारा  बाद  में  पश्चिमी  जमंनी  तथा  नीदरलैंड  में  भी  चलाए

 विषरण

 फ्रांस  को  कृषि  उत्पाद  का  निर्यात

 मात्रा  :  टन

 मुल्य  :  लाख  रु०

 मद  198  5.86  1986-87  1987-88 8

 )  )
 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 ग्बार  गम  1156  110  1553  163  1488  211

 ताजी  सब्जियां  207...  26  न  —  न

 अखरोट  की  गिरी  637  166  96  26  541  191

 चाबल  183.  21  233  20  294  35

 निजंलित  सब्जियां  92.  31  न  --  --  _

 खुमी  13  91  32४  476  33*  558

 +अनुमामित

 स्रोत  :  मई  विल्ली

 126



 5  1910  )  जिखित  उत्तर
 कीजीशा  ना भा  झा  आता  3  लत  न  तन  न्स्  तन  नली  भी  भ  तन  +-+८८  *  ८  ४  ++  eee  /  हह«

 कटक  में  कम्प्यूदर  हारा  प्रारक्षण

 530.  क्रोम्तो  जयनतो  पटनायक  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  उड़ीसा  में  कटक  रेलवे  स्टेशन  पर  कम्प्यूटर  द्वारा  आरक्षण  की  व्यवस्था
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  वहां  किस  वर्ष  से  यह  व्यवस्था  प्रारम्भ  कर  दो  और

 इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबोर  :  से  यह  कार्य  1989-90  के

 निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।  इसकी  प्रमति  आठवीं  योजना  में  संसाधनों  की  उपलब्धता

 पर  निर्भर  करेगी  ।

 तम्बाक  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कश्स

 532.  क्री  बो०  शोमनाद्रोदवर  राब  :

 कया  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  के  वर्षों  के  दौरान  तम्बाकू  के  निर्यात  में  बिरावट  आई

 यदि  तो  इस  गिरावट  के  क्या  कारण  और

 निकट  भविष्य  में  तम्बारू  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  बास  :  हां  ।

 तम्बाकू  के  तिर्यात  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  का  कारण  विश्व  क्र  पर  मांग  में  कमी

 होना
 बी०  एफ०  सी०  तम्बाकू  के  निर्यात  प२  5%  की  दर  से  नकद  मुआवजा  सहायता  दिया

 गया  है  ।  तम्बाकू  की  उन  किस्मों  जिनमें  निकोटीन  की  मात्रा  कम  होती  है  तथा  श्ुशवृदार  तम्बाकू
 जिसकी  आयात  करने  वाले  देशों  में  मांग  होती  पता  लगाने  तथा  विकसित  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए
 जा  रहे  जहां  भारतीय  तम्बाकू  की  बिक्री  की  सम्भावता  है  उन  देशों  को  प्रतिनिधि  मंडल  भेजे  जा

 रहे  परम्परागत  क्रताओं  को  भारतीय  तम्बाकू  की  अपनी  छ्षरीद  बढ़ाने  के  लिए  प्रयाश  किया  जा

 रहा

 हधमरोका  के  साथ  व्यापार

 533.  भरी  के०  राम  चन्द्र  रेड्डी  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1987  में  अप्रैल  से  अगस्त  तक  की  अवधि  के  दौराम  अमरीका  को  1117

 करोड़  रु०  का  निर्यात  किया  गया  था  जो  वर्ष  1988  में  इसी  अवधि  के  दौरान  बढ़कर  1,413  करोड़
 रु०  का  हो
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 हि  nn  |

 कया  इसी  अवधि  के  दौरोत  अमरीका  से  किया  गया  आयात  795  करोड़  रुपये  से  बढ़कर

 1095  करोड़  रुपये  हो  गया  और

 बढ़क

 यदि  तो  हमारे  आयात  और  निर्यात  में  हुई  वृद्धि  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  प्रिय  रंजन  दास  :  और  हां  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  भारत  के  वस्त्र  और  परिधानों  सहित

 इंजीनियरी  उत्पादों  के  निर्यात  में  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  रही  भारत  को  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के

 आयातों  में  उवं  लौह  तथा  हस्पात  पावर  जनरेटिंग  मशीनों  तथा  इलेक्ट्रोनिक

 स्करों  के  क्षेत्र  में  वृद्धि  हुई

 भ्रभ्नरक  के  उत्पावन  ध्रोर  निर्यात  में  बद्धि  हेतु  उपाय

 534.  श्री  ई०  ध्रय्यष्  रेही  :

 कया  वालिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  अश्नक  की  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  काफी  मांग

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  मूख्यों  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  और  यदि  तो  1987-88
 में  कितने  मूल्य  का  अभ्रक  निर्यात  किया

 सरकार  द्वारा  अश्रक  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 अध्रक  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  को  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेतु  क्या  प्रोत्साहन  दिए
 गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंब्रालय॑  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  )  :  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार
 में  संसाधित  अश्रक  की  मॉभ  घट  रही  परम्तु  मूल्य  वधित  अश्रक  उत्पादों  की  मांग  बढ़  रही  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  संसाधित  अभ्रक  की  कीमतों  में  दो  बार  संशोधन  किया  गया
 वर्ष  1987-88  के  दौरात  कुल  कीमत  वसूली  वर्ष  1985-86  5-86  और  1986-87  में  कीमत  वसली  से

 ज्यादा  ।  987-88  में  निर्यात  किए  गए  अम्रक  का  अनल्तिप्त  मूल्य  46.52  करोड़  रुपये  है|

 और  अध्रक  का  नियत  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  तिम्तलिखित  उपाय  किए  हैं  :  —

 (1)  अश्रक--कतरम  को  अश्रक  ओर  अप्लक  उप्पादों  पर  निर्यात  क्ल्क  हटा  दिया
 गया  ताकि  इस  वस्तु  के  निर्यात  से  लाभकारिता  में  वृद्धि  हो  ।
 विदेश  में  बिक्री  संवधंन  दोरों  के  साथ-साथ  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मैलों  में
 भी  प्रोत्साहित  किया  गया

 भाग  लैते  का

 (ii)  अध्रक  व्यापार  निगम  ने  मूल्य  वध्ित  अश्रक  उत्पाद  बनाने  के  लिए  कई
 एकक  स्थापित  किए

 (iv)  खनिज  एंवं  धातु  व्यापार  निगम  ने  अप्नक  के  नये  उपयोगों  और  नये  उत्पादों  क ेविकास  के
 लिए  2.95  करोड़  रुपये  की  अस्तावित  लागत  से  एक  अनुसंधान  ओर  विकास  केन्द्र
 अनुमोदित  किमा
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 :  मध्य  झौर  पश्चिम  रेलवे  ओम  को  रेक्स  का  प्राथंटत

 535.  भ्री  एस०  थो०  धोलप  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  उपनगरीय  रेलवे  को  22  रेक्स  देगे  का  वन  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  रेक्स  उपलब्ध  करा  दिए  गए  यदि  तो  इसके  बया  कारण

 मध्य  और  पश्चिम  रेलवे  को  कितने  रेक््स  उपलब्ध  कराने  का  वचन  दिया  गया  था  और
 अब  तक  कितने  रेक्स  उपलब्ध  कराए  गए  और

 शेष  रेक्स  कब  तक  उपलब्ध  करा  दिए  जाएंगे  ?

 रेल  मंत्रलव  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  1987-88  तथा  9
 में  मध्य  तथा  पश्चिमी  क्षेत्रों  को  22  रेकों  की  आपूर्ति  किए  जाने  की  योजना

 से

 श्रभी  तक  रेकों  की  भापूर्ति  की  जा  चुकी

 (2)  तक  दो  और  रेकों  की  आपूर्ति  किए  जाने  को  सम्भावना

 (3)  शेष  रेकों  की  कर्षण  मोटर  में  व्यवस्था  किए  जाने  की  योजना

 (4)  कमी  का  कर्षण  मोटर  के  स्वदेशी  निर्माण  में  आई  प्रा  रम्भिक  कठिनाइयों  से
 दन  काये  क्रम  में  आई  रुकावट

 राष्ट्रीफकृत  बेंकों  के  चषेमरवेनों  के  प्रावासोव  परिसरों  पर  व्यय

 536.  भ्री  हु  माई  मेहता  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  के  चेमरमेनों  के  आबासीय  १रिसरों  की  सुरक्षा  के  लिए  धनराशि
 व्यय  करते  के  सिए  कोई  मानवण्ड  निर्धारित  किए  गए  और

 देना  बेंक  द्वारा  अम्ब६  में  आशियाना  के  निकट  स्थित  अपने  चेयरमेन  के  आवासीय  फ्लैट
 की  सुरक्षा  के  लिए  कितती  धमराशि  खत्र  की  गई  है  ?

 वित्त  मंब्रालय  में  श्राथिक  कार्य  विमाग  में  राज्य  मंत्री  एड्शार्डो  रुूलो  :

 छत  बैंकों  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निवेशकों  की  नियुक्ति  सम्बन्धी  शर्तों  में  यह  प्रावधान  है  कि  वे  अन्य
 भातों  के  साथ-साथ  किराया  मुक्त  गैर-सज्जित  आवास  के  हकदार  आवास  के  खरीद  मूल्य
 और  किराए  का  अनुमोदन  बैंक  के  निदेशक  मंडल  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 देना  बेंक  के  ब्ष  1986-87  में  उसने  एक  फ्लेट  खरीदने  के  लिए  जो  इस  समय

 बतेमान  अध्यक्ष  के  पास  36  लाख  क्पया  ख्र  किया
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 पूंजो  बाजार  का  विस्तार  करने  हेतु  मारतोय  रिजबं  ह्लेंक  को  कार्य टी

 537.  भरी  प्रतापराव  बो०  मोंसले  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  हाल  ही  में  आथिक  नीति  में  सुधार  लाने  हेतु  पूंजी  बाजार

 विस्तार  करने  हेतु  कोई  कायंवाही  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  ‘

 उक्त  कार्यवाही  के  परिणामस्वरूप  क्या  उपल  होने  की  आशा हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  श्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  प्रंत्री  एडश्रार्ड  फंलोरो  )  :

 जी
 ह

 ओर  भारत  में  मुद्रा  बाजार  के  विस्तार  के  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  हाल  ही

 में  निम्नलिखित  हैं  :--

 (i)  हुंडी  पुनबंट्ा  बाजार  में  ज्यादा  निधियों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  में  प्रवेश
 सम्बन्धी  प्रतिबन्धों  में  ढील  दी  गई  भारतीय  स्टेट  बैक  पारस्परिक  के  बैंक
 पारस्परिक  निधि  और  चुने  हुए  शहरी  सहकारिता  बेंकों  को  भी  इस  बाजार  में  भाग  लेने

 की  अनुर्मात  दी  गई  है  *

 (ii)  अल्पावधिक  मौद्रिक  बाजार  हुंडियों  को  अधिक  नकदी  उपलब्ध  करवाने'की  दृष्टि  से
 सावंजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  के  साथ  भारतीय  रिंजवं  बेंक  द्वारा
 भारतीय  बट्टा  भुनान  और  वित्त  गृह  की  स्थापना  वी  गई  है  जिसने  1988  में
 काम  करना  शरू  कर  दिया

 (iii)  1988  में  भारतीय  बट्टा  भुनान  और  वित्त  गृह  को  हुंडी  पुनबंट्रा  बांजार  में  लखक
 प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  हुंडी  पुनबंद्रा  दर  पर  12.5  प्रतिशत  प्रतिबर्ध  की  अधिकतम
 सीमा  से  छूट  दी

 (४)  1६2  दिवसीय  राजकोषीय  हुंडियों  की  नीलामी  फ्री  आकतिता  13  !988  से
 मासिक  से  पाक्षिक  कर  दी  गई  भारतीय  बट्टा  भुनान  ओर  वित्त  गृह  इन  हुंडियों  के
 विक्रय  और  क्रय  का  काम  करता  है  और  बैंकों  को  इन  हुंडियों  की  श्लारिता  के  50

 शत  के  भारतीय  रिजवं  बेंक  से  पुनवित्त  उपलब्ध  करवाया  जाता

 (५)  भारतीय  क्ट्टा  भुनान  और  वित्त  गृह  को  मांग  मुद्रा  बाजार  में  ऋणदाता  और
 ऋण  प्राप्तकर्ता  दोनों  ही  के  रूप  में  भाग  लेने  और  इस  बाजार  में  साधारण  शल्क  लेकर
 घनराशियों  के  प्रबन्धक  के  रूप  में  कार्य  करने  और  बेंकों  को  मुद्रा  बाजार  में  सेवाएं  देने  की
 भी  अनुमति  दी  गई  1988  से  मांग  मुद्रा  )  बाजार  में  इसके  कार्यों  को
 भारतीय  बेंक  संघ  द्वारा  निर्धारित  अधिकतम  ब्याज  दर'क्रे  उपबरंधी  से  छट  दौ!गई

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  हाल  ही  में  वाणिज्यिक  हुंडियों  को  सकारने  की  कार्य  प्रणाली  को
 सरल  बनाया  है  और  बैंकों  फो  सुविधाजनक  लाट  में  यूसेंस  प्रामिसरी  नोट  जारी

 करने
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 ओर  पनके  द्वारा  भूनाई
 गई  वास्तविक  व्यापार  हुंडियों  की  संदया  के  अनुसार  परिपक्य

 हुंडियों को  प्रनर्बद्वा  बाजार  में  अपने  सहभागियों  के  साथ  फिर  से  भुनाने की  अनुमति  दी
 गई  है  ओर  ऐसे  प्रामिसरी  नोटों  पर  लगने  वाला  स्थाम्प  शुल्क  सरकार  द्वारा  माफ  कर
 दिया  गय

 बेंकिंग  व्यवस्था  के  भीतर  अल्पावधि  नकदी  के  समायोजन  की  सुविधा  की  दृष्टि  से  अन्तर
 बैंक  सहभागिता  नामक  एक  नई  हुंडी  जोखिम  सहभागिता  (91  से

 0  दिन  के  और  बिना  जोखिम  सहभागिता  (90  दिद  दोनों  आधार  पर
 शरू  की  गई

 उपर्युक्त  उपाय  मु  जार  को  गहरा  और  विस्तत  करने  अल्पावधिक  निधियों  पर  अच्छी  आय

 उपलब्ध  करान ेके  बँंकों  को।भल्पावधिक  नकदी  में  एकरूपता  और  उनके  ऋण  पत्राधानों  को

 छूट  देने  और  भुगतान  प्रणालियों  में  सुधार  में  सहायता  फरने  सम्बन्धी  कार्य

 परिचस  जमंनी  विकास  सहाएता

 53.8.  शो  प्रतापराव  थी  ०  भोंससे

 क्या  वित्त  श्रंज्नी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1989  के  दोरान  भारत  को  पश्चिम  जमंनी  विकास  सहायता  से  सबसे  अधिक
 राशि  प्राप्त  होगी

 यदि  तो  प्राप्त  होने  वाली  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है

 किन-किने  बिकास  कार्यक्रमों  पर  इस  सहायता  का  उपयोग  किया

 ग  (3)  सहायता  की  इस  राशि  वापिस  पश्चिम  जमेनी  को  अदायगी  की  क्या  शर्तें

 विस  मंत्रालय  में  प्राधिक  कार्य  बिसाग  में  राज्य  मंध्रो  एडप्रार्डों  :
 न  कद  न्स  मर

 में  विकास  सहकारिता  पर  भारत-जमं॑न  के  बीच  किए  गए  पिछले  परामर्श
 के  दौरान  संघीय  जमंन  गणराज्य  के  प्राधिकारियों  ने  वर्ष  1989  के  लिए  425  मिलियन  ड्यूश  मार्क की

 वित्तीय  सहायता  ऋण  )  प्रायोगिक  रूप  में  देने  का  संकेत  किया

 मुख्य  विकास  परियोजनाओं  का  वित्तपोषण  किये  जाने  की  आशा  है  :--

 ।)  दादरी  कम्बाइण्ड  साइकल  पावर  प्रोजेक्ट  परियोजना  )

 (४)  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र

 (iii)  30  मे०  बा०  सौर  तापीय  विद्युत  परियोजना

 ॥  (iv)  पश्चिम  बंगास

 ...  (४)  तालाब  कर्ताटक  ।

 (%)  संधीय  जमंन  गणराज्य  का  उदार  ऋण  0.75  प्रतिशत  वाधिक  दर  से  प्राप्त  होता  है  थौर
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 ,  उनकी  यापसी  अदायगो  की  अवधि  40  वर्ष  होती  है  जिसमें  10  वर्ष  छूट  की  अवधि  शामिल  संघीय

 जम॑न  गणराज्य  को  0.25  प्रतिशत  वाषिक  की  दर  से  असंवितरित  राशि  पर  वचनबढ़ता  प्रभार  भी  देने

 होते  हैं  ।

 539.  ञ्ो  श्रोबल्लम  पाणिप्रहो  :

 श्री  हरिहुर  सोरल  :

 कया  विधि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पूरे  देश  में  मतदाता-सूची  में  संशोधन  का  कार्य  शुरू  कर  दिया

 यदि  तो  नई  मतदाता-सूची  कब  तक  तेयार  कर  ली

 मतदाता  सूची  में  शीघ्र  संशोधन  हेतु  कौन-कौन  से  विभिन्न  कदम  उठाये  गये  और

 मतदाता  सूची  में  बोगस  नामों  के  शामिल  किये  जाने  के  विरुद्ध  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 विधि  प्लौर  न्याथ  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्ख्ो  एच०  झार०  :  से

 निर्वाचक  नामावलियों  को  अद्यतन  बनाये  रखने  के  लिए  ओर  उन्हें  यथासंभव  सह्ठी  रखने  के  लिए  उनका

 पुनरीक्षण  एक  निरंतर  प्रक्रिया  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्वाचन  आयोग  निर्वायक  नामावलियों  का

 वाधिक  पुनरीक्षण  करता  बषं  1988  निर्वाचन  आयोग  ने

 नागालैंड  राज्यों  और  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  निर्वाचक  नामावलियों  तारीख  1-1-1988  को

 अहँक  तारीख  मानते  संक्षिप्त  पुनरीक्षण  के  लिए  आदेश  दिया  था  |  छलैष  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 में  इसी  तारीख  को  अहंक  तारीख  मानते  गहन  पुनरीक्षण  का  आदेश  दिया  गया  था  ।

 वाधिक  पुनरीक्षण  के  कार्यक्रम  के  भागरूप  निर्वाचन  आयोग  ने  वर्ष  1989,  जिन  राज्यों  में
 पिछले  वर्ष  गहन  पुनरीक्षण  किया  गया  था  उनमें  संक्षिप्त  पुनरीक्षण  ओभौर  जिन  में  संक्षिप्त  पुनरीक्षण
 किया  गया  उनमें  गहन  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  आदेश  दिया  संविधान
 संशोधन  )  1988  जिसमें  मतदान  की  आयु  को  21  वर्ष  से  घटाकर  18  ब्ष  करने  का
 उपबंध  है  और  जो  संसद  के  दोनों  सदनों  द्वारा  1988  में  पारित  कर  दिया  ग्रया  ध्यान  में

 रखते  निर्वाचन  आयोग  ने  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  विशेष  पुनरीक्षण  के  लिए  आदेश
 किया  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  संबद्ध  मुख्य  निर्वाचन  आफिसरों  को  अनुदेश  भेज  विए  गये  हैं  कि  यह
 विशेष  पुनरीक्षण  घर-घर  के  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  किया  जाना  है  और  प्रगशक  केबल  उन्होीं  पात्र
 नागरिकों  के  नाम  नोट  करेंगे  जो  तारीख  1-4-1989  को  18  वर्ष  या  उससे  अधिक  आयु  के  हों  और

 जिनके  नाम  पहले  से  ही  विद्यमान  नामावलियों  में  सम्मिलित  नहीं  इस  प्रक्रिया  के  निर्वाचन

 आयोग  यह  आशा  करता  है  कि  निर्वाचक  नामावलियां  18  से  21  बर्ष  को  आय  समूह  के  युवा
 दाताओं  को  सम्मिलित  करते  हुए  अद्यतन  हो  जाएंगी  ।

 निर्वाचन  आयोग  समय-समय  पर  इस  बात  की  ओर  ध्यान  आकष्ट  करने  के  लिए  अनुदेश
 जारी  करता  रहा  है  कि  भारत  के  केवल  ऐसे  पात्र  नागरिकों  के  नाम  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  की  निर्वाचक

 नामावलियों  में  रजिस्ट्रीकृत  किए  जाने  चाहिए  जो  साधारणतया  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  के  निवासी

 जायोग  ने  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  की  धारा  31  की  ओर  भी  ध्यान  आहृध्ट  किया है  जिस

 182



 4  1910
 लिखित  उत्तर

 के  अनुसार  निर्वाचक  नामावलियों
 के

 तैयार  करने  और  पुनरीक्षण  या  शुद्धिकरण  के  संबंध  में  मिथ्या

 घोषणा  करना  ऐसा
 अपराध  है  जो  कारावास  जिसकी  अवधि  एक  वर्ष  तक  को  हो  सकेगी  या  जुर्माने

 या  दोनों  से  दण्डनीय  है  ।

 पंणाव  में  बेरोजगार  स्वातकों  को  दिया  गया  ऋण

 540.  थी  कमल  चौधरो  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निम्न  आय  वर्ग  के  उन  बेरोजगार  स्नातकों  की  संद्या  कित  नी  है
 जिन्होंने  1988

 को  समाप्त  हुए  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  पंजाब  में  कायं रत  भारतीय  स्टेट  बैंक  और  अन्य  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों
 से  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  आवेदन  किया  ता  *  ह॒

 वर्ष-वार  मंजूर  किए  गये  ऋणों  का  ब्योरा  क्या

 जिन  आवेदनकर्ताओं  को  ऋण  मंजूर  नहीं  किया  गया  उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके
 क्या  कारण  और

 ऋण  मंजर  करने  में  सरकार  की  नीति  का  पालन  न  करने  की  स्थिति  में  सरकार  द्वारा
 क्या  उपाय  किए  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राथिक  फार्य  विभाग  में  राण्य  मंत्रों  एडप्रार्डो  और

 वर्ष  1983-84  के  दोरान  आरम्भ  को  गई  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार  योजना  के
 ।8  से  35  वर्ष  के  आयु  वर्ग  के  मंट्रिक  अथवा  उत्तम  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  अर्थात  स्नातकों  सहित

 सभी  शिक्षित  बेरोजगार  युवक  इस  सहायता  के  पात्र  बशत  कि  वे  निर्धारित  पात्रता  मानदंडों  को

 पूरा  करते  हों  ।  पंजाब  में  कार्य रत  भारतीय  स्टेट  बेंक  और  अन्य  राष्ट्रीयक्ृत  बकों  सहित  अनुसूचित
 भारतीय  वाणिज्यिक  बैंकों  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  संस्तुत
 एवं  स्थो कृत  आवेदनों  की  संख्या  और  मंजूर  की  गई  रकमों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 वर्ष  लक्ष्य  जिला  उद्योग  बैंकों  को  संस्तुत  बेंकों  द्वारा  मंजूर  को
 द्वारा  प्राप्त  आवेदनों  आवेदनों  को  स्वीकृत  मामलों  गई
 को  सख्या  संदया  की  संख्या  रकम

 रुपए ) जकममम»»»9»  9  कि  —  न  —  ज्जजज+८  -  व
 24,390  .  3428.80

 7500  7,672  8

 और  चूंकि  बैंकों  ने  पंजाब  में  इन  दोनों  वर्षों  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  निर्धार्ति

 लक्ष्यों  को  पार  कर  लिया  इसलिए  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 ससालों  के  व्यापार  पर  हुड़ताल  का  प्रमाव

 प्रो०  पो०  थे  कुरियन  :

 लो  पो०  ए०  एस्टनी  :

 क्या  बाजिल्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :



 मंबकित  उत्तर
 24  1989

 क्या  हिल  प्रोड्यूस  म्ेंस्ट  एसोसियेशन  द्वारा  हड़ताल  के  कारण  केरल  में  मसालों  के

 व्यापार पर  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  तंत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इन  वस्तुओं  के  निर्यात  से  कितनी

 हानि  हुई  और

 इसके  लम्बी  अवधि  के  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 बालिम्य  भंज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  :  से  प्रश्ताधीन

 हड़ताल  राज्य  सरकार  का  विषय  ऐसा  पता  चलता  है  कि  इस  हड़ताल  से  निर्यात  व्यापार  भी

 वित  हुआ  रिपोर्टों  से पता  चला  है  कि  3  करोड़  रु०  मूल्य  का  माल  निर्यात  नहीं  किया  जा  सका
 और  हड़ताल  की  वजह  से  मोटे  तौर  पर  10.15  करोड़  रु०  मुल्य  के  क्रयादेशों  को  गवाना  पड़ा  ।  इस
 विषय  को  र|ज्य  सरकार  के  साथ  उठाया  थया  था  ।  यह  हड़ताल  2-2-1989  को  वापस  ले  ली  गई

 व्यापार  संतुलन

 542.  प्रो०  पी०  ले०  कुरिसन  :

 भी  भ्रलीधर  भागे  :

 क्या  बानिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...
 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  और  इस  समय  व्यापार  सन्तुलन  भोर  भुगतान  सन्तुलन  की

 स्थिति  कसा  और

 (@)  1  1988  को  सोवियत  इटली  और  पश्चिम
 जमंनी  को  किए  गए  निर्यात  और  वहां  किए  गए  आयात  के  आंकड़े  क्या  हैं  ?

 शानिक्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दास  गत  तीन  वर्षों  तथा
 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  व्यापार  घाटा  तथा  विदेशी  मुद्रा  भण्डारण  के  आंकड़े  जो  सम्पूर्ण  भुगतान
 संतुल्लन  की  स्थिति  पर  प्रकाश  डालते  नीचे  दिए  गए

 मूल्य

 णएाज्र  फऊ्करक्ा  7  कह  यश  बुद्ध
 रे

 घाटा अन्त में भण्डारण 5-86 86 7820.03 87 6657.74 88 7686.67. 88 6240.56 ) अमन्तिम स्रोत : (१) डी जी एस आई एश्ड कलकत्ता । आर बो आई बाबिक रिपोर्ट 8



 5  1910  )  लिखित  उत्तर

 1988  के  दौरान  संयुक्त  राज्य  सोक्यित
 इटली  तथा  पश्चिम  जमंनी  से  आयात  और  निर्यात  के  अनन्तिम  आंकड़े  जिसके  अद्यतन  अवधि  के

 आंकड़े  उपलब्ध  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 है  ॥  :  करोड़  ३०)

 देश  निर्यात  आयात

 हैं

 संदुक्त  राज्य  1759.46  1395.86

 ब्रिटेन  543.16  1187.19

 जापान  971.22  1233.12

 सोवियत  संघ  1116.90  683.50

 इटली  227.61  205.54

 पश्चिमी  जमंनी  565.77  1081.52

 :  अनन्तिम  )

 ल्लोत  :  डी  जी  सी  आई  एण्ड  कलकत्ता  ।
 वे  आन  तत+ ——  अनमन-नगााथ  -  -  -

 इलायचो  का  धृल्य  शौर  उत्पादन

 543.  प्रो०  पी०  के०  कुरिपत  :

 क्या  बाणिण्य  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  दो  वर्षों  से  इलायची  के  उत्पादन  में  कमी  हुई

 (71)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इलायन्ी  के  मूल्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इलायची  उत्पादकों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करते  हेतु  क्या
 प्रयास  किए  गए  हैं  !

 बालनिण्य  मन्त्ालय  में  राज्य  सस्ती  प्रिय  इंजन  दास  :  पिछले  तीत  वर्षों  के
 दौरान  इलायची  के  उत्पादन  का  अनुमान  निम्नलिखित  प्रकार  लबाया

 1986-87  -  3800  एम  टी

 1987-88  न  2900  एम  टी

 1988-89  8-8  9  ज-+  4100  एम  टी

 वर्ष  1987-£8  के  दोरान  गंभीर  सूछे  की  वजह  से  उत्पाइत  में  मिरायट आई  ।

 इलायची  की  प्रति  कि०ग्रा०  भारित  भ्रौषत  तीलामी  कीमत  वर्ष  1986-87.  भें  118.3  2

 शेर
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 ञ  में  126.48  रपये 1987-88  में  140.62  रुपये  तथा  19
 :

 प्रयासों  में  शामिल

 (४)  उपजकर्ताओं  से  बिक्री  कर  स्थान  न््तरित  छोटे  उपजकर्ताओं  पर  कृषि  संबंधों

 आय  कर  के  भार  को  कम  करने  के  लिए  क्षेत्रफल  पर  आधारित  मिश्रित  कराधान

 ँ,्रणाली  लाग  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  जेसे  राजकोषीय  उपाय  ।

 ०0  ० थ्  oS  न्+

 (ii)  विकास  तथा  अनुसंधान  सम्बन्धी  विभिन्न  उपायों  को  लागू  करके
 उत्पादन

 लागत  को

 कम  करने  के  उपाय  करना  ताकि  उपजकर्ताओं  को  मिलने  वाले  लाभ  के  माशित  क

 बढ़ाया  जा  सके  ।

 (iii)  उपजकर्ताओं  को  तुरन्त  भुगतान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  नकद  दो  और  मांल  उठाओ

 प्रजाली  शुरू  तथा  कीमतों  को  स्थिर  बनाये  रखने  के  लिए  मात्रा  के  रूप  में  उपज
 की  आवक  पर  प्रतिबन्ध  |

 (iv)  घरेलू  मांग  को  बढ़ाने  के  लिए  संवर्धतात्मक  बिक्रियां  तथा  अन्न  सामग्री  थाद्य  वस्तुओं
 तथा  आयुर्वेदिक  औषधि  में  इलायची  के  अन्य  प्रयोग  में  और  वृद्धि  करना  जैसे  उपाय  |

 (५)  हवाई  भाड़ा  उपदान  मांग  को  बढ़ाने  के  लिये  तथा  कीमतों  को  स्थिर  रखने  के
 लिये  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  अतिरिक्त  सी  सी  एप्त  देने  जैसे  उपाय  ।

 कैरल  में  ट्रेन  हुघेटनाएं

 544.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दोरान  केरल  में  हुई  सभी  रेल  दुघंटनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  में  रेल  दुघंटनाओं  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  गई

 क्या  इन  दुघंटनाओं  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 (©)  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 ...  रेल  मस्त्रालय  में  उप  पस्त्री  महाबीर  :  से  ($)  रेल  दुर्भटताओं  ओर  उनसे
 सम्बन्धित  सूचना  के  आंकड़े  क्षेत्रवार  रखे  जाते  हैं  न  कि  राज्यवार  |

 सोने  का  जब्त  किया  लाना

 545.  जी  प्रकाद ह
 डा०  फुशरैणु  गुहा  :

 ».  भी  घसंपाल  सिह  मलिक  :

 क्या  जित्त  मन््त्री यह  बताते  की  कृपा  करेंगे कि  :

 #36
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 गत  एक  वर्ष  के  दोरान  देश  में  तस्करी  का  लगभग  कितना  सोना  जब्त  किया  गया  और
 उसका  मूल्य  कितना

 क्या  तस्करी  के  प्रत्येक  मामले  में  कोई  गिरफ्तारी  की  गई  और

 )  सरकार  देश  में  सोने  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  पर  विचार  कर
 रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विमाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  और
 कंलेन्डर  वर्ष  1988  के  दौरान  सी  माशुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  लगभग  200  करोड़  रुपए  की  कीभत
 का  6094  कि०ग्रा०  सोना  पकड़ा  गया  है  तथा  इस  अवधि  के  उनके  द्वारा  सोने
 की  तस्करी  करने  के  लिए  !327  )  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 तस्कर-रोधी  अभियान  तेज  दिया  गया  है  और  सारे  देश  विशेष  तौर

 भू-सी  माओं  तथा  अस्तर्राष्ट्रीय  हवाई  एत्तनों  और  समुद्री  पत्तनों  के  सुगम्य  क्षेत्रों  में  तस्कर-रोधी  तंत्र  को

 चुस्त  बना  दिया  गया  सोने  तस्करी  का  पता  लगाने  और  हसके  निवारण  में  संलग्म  सभी
 सम्बन्धित  एजेंसियों  के  बीच  में  घनिष्ठ  ताल-मेल  रखा  जा  रहा  असबाब  धातु
 श्वोजी  रात  को  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  दूरबीनों  जैसे  अतिआधुनिक  उपस्करों  का  अत्यधिक
 उपयोग  किया  जा  रहा  इन  कार्यवाहियों  के  वर्ष  1987  के  दोरान  पकड़े  गये  65.78
 करोड़  रुपये  )  की  कीमत  के  2252  कि०ग्रा०  सोने  की  तुलना  में  वर्ष  1988  के  दोरान  पकड़े
 बग्ने  सोने  के  मूल्य  और  मात्रा  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  ।

 प्रायास  क्षेत्र  को  बित्तीप  सहायता

 546.  भी  प्रकाता  क्षमा  :

 भो  धर्मपाल  सिंह  सलिक  :

 क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  भावास  क्षेत्र  की  सहायता  करने  के  लिए  देश  में  वित्तीय  संस्थाओं

 को  भागे  आने  के  आदेश  जारी  किए

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  को  इस  प्रकार  को  सहायता  दी  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रत्येक  वित्तीय  संस्था  द्वारा  कितनी  धनराशि  नि्धी रत  की  गई

 विश  मःल्ालय  में  श्राधिक  कार्य  विमाग  में  राज्य  स्त्री  एड्सा्डो  से

 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  दिसम्बर  1988  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिये  सभी  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बैंकों  के  वास््ते  वित्तਂ  के  अन्तर्गत  225  करोड़  रुपये  की  राशि  निर्धारित  की  गई

 दिसम्बर  1989  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिए  यह  राशि  बढ़ाकर  300  करोड़  रुपए  कर  दी

 गई  यह  आबंटन  समूचे  देश  के  लिए  किया  गया  है  और  राज्यवार  विभाजन  नहीं  किया  गया

 जीवन  बीमा  निगम/साधा रण  बीमा  निगम  भी  आवास  योजनाओं  का  वित्तपोषण  करने  के  वास्ते  राण्य

 सरकारों  आवास  विकास  वित्त  आवास  तथा  शहरी  विकास  निगम  और  राज्य  स्तरीय  शीर्षस्थ

 खहुकारी  आवास  वित्त  संस्थाओं  को  रण  देते  रहे
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 फलों  श्लौर  सब्जियों  का  निर्यात

 547.  श्री  भ्रोकांत  दस  नरसिहराव  वाडियर  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 यूरोप  और  उत्तरी  अमरीका  में  कौन-कौन  से  फल  और  सब्जियां  लोक  प्रिय
 क्या  इन  देशों  में  इन  फलों  और  सब्जियों  की  मार्केट  का  पर्याप्त  माता  में  उपयोग  किया

 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इनके  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  )  :  यूरोप  तथा  उत्तरी

 अमरीका  में  जो  फल  तथा  सब्जियां  लोकप्रिय  हैं  वे
 केला  तथा  पहाड़ी  फूल

 भिडी

 से  विभिन्न  कारणों  जैसे  हवाई  भाड़े  की  ऊंची  आयात  करने  वाले  देशों  में
 क्षाद्य  सामग्री  से  सम्बन्धित  कड़े  कानून  आदि  की  वजह  से  हमारी  कुछ  सब्जियों  तथा  उष्णकटिबन्धीय
 फलों  के  बाजारों  का  पर्याप्त  रूप  से  उपयोग  करना  सम्भव  नहीं  हो  पाया  कृषि  तथा  संसांधित  खाद्य
 उत्पादों  के  निर्यात  संवर्धन  हेतु  सरकार  द्वारा  गठित  कृषि  तथा  संसाधित  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास
 प्राधिकरण  निर्यात  कम्पलैक्स  क्रेता  विक्रेता  बंठक  आयोजित  करने  या  प्रदर्शनियों  तथा  प्रचार
 अधियानों  के  जरिए  फलों  तथा  सब्जियों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठा  रही

 कोचोन  में

 548.  प्रो  के०  थबो०  थामस  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  कंटेनर  सेवा  का  कोचीन  तक  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  और

 (a)  यदि  तो  यहू  कब  से  आ  रम्भ  की  जाएगी  ?

 रैल  मंत्रा
 लय

 में
 उप  संत्री  सहाबीर  :  और  पर्याप्त  यातायात  न  होने

 के  कारण  परेलू  कटेनर
 सेवा  के  लिए

 स्थायी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  कोच्चिन/एणकुलम  के  लिए  तदर्थ  आधार  पर  घरेलू  कंटेनर  बुक  किए  जा  रहे  हैं  जो
 मांगों  पर  निर्भर  हैं  ।  ॥

 रेल  मार्गों को बदलना

 549.  श्रीमती  डो०  के०  भंडारी  :

 क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  वर्तमान  छोटी  लाइन  तथा  मीटर  लाइन  रेल  मार्गों  को  वर्ष  1988-89
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 और  1989-90  के  दौरान  बदलने  का  कोई  कारयंक्रम

 यदि  तो  क्षेत्रवार  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  महाबोर  :

 आमान  परिवतंनत  परियोजनाओं  के  लिए  अब  तक  बनाए  गए  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  संलरत
 विवरण  में  दिया  गया  है  !

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्विरण
 ..

 क०  सं०
 ः
 परियोजना  का  नाम  रेलवे

 तर

 लम्बाई  टिपणी
 मी०

 ॥|  2  3  4  5

 1.  सूरतगढ़-बीकानेर  उत्तर

 7
 178  198९  में  चालू

 ला०से०  कर  दी

 2...  मुरादाबाद-रामनगर  पूर्वोत्तर  78  1988  में  चालू
 ०ला०  से०  ब०्ला०  )  कर  दी  गई  ।

 3.  वाराणसी-भटनीं  पूर्वोत्तर  161

 लाण्से०

 4.  काशीपुर-लालकुआ  पूर्वोत्तर
 60

 ला०्से०

 5.  प्वमस्तीपुर-ढ  रभंगा  पूर्वोत्तर  37

 ला०्से०  ब०्ला०  )

 6.  मैसूर-वेंगलूरू  दक्षिण  138

 (  मी०  लाण०्से०  बन्ला०  )

 मनसाड-प  रभती-पली-वेजनाथ  दक्षिण  मध्य  345

 ला०से०

 £,  गुन्तूर-माचरेला  दक्षिण  मध्य  130  1989-90  में  चालू
 ला०  से०  करने  का  सक्ष्य

 139
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 कम नमी  वनीतीत.+:सक्स  नਂ  परभनी-पूर्णा तथा
 9.  परभनी-पूर्णा  तथा  दक्षिण  मध्य  248

 आविलाबाद  लाइन  का

 आमान  परिवतंन  तथा

 10.  नडियाड-कपड़वंज  पश्चिम  45

 साइल  बिक्रो  कर  कानूम  लागू  किया  जाना

 550.  श्रोमतोी  डो०  कै ०  भडारी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  माडल  बिक्री  कर  कानून  लागू  लिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  हस  प्रस्ताव  पर  कोई  कार्य  वही  करने  पर  विघार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (४)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राजस्व  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  :  से
 1980  में  हुए  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  स्वीकृत  संकल्प  के  अनुसरण  में  विधि  आयोग से

 एक  मॉडल  बिक्री  कर  कानून  का  मॉडल  मसोदा  तैयार  करने  का  अनु रोध  किया  गया  ,  प्रस्तु  उन्होंने
 उसे  तंयार  करने  में  अपनी  असम्थंता  के  लिए  खेद  प्रकट  किया  तत्पश्चात  यह  कार  राष्ट्रीय  लोक
 बित्त  तथा  नीति  संस्थान  को  सौंप  दिया  गया  ।

 है

 किसी  राज्य  के  भीतर  की  जाने  वाली  बिक्री  अथवा  खरीद  पर  कर  उभाहने  का  काम  संविधाम
 की  अनुसूची  को  सूची-]|  में  प्रविष्टि  54  के  अन्तर्गत  राज्य  द्वारा  कराधान  का  विषय
 अन्तर्राज्यीय  बिक्री  से  सम्बन्धित  मामलों  के  बारे  में  कानून  बनाने  का  अधिकार  केबल  राज्म  अथवा
 संध  राज्य  क्षेत्र  क ेविधान  मण्डलों  को  ही  प्राप्त  है  ।

 इंचसपल्लो  अहुउह्देशीय  परियोजता  के  सम्धंध  में  एक  संयुक्त
 मियंश्रण  थोड  को  स्थापना

 551.  श्री  भद्टस  शो  रासम्र्ति  :

 क्या  जल  संसाधत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  गोदावरी  नदी  पर  इंचमपल्ली  बहुउहंशीय  परियोजना  के  लिए  जो  आ।न्प्न

 महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  की  एक  अन्तर-राज्योय  संयुक्त  परियोजना  गोदावरी  जल  विवाद
 घिकरण  के  पंचाट  के  अनुसा  र॒  परियोजना  रिपोर्ट  लेयार  करने  और  उसे  कार्याग्वित  करने  हेतु  एक  संयुक्त
 नियंत्रण  भोर्ड  की  स्थापना  की  गई

 ह

 कया  आन्भ्र  प्रदेश  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  और  अन्य  सम्बद्ध  राज्यों  को  भेजे  गए
 क्यीय  नियंत्रण  बोर्ड  के  गठन  सम्बन्धी  प्रारूप  पर  विचार  किया  यया

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  सम्बद्ध  तीन  राज्यों  से  संयुक्त  नियंत्रण  बोर्ड  को

 शोघ्र  गठित  करने  के  मामले  पर  बातचीत  पहले  ही  शुरू  कर  दी

 यदि  तो  इस  विधय  पर  बातथीत  कब  की  गई  थी  ओर  झस  दिशा  में  अब  तक  कितनों

 प्रगति  हुई  ओर

 (¥)  क्या  सरकार  का  सम्बद्ध  मुख्य  मंत्रियों  की  बेठक  बुलाने  का  विश्वार  है  ?

 छल  संसाधन  मंग्रालय  में  राष्य  मंत्रो  कृष्णा  साहो  नहीं  ।

 से  (5)  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  तीन  राज्यों के  मुख्य  इंजीनियरों

 को  मिलाकर  एक  का्यबल  का  गठन  करने  हेतु  महाराष्ट्र  सरकार  के  सुझाव  को  आन्प्र  प्रदेश  सरकार

 द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया

 प्रासध्र  प्रवेश  सिविल  सप्लाईज  कारपोरेहात  से  श्रायथकर  बसल  करता

 552.  श्री  मदटम  भी  राममति  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सिविल  सप्लाईज  कार्पोरेशन  से  आय कर  के  रूप  में  40  करोड़  रुपये
 पे  हि  के  65

 की  राशि  वसूल  करने  का  विचा  र

 कया  उक्त  संगठन  द्वारा  की  गई  अपीलों  को  विभागीग  स्तर  पर  रहू  कर  दिया

 गया
 क्या  स्टेट  सिबिल  सप्ताईज  कार्पोरेशन  को  वर्ष  1985-86  के  लिए  15.8  करोड़  रुपये

 तथा  1980--86  की  अवधि  के  लिए  22.23  करोड़  रुपये  की  आयकर  की  बकाया  धनराशि  का

 भगतान  करना

 यदि  तो  इन  करों  को  लगाने  के  क्या  कारण  ओर

 (2)  कया  सरकार ने  सेंट्रल  वेय  र-हा  उसिग
 कार्पोरेशन  को  आयकर  से  मुक्त  रखा  है

 !

 बित्त  मंत्रालय  में
 राजस्व

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०
 पांचा  :  और

 निर्धारण  वर्ष  1985-56  के  लिए  6.10  करोड़  ६०  तथा  कर-निर्धारण  वर्ष  1986-87  के  लिए  4.28

 रोड र०  की  आयकर  मांगें  जारी  की  मई  थीं  वर्ष  1985-86  के  आयकर  अ  )
 के  समक्ष  अपील  वायर  को  गई  थी  तथा  अपील  आदेश  के  परिणामस्वरूप  मांश  कम  होकर  4.04  करोड़

 २०  रह  गई  |  आयकर  अपील  न्यायाध्रिकरण  द्वारा  इस  राशि  की  वसूली  को  सथणित  कर  दिया  गया

 बर्च  1986-87  के  लिए  अब  तक  कोई  अपील  दायर  नहीं  की  गई  है  ।

 कक
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 यह  समझा  जाता  है  कि  मांगी  गई  सूचना  आंध्र  प्रदेश  सिविल  आपूर्ति  के  बारे  में

 है  ।  उपर्युक्त  मांगों  के  अलावा  कोई  अन्य  मांग  नहीं  है  ।

 चूँकि  आयकर  अधितियम  के  अनुसार  निगम  की  आय  कर  योग्य  इसलिए  कर  आयद

 किए  गए  हैं  ।

 ($)  केस्द्रीय  भाष्डागारण  निगम  अधिनियम  वेयर  हाउसिंग  कार्पोरेशन

 1962  के  तहत  केन्द्रीय  भाण्डागारण  निश्रम  की  स्थापना  की  गई  जिन्सों  के  भण्डारण  और  उनके
 संसाधन  अथवा  विपणन  को  सुविधाएं  प्रदान  करने  से  मिलने  वाली  आय  पर  आयकर  अधिनियम  की

 धारा  10  (29)  के  अन्तर्गत  छूट  प्राप्त

 धरांध्र  प्रदेश  को  बोलायरम  को  स्वोहृति

 553,  श्री  मदठभ  भ्रीराममर्ति  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  की पोलावरम  परियोजना  को  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  1978  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  पहली  परियोजना  रिपोर्ट

 न्स्तुत  किए  जाने  के  बाद  परियोजना  की  लगत  में  अब  तक  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 क्या  वर्तमान  परियोजना  रिपोर्ट  में  बाएं  ओर  दाएं  दोनों  किनारों  की  नहरों  और  एक
 अबस्था  में  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  भी  प्राक्कलन  वर्शाए  गए  हैं  ?

 जल  संसाधन  घंश्ालय  में  राण्य  भरज्री  कृष्णा  साहो  ):  से  केन्द्रीय
 कन  अभिकरणों  द्वारा  किए  गए  प्रेक्षणों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने
 के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया

 तिरुसल  धोर  गोदाबरो  एक्सप्रेत  रेलगाड़ियां

 554.  भ्री  मटटम  भरीरामबति  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोगों  को  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  तिरूमले  एक्सप्रेस  को  काकिनाडा  से
 विशाखापटनम  तक  चलाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसे  कब  तक  कर  दिया  और

 क्या  सरकार  का  गोदावरी  एक्सप्रेस  के  भाप  के  इंजन  के  स्थान  पर  डीजल  इंजन  लगाने

 का  प्रस्ताव है
 !

 रेल  मंजालक़  भें  उप  भंत्री  महाथीर  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गोदावरी  एक्सप्रेस  पहले  से  ही
 डीजल  इंजन  से  चल  रही
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 के  ७  क्या  a 8

 धनकर  अधिनियम  में  संहोधन

 555.  श्रीमती  डी  के  भडारी  |

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  धन-कर  अधिनियम  को  और  अधिक  स्यायोचित  तथा  अनुपालन
 में  सरल  बनाने  के  लिए  इसके  विद्यमान  उपयंधों  में  संशोधन  करने  पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्या  भर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  भंत्ालय  में  राजस्व  विमाय  में  राज्य  भरञो  ए०के०  :  (१)  से  प्रत्यक्ष
 कर  कानमों  में  संशोधन  करना  निरन्तर  चलने  वाली  एक  प्रक्रिया  इसलिए  ये  कानून  अपरिवर्तनशोः

 नहीं  हो  सकते  ।  संसद  के  शीतकालीन  सत्र  सरकार  ते  प्रत्पक्ष  कर  कानून
 1989  वेश  किया  जिसके  अधीन  धनकर  अधिनियम  में  भी  कुछेक  संशोधन  किए  जाने  का  प्रस्त।व
 किया  गया  है  |  सरकार  का  सदैव  ही  यह  प्रयास  रहा  है  कि  कर  कालूतों  को  सरल  बनाए  जाने  के
 साथ  उनका  अनुपालन  भी  सुगम  बनाया  जाए  ।

 रा

 बेंकों  में  धोलाथड़ी  के  मामले

 556.  श्री  एस०डी०  सिट  :

 क्या  जित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  बेंकों  के  घोक्षा-घड़ी  के  कितते  मामलों  का  पता  चशा  और  उनमें
 कितनी  रीश  अन्सग्रेस्त

 कितने  मामलों  में  बैंक  कमंचारियों  का  हाथ  पाया  और

 कितसे  मामलों  में  दोषी  कमंचारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  चुकी  है  और  कितने

 मामलों  में  अभी  कार्यवाही  करनी  शेष  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राविक  कार्य  विभाग  में  राज्य  बंन्री  एश्शार्डो  से

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  आंकड़े  रखते  की  वर्तमान  प्रणाली  से  बेंकों  में  जाल

 साजी  के  मामलों  की  अलग  से  सूचना  नहीं  मिश्वती  भारतीय  रिजवं

 सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1988  के  दोरान  28  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  से  उसे  घोला

 ब्रड़ी  के  1382  मामलों  की  सूचना  मिली  है  जिनमें  2005.23  लाश  रुपए  की  राशि  अन्त्ग्रंस्त

 थी  988  के  दोरान  धोखाधडी  के  मामलों  में  अन्तग्रंश्त  दोवी  कर्मचारियों  के

 विरुद्ध  बैंकों  द्वारा  की  गई  कार्रवाई  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है

 धोखाघडी  के  आरोप  में  दोष  सिद्ध
 कमंचारियों  की  संध्या

 बड़े  छोटे  दण्ड  प्राप्त

 कर्मचारियों  की  संद्या  +-509
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 निवेश  की  सुरक्षा  के  लिए  कंस  के  ख्वाथ  समकोता

 ]

 557.  क्रौ  हरिहर  सो  रन  :
 '

 क्या  विल  नंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  फ्रांस  सराकर  ने  उनके  मंत्रालय  से  यह  अनुरोध  किया  था  कि  किसी  देश  द्वारा  दूसरे
 देश  में  किये  गये  पूंजी  निवेश  की  सुरक्षा  के  लिए  एक  द्विपक्षीय  समझोता  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  7

 विश  धंत्रालय  में  ध्राथिक  कार्य  विभाग  में  राध्य  मंत्री  एडश्रार्ड  :  और

 हां  । आथिक  और  तकनीकी  सहयोग  के  लिए  भारत  फ्रांस  संयुक्त  समिति  की  1989  .
 में  हुई  बेठक  के  दौरान  फांस  पक्ष  ने  उन  निवेशों  के आपसी  हिंत  के  लिए  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  करने

 को  अलरोध  किया  था  जिससे  भारत  में  फ्रांसीसी  निवेशों  की  बुद्धि  हो
 सकेगी  ।  किन्तु  भारतीय  पक्ष  का

 कहना  था  कि  वापसी  अदायगी  और  राग्ल्टी  आदि  की  अदायगी  के  संबंध  में  भारत  की  उत्तम  परिषाटी
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसे  किसी  करार  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 हरणाअल  प्रवेक्ष  ,  सथिपुर  तथा  शिम्रेरण  के  लिए  रेलवे  मुक्यालय

 558.  श्री  एश०  टोस्थी  सिह  :

 क्या  रेल  मंत्री  यहु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अरुणाचल  मणिपुर  तथा  मिजोरम  के  लिए  प्रस्तावित  रेलवे  मुब्यालयों  सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या  है  और  उन्हें  पूरा  किए  जाने  के  लिए  निर्धारित  समय-सीमा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  तक  हन  पर  कितनी  धनराशि  ध्यय  होते  की  सम्भावना
 4

 रेल  मंजालय  में  उप  मगत्री  भहाबोर  :  और  अरुणाचल

 पुर  तथा  मिजोरम  के  लिए  प्रस्तावित  रेल  शीर्षों  से  सम्बन्धित  उनके  पूरा  होने  की
 *

 बित  तारीश्व  तथा  प्रत्याशित  लागत  नीचे  दी  गई  हैं  :-

 $$  ++++  -  ——$$_—_—$——  -  अनीनी  भी  5.  >>  -+>-.  ल्ल्ज

 राज्य  परियोजना  लम्बाई  प्रत्याशित  पूरा  होने  की
 का  नाम  कि०मी०  लागत  संभाषित

 हि  रुपये )  तारीख

 अरुणाचल  35  14.18  1989
 प्रदेश

 मणिपुर  सिलचर-जिरी  बाम  49  39.56  1989...

 मिजो  रम  लालाबाजार-भे  रादी  48  36.17  1990
 सकुअपस्स्तत++
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 प्रुवाहाशे  उच्च  स्पायालय  को  हृस्फाल  प्लोर  प्रगरतला  में  स्थामपोठ

 559.  थ्रो  एन०  टोम्बी  सिह  :

 क्या  बिबि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  की  स्थायी  न्यायपीठों  ने  इम्फाल  और  अमरतला  में  कार्य
 करना  आरम्भ  कर  दिया

 यदि  तो  कव  स े;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  ये  कब  तक  कार्य  करना  आरम्भ  ओर

 कया  सरकार  को  यह  जानकारी  हैं  कि  इन  नगरों  में  अलग  उच्च  न्याया  लयों
 पीठों  के  अभाव  में  संबंधित  राज्यों  के  लोगों  को  गंभीर  मुश्किलों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 विधि  धोर  न्याय  मन्त्रो  तथा  जल  संताधन  मंत्री  बो०  :  से  सिद्धांत

 के  रूप  में  यह  सहमति  हो  गई  कि  पूर्वोत्तर  प्रदेश  में  प्रत्येक्ष/राज्य  के लिए  पृथक  उच्च  न््याथालय  होना
 यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  पृथक्  न्यायालयों  का  गठन  होने  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों

 द्वारा  अपेक्षित  अवसं  रचनात्मक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराए  जाने  के  पश्चात्  इन  राज्यों  की  राजधानियों

 में  गुवाहाटी  उच्च  स्थायालय  को  स्थाई  न्यायपीठों  की  स्थापना  की

 विद्यालयों  में  बच्चों  को  सुरक्षा  शिक्षा  दिए  जाने  के  उदय  हेतु  सामान्य
 बोमा  लिगम  को  परियोजना

 560.  श्रो  बालासाहिब  बिले

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सामान्य  बीमा  निगम  ने  विद्यालयों  भे  ब्ष्यों  को  सुरक्षा  शिक्षा  दिए  जाने  के  उद्देश्य

 हेतु  एक  नवीन  परियोजना  आरम्भ  की  है

 यदि  तो  यह  योजना  किन  राज्यों  में  लागू  की  जाएगी  ओर  कब

 इस  योजना  के  अन््तगंत  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  बच्चों  को  शिक्षा  दिए  जाने की  सम्भाधना

 इस  हेतु  रा  ज्यों  की  कितनी  घंनशाशि  दी  जाएगी  ?

 बिस  संश्ालय  में  घ्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडप्तार्शो

 हां  ।

 और  वर्ष  1989-90  के  दोरान  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  इस  कार्यक्रम  में  सभी

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लभभष  3000  स्कूलों  में  लगभग  तीन  लाख  बज्बों  को  सुरक्षा  शिक्षा

 देने  की  परिकल्पना  की  गई  है  जिसका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--
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 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आने  वाले
 बच्चों  की  संख्या

 1.  आर  प्रदेश

 ड़

 23,000  17.  नागालैंड
 कर

 1,000

 2...  अरुणाचल  प्रदेश  1,000  18,  उड़ीसा  5,000

 3.  आसाम  7,800  19.  पंजाब
 ॥

 17,500

 4.  बिहार  12,5000  20.  राजस्थान  15,000

 5.  गोआ  2,000  21.  सिक्किम  500

 6.  ग्रुजरात  16,000  22...  _  तमिलनाडु  31,000

 7...  हरियाणा  5,000  23.  त्रिपुरा  500

 8.  हिमाचल  प्रदेश  27,7000  24...  उत्तर  प्रदेश  37,500

 9...  जम्मू तथा  कश्मीर  4,000  25.  पश्चिम  बंगाल  15,000

 10...  कर्नाटक  20,000  26.  अंडमान  और  निकोबार  200

 11...  केरल  15,000  27.  चंडीगढ़  1.500

 12...  मध्य  प्रदेश  15,000  28.  दादरा  और  नागर  हवेली  100
 13:  महाराष्ट्र  35,000  29.  .  दिल्ली  14,000
 14...  भथिधुर  1,000  30,  दश्नऔरदी  व  200
 15-  मेघालय  1,000  31...  झकद्वीप  100

 16.  ि
 700  32.  पांडिचेरी  500

 चूंकि  यह  कार्यक्रम  साधारण  ब॑  मा  उच्चोग  द्वारा  आयोजित  किया  जा  रहा  इसलिए किसी  भी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  को  घन-राध्ि  देना  अपेक्षित  नहीं  है  ।
 हारे

 उत्तर  रेखवे  में  लोब  रिश्वत  विवर्म

 561.  श्रो  बालास।हिन  विल्ले  पाटिल  :

 क्या  रेख  मन्त्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  -

 उत्तर  रेलवे  में  प्रत्येक  श्रेणी  में  सलीव  रिजव्सं/रेस्ट  गिवसस  के  रूप  में  बी
 कर्मचारियों  की  नियुक्ति  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  है

 रुप  में  श्रेणी  के

 क्या  उत्तरी  रेलवे  की  सभी  डिवीजनों  में  कोई  समान  प्रक्रिया  अपनाई  जाती
 तो  इसके  क्या  कारण

 गदि

 कया सरकार उत्तरी रेलवे के श्रेणी के लीव रिजव्'स/रेस्ट गिवर्स कम चारियों के
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 लिए  समान  नीति  तेयार  करने  पर  विचार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  यह  नीति  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  संभावना

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  उत्तर  रेलवे  पर  ग्रुप  के
 चारियों  की  प्रत्येक  कोटि  में  छुट्टी  एवजियों/विश्रामदाताओं  की  व्यवस्था  इस  सम्बन्ध  में  रेल  मंत्रालय
 द्वारा  निर्धारित  प्रतिशत  के  अनुसार  की  जाती

 उत्तर  रेलवे  के  सभी  मण्डलों  पर  इस  सम्बन्ध  में  समान  कार्यविधि  अपनायो  णा  रही

 और  उपरोक्त  भाग  क  और  श्ष  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  .

 रिलाएंस  पेड्रोकेमिकल्स  हारा  पूंथो  )  शुटाथा

 562.  श्री  बिजय  कुमार  सिश्ल  :

 क्या  छ्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रिलाएंस  इण्डस्ट्रीज  लि०
 के

 एक  सहायक  उद्योग  रिलाएंस  पेट्रो-के  मिकल्स

 को  खले  बाआर  से  पूंजी  जुटाने  को  अनुमति  दी  है

 यदि  तो  कब  और  कम्पनी  ने  जनता  द्वारा  निवेश  से  कितती  धनराशि  एकत्र
 की

 क्या  सरकार  को  सफल  निवेशकर्ताओं  को  अंशदान  की  राशि  के  भुगतान  न  किये  जाने  के
 बारे  में  शिकायत  प्राप्त  हुई  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  कम्पनी  द्वारा  एवं  अन्य  पब्लिक  लि०  कम्पनियों  द्वारा
 लोगों  के  घन  के  दुरपयोग  को  रोकने  के  बारे  में  सुरक्षा  प्रदान  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  एड्माडों  :  और
 मैससं  रिलाएंस  पेट्रो-क  मिकल््स  लि०  को  4-7-1988  को  अधि-अभिदान  की  15

 शत  घारिता  सहित  516  करोड़  रुपये  की  राशि  के  पूर्णतः  परिवर्तनीय  ऋण-पत्नों  के  माध्यम  से  पूंजी
 जुटाने  की  सहमति  प्रदान  की  गई  कम्पनी  द्वारा  किये  गये  ब्योरे  के  इस  सार्वजनिक  निगम
 से  1213.37  करोड़  रुपये  की  राशि  का  अभिदान  प्राप्त  हुआ  है|

 अभिदान  की  वापसी  न  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  असफल  आवेदकों  की  शिकायतें
 प्राप्त  हुई  हैं  और  बम्बई  स्टाक  एक्स  चेंज  इस  बारे  में  कम्पनी  से  मामले  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 कम्पनी  1956  की  धारा  73(3)  में  इस  सम्बन्ध  में
 वश्यक  स  रक्षा  को  व्यवस्था  है  ||

 निर्यात-भ्रायात  भ्यापार  का  प्रथण  हाथ  में  सेना

 563.  डा०  छूलरेच  गुहा  :

 क्या  वालिश्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सम्पूर्ण  निर्यात-आयात  व्यापार का  प्रवर्ध  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिये  सरकार  के
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 विचा  राधीन  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि
 तो  कब  तक  तथा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 बाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रिय  रंजन  दास  बंशो  )  :  जी

 )  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्र  दोनों  को  हमारे  देश  के  आयात  तथा  निर्यात  व्यापार के  प्रबन्ध

 में  लाभदायक  तथा  अनुपूरक  भूमिका  निभानी  होती  इस  क्षेत्र  में  मिश्रित  अर्थश्य  वस्था  की  नीति  के

 संबंध  में कोई  न््यायोचित  संदेह  नहों  रहा  इसके  अत्तिरिक्त  इसमें  कदाच्षार  को  रोकने  के  लिए

 निर्यात  भधिनियम  तथा  भादेश  में  सजा  दण्ड  से  संबंधित  पर्याप्त  प्रावधान  हैं  ।

 मणिपुर  में  युनाइटेड  थेंक  श्ञाफ  इ्डिया  को  झाक्षाएं  खोला

 564.  भ्री  एन०  टोस्थी  सिह  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  युनाइटेड  बैंक  आफ  इन्डिया  ने  जो  मणिपुर  में  मुख्य  बैंक  है  राज्य  अपनी  और
 अधिक  शाखाएं  खोलने  संबंधी  लाइसेंस  वापस  कर  दिये  थे  जिसके  कारण  बह  वहां  निर्धारित  संख्या  में
 अपनी  शाखाएं  न  खोल

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  31  1988  तक  ऐसे  कितने  लाइसेंसों
 बापस  किया  ओर है  है  4

 क्या  सरकार  राज्य  में  यूनाइटेड  बैंक  आफ  के  असफल कायमिध्पादन  को  ध्यान  में
 रखकर  वह  किसी  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बंक  को  लीड  बेंक  बनाने  पर  विचार  करेगी  ?

 वित  मंत्रालय  में  झ्ारथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एशमार्डों  :  जी

 नहीं  ।

 (a)  भौ  र(ग  )  ये  प्रश्न  ही  हीं  उठते  ।

 इलायचो  के  मिर्षात  पर  बविज्ञो  करु  मे  छ्ट

 565.  भ्रो  पी०  ए०  एंटनी  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  ज़ानकारी  है  कि  इलायची  के  निर्यात  पर  बिक्री  कर  की

 छट  निर्यातकों  को  मिल  रही  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  यह  लाभ  निर्यातकों  के  बजाय  इलाइश्ी  उत्पादकों
 को  देने  का  है  ?

 बिस  भरत्ालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  (%)  संविधान  के
 भारतीय  क्षेत्रीय  सीमा  में  से  निर्यात  किये  जामे  अकबा  उसमें  आयात  किए  जाने  के  दोर  न

 पाल  की  बिक्री  अथवा  खरीद  पर  कर  क़गाने  के  लिए  कोई  राज्य  अथबा  संघ  राज्य  क्षेत्र  कानून  नहीं  बना

 सकता  केन्द्रीय  बिक्री  कर  1956  की  घारा  5 (1)  में  निर्यात के  दौरान  बिक्री  पर  कर
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 न  लगाये  जाने  का  प्रावधान  है  और  धारा  5  (3)  में  ऐसे  किसी  माल  की  बिक्री  अथवा  खरीद  के  संबंध
 में कर  न  लगाए  जाने  की  व्यवस्था  है  जब  उस  बिक्री  अथवा  खरीद  के  पश्चात्  उस  माल  का  नियर्ति

 किया  जाना  बशतें  उक्त  पिछली  बिक्री  अथवा  ऐसे  निर्यात  के  करार  अथवा  उसके  लिए
 आदेश  को  पूरा  करने  के  लिए  अथवा  उसके  सम्बन्ध  में  थी  और  उसके  पश्चात्  की  गई  धारा  5  (1)
 का  लाभ  उस  स्थि  ते  में  मिल  सकेगा  जब  किसान  माल  का  सीधा  निर्यात  करता  है  ओर  धारा  5  (3)

 लाभ  उस  स्थिति  में  मिल  सकेगा  जब  उक्त  निहित  शर्तें  पूरी  कर  लेने  किसी  लिर्यातक  को

 बेचा  जाता

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं

 स्टेट  बेक  क्राफ  इस्दोर  के  सेवामिथत/छुटठनो  किये  गये  कमं  घारियों  को

 मविव्य  निधि  को  बकाया  राह्षि  का  भुगतान

 566.  भ्रो  राज  कुमार  राप  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  को  क्पा  करेंगे  कि  ;

 क्या  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दोर  ने  वर्ष  1987-88  क  दोरान  भोपाल/इन्दोर  स्थित  क्षेत्रीय

 कार्यालय  द्वारा  अनिवार्य  रूप  से  सेवानिव  त  किये  गये/छटनी  किये  यये  कुछ  क  मंचारियों  को  उनकी

 पविष्य  निधि  की  बकाया  राशि  का  अभी  तक  भुगतान  नहीं  किया  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण

 ऐसे  कर्मचारियों  का  शाखा  वार  ब्यौरा  क्या  और

 इन  सभी  कमंचारियों  को  उनकी  बकाया  राशि  का  कब  तक  भुगताम  कर  दिया  जायेगा  ?

 वित्त  सस्व्वालय  में  प्राधिक  कार्य  बिसाग  में  राज्य  भन््क्रो  एड्सा्डों  :  से

 स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1987-88  में  किसी  भी  कर्मधारी  की  बेंक
 ॥  से  छटनी  नहीं  की  गई  कुछ  कमंचारियों  को  उष्त  अवधि  में  नियमों  के  अम्तर्गत

 सेवामुक्त  सेवा  से  हटा  दिया  गया  था  अथवा  स्वेच्छापूर्वक  सेवा  निबत  समझ  लिया  गया  बेक  ते

 यह  भी  बताया  है  कि  ऐसे  नो  कमेचारियों  ने  बंक  द्वारा  उनके  नाम  जारी  को  गई  सामान्य  भविध्य  निधि

 को  देय  रकमें  स्वीकार  नहीं  की

 12.09  मध्याह्

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 प्राथिक  1988-89

 बित  मंत्री  एस०  बो०  :
 मैं

 आधिक  1988-89  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रघ्वता  हू  ।

 में  रक्लो  वेलिए  ]
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 केसकीय  उत्पाद-श्र्क  1988,  केन्द्रीय  उत्पाद-शुक्क्त
 नियम  1989  धोर  केस्ट्रीण  उत्पाद-शुल्क  ध्ोर  नसक

 1944  के  अ्रन्तगंत  प्रधिसचनाएं

 विस  प्रस्जासय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन््त्रो  ए०  के०  :  मैं  निम्तलिखित
 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद-शल्क  और  नमक  1944  की  घारा  38  की  उपघारा  (2)
 के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  --

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1988,  जो  7
 1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०नि०  1154

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सा०का०नि०  1173  जो  13  1988  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  टैरिफ

 1985  की  अगुसूची  के  उपशी्ष  सं०  4817.90  के  अन्तगंत  आने
 वाले  प्लास्टिक  के  संसेचित  णा  आच्छादित  को  छोड़कर )
 से  भिन्न  प्रकार  के  विद्युत  श्रेणी  रोधन  कागज  अथवा  पेपर  बोर्ड  पर  28

 फरवरी  1986  से  आरम्भ  होने  वाली  और  28  1987  को  समाप्त  होने
 वाली  कालावधि  के  दोरान  संदत्त  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  के  भुगतान  से  छूट

 देना  है  तथा  एक  थ्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०्का०नि०  1190  तथा  सा०का  ०नि०  1191  जो  2।
 1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे८था  जिनका  आशय  यह

 व्यवस्था  करना  है  कि  उस  समय  भ्रचलित  सामान्य  प्रथा  के  अनुसार  अतिरिक्त

 उत्पाद-शुल्क  महत्व  का  1957  की  प्रथम  अनसूची
 के  साथ  पठित  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  टेरिफ  1985  की  अनुसूची  के
 शीर्ष  संख्या  52.06  के  अन्तर्गत  आने  वाले  सूती  कपड़ों  तथा  शीर्ष  55.08  के
 अन्तगंत  आने  वाले  क्लत्रिम  जिन  पर  28-2-8:  से  12-5-86  की
 अवधि  के  दोरान  कितना  कम  शुल्क  लगाया  गया  अब  उसका  संदाय  करना
 अपेक्षित  नहीं  होगा  तथा  एक  अ्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1989,  जो  10  1989  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  17(»)  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 सा०का०नि०  78  जो  3  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मैससं  हिन्दुस्तान  एन्टीवायोटिक
 पिम्परी  द्वारा  विनिमत  स्वापक  औषधियों  और  प्रभावी  पदार्थों  के  परीक्षण
 के  लिए  किटों  ओर  ऐसी  किटों  के  विनिर्माण  में  प्रयुक्त  रासायनिक  अभिकमंकों

 पर  उदृहणोय  सम्पूर्ण  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  दो  गई  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०--7  23  2/89  ]
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 जोबन  बीमा  निगम  ध्रधिनियम  1956  होर  साधारण  बोमा  कारबार

 करण )  क्झ्रधिनियम  1972  के  प्रम्तगंत  गोमती  प्रामोण
 मराठवाड़ा  प्रामोण  थक  मात।प्रमा  ब्रामोण  धंक  शधादहि  के  3  !

 1987  को  समाप्त  हुए  ब्  के  थाथिक  प्रतिवेदन

 वित्त  मन्त्रा  लय  मे  प्राथिक  क।यं  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  में  एडमार्डो  :  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  जीवन  बीमा  निगम  1956  की  घारा  48  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 )  जीवन  बीमा  निगम  1988  जो  2  1988  के

 भारत  के  र|जपत्र  में  अधिसूचना  सं&्या  सा०का०नि०  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 सा०का०्नि०  जो  9  1988  के  भारत  के  राजपन्र  में
 रे  पक  जिनके प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 1960  में  कतिप्य  संशोधन  किए  गए

 |  प्रस्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संक््या  एल

 (2)  साधारण  बीमा  कारबार  की  धारा  की

 उपधारा  (5)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  )

 साधारण  बोमा  लिपिकों  तथा  अलीनस्थ  स्टाफ  के  बेतनमानों  तथा

 सेवा  की  अन्य  शर्तों  का  युक्तिकरण  तथा  संशोधन  1988,
 जो  9  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संस्या  का०आ ०
 1160  में  प्रकाशित  हुई

 साधारण  बीमा  (  अधिकारियों  तथा  विकास  स्टाफ  की  सेवा  का
 अधिवधिता  तथा  संशोधन  1988,  जो  9

 1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संब्यय  का०आ०  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 |  प्रषथालय  में  रखे  गए  ।  देलिए  संस्या  एश०ही ०--7  234/89  ]

 (3)  साधारण  बीमा  कारबार  (  राष्ट्रीयक  1972  की  धारा  39  की  उपधारा

 (3)  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  3350  जो  12  1988  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  अधिसूचना  में  बिनिदिष्ट  उस

 प्रतिबन्धों  तथा  निबब॑न्धनों  को  विनिदिष्ट  किया  भया  जो  भारतीय  साधारण

 बीमा  निगम  पर  अथवा  उसके  संबंध  में  लागू  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ।

 [  प्रस्यालय
 में  रखो  गई  ।  बेलिए  संस्था  एल  |

 49)
 प
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 एड्प्रार्डों  कैलीरो  ]

 (4)  निम्नलिखित  वाधिक  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  —
 गोमती  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
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 (७:)

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखाप  रीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संह्या  एल०  टी  ]  ]

 मराठवाडा  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेख  तथा  उन  पर  लेखापररीक्षक  का  प्रतिवेदन

 में  रखे  गये  ।  वेलिये  संख्या  एल०्टो०  7237/89  ]

 मालाप्रभा  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रंथालय  में  रख  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी  7238/89}  ]

 अम्बाला  कुरुक्षेत्र  ग्रामीण  बेंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उस  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिये  संस्था  एल  ०टी  ०--7239/89  |]

 थार  आंचलिक  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखाप  रीक्षक  का  प्रतिवेदत  ।

 में  रखे  वेलिए  संख्या  240/8  9  ]

 श्री  विशाखा  ग्रामीण  बैक  का  3।  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रंधालय  में  रखे  गए  ।  देखिये  संश्या  7  24  1/89  ]

 बंशालो  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रसे  नए  ।  वेक्षिये  संहता  एल०टो०  --  7242  ]

 बस्ती  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरी  क्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्यालय  मैं  रखे  गए  ।  वेखिये  संख्या  एल०टी  ०  7243/89]  ]

 कोसो  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेबश्वापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रत्णालय  में  रखे  देखिए  धघंदवा  एल  ०्ठी०  -724  है  ।  89  ]

 बीजापुर  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिये  संख्या
 ]
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 जामनगर  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  बर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिये  संख्या  246/89  ]

 छिर्दवाड़ा  शिवनी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  3।  1987  को  समाप्त

 हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रग्यालय  में  रखे  देखिये  संख्या  एल  ०टी  ०--  ]

 बुन्देलखण्ड  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए
 वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिदेदन  ।

 लय  में  रखे  देखिये  संख्या  एल०टो  ०--7248/89  ]

 अलीगढ़  ग्रामीण  बेंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।
 |

 प्रग्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल  ०हो  ०--7249/89  ]

 सुरेन्द्रनगर  भावनगर  ग्रामीण  बैंक  काਂ  31  1987  को  समाप्त  हुए
 वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  प्रतिवेदन  ।

 ध्ंधालय  में  रखे  गए  ।  वेलिए  संख्या  एल०  हो  ०--7250/89  ]

 हिमाचल  ग्रामीण  बैंक  का  3  1987  को  श्माप्त  हुए  बर्ष  का

 लेखे  तथा  उन  पर:लेखाप  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०टी  ०--7  25  1/89  ]

 कोरापुट  पंचवटी  ग्राम्य  बैंक  का  1987  को  समाप्त  हुए  बर्ष  का

 लेखे  तथा  उन  पर:लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।
 |  प्रंथालय  सें  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 रानी  ल  क्ष्मी  बाई  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  स्रमाप्त  हुए
 वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  ध्रंधालय  में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  25  3/89  ]

 भोजपुर  रोहतास  ग्रामीण  बैंक  का  3]  )987  को  समाप्त  हुए  वर्ष

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रंबालय  में  रखे  गये  ।  वेलिये  संश्या  एल+  |

 )

 )  ठाने  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरोक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देक्षिये  संश्या  एल०

 )  सरगुजा  क्षेत्रीय
 प्रामीण  बैंक

 का  3 1
 1987

 987  को  समाप्त  हुए  बर्च  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  ]
 रे
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 ननननन  न>+ककजजन+  अत  नीरज  है  eee  अअन्ह+  नल  है  नडनेी  के  न  जमम3-3म  >>  ननननिनन नमक  ाम-»  +  eee

 पड्सार्डों ा
 वंनासकांठा  मेहसाना  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए
 वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक का  प्रतिवेदन  ।

 ध्रिंथालय  में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  टो०  ०--7257/89

 इटावा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरी  क्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 7258/89  | में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 ००  थे  हक  समाप्त हुए  कक
 घस्बल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बक  का  लेखापरीक्षक  प्रतिवेदन  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन

 [  प्रंपालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०--7259/89 ]

 कल्पतरू  ग्रामीण  बेंक  का  3!  को  समाप्त  हुए  बं  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरी  क्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  वेखिये  ध्ढ्या  एल०  टी  26  ]

 झाबुआ  धार  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  3]  समाप्त हुए  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 का  लेखे  तथा  उन  पर  लंखापरोक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रंथालय  में  रखे  गये  ।  देल्लिये  पंहया  एल०  26  ]

 जम्मू  बक  का  2]  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गध  ।  देखिये  संह्या  एल०  टो  ०--7262/  89]

 )  कालाहाण्डी  आंचलिक  ग्राम्य  बैंक  का  एल०  ०--7263  को  समाप्त  हुए  वर्ष .
 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  |

 में  रखे  गये  |  वेखिये  संख्या  एल०  टी  ०--7263  ]  ]

 )  महाकौशल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  3]  समाप्त  को  समाप्त  हुए  वर्षो
 का  लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  वेक्षिये  संध्या  एल  ०  टी  ०--7264/  ४9 ]
 श्री  राम  ग्रामीण  बैंक  का  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 वेदन  लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संध्या  एल०  टी  ०--7  265/89

 कावेरी ग्रामीण बैंक का 3 को समाप्त हुए वर्ष का ! लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन । में रखा बेखिये संघघा एल० टी० -7266/89 |
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 साबरकाण्ठा  गांधीनगर  ग्रामीण  बेंक  का  3]  1987  को  समाप्त  हुए
 वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षका  का  प्रतिवेदन  |

 |  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संस्या  एल०  हो  ०--  7267/89  ]

 कच्छ  ग्रामीण  बैंक  का  3।  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  देखिये  संश्या  एल०  टी  ०--7268/89  ]

 )  कोलार  ग्रामीण  बैक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  अतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  |  देखिये  संक्या  एल०
 ]

 मिजोरम  रूरल  वेंक  का  3]  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  वेक्षिये  संहघा  एल०  टो०  --7270/89  ]

 गोरखपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  बर्ष का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखाप  रीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  !  वेखिये  संक्या  एल०  ]

 नालन्दा  ग्रामीण  बक  का  31  987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रंचालय  में  रक्ता  ग  वेखिये  संख्या  एल०  7  27  ]

 )  चित्रदु्गं  ग्रामीण  बैंक  का  3)  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षाक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखता  वेलिये  संस्था  एल०  ही  ०--7273/89 |

 )  लांगपी  देहांगी  रूरल  बेंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रंघालय  में  रखा  दैक्षिये  संद्या  एल०  टी  ०--  7274/89]  ]

 )  पर्वतीय  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 लेखें  तथा  उन  पर  लेबापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  275/89 ]

 )
 ग्वालियर  दतिया  ग्रामीण  बैंक  का  3  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संश्या  एल०  हो  ०--7276/89  ]

 का  बैंक  तांगकिनडौंग  रि  खासी  जयन्तिया  बेंक  का  3।  1987  को
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 एडडप्रा्ों ्ि
 समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेख्वपरीक्षक  का  प्रतिवेदन

 [
 प्रंथासय  में  रखा  वेखिये  संड्या  एल०  टो ०--7  277/89  ]

 श्री  अनन्त  ग्रामीण  बैंक  का  3]  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रंथालय  में  रखे  गये  ।  वेलियें  संडया  एल०  टी  ०--7278/89 ]

 )  श्री  सरस्वती  ग्रामोण  बंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का ““  /  «'  लेखें  तथा  उन  रर  लेथापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  |  वेखिय  सूूया  एल०  2  79/89  ]

 )  रीबा  सीघी  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 हि  लेख  तथा  लेखापरोक्षक  का  प्रतिवेदन  ॥

 प्रग्धालम  में  रखे  गये  ।  देखिये  संक्या  एल०  टी  ०-7  2  0/59  |

 )  कृष्णा  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेख  तथा  उन  पर  लेखाप  रीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रभ्धा लय  में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०---7  28  1 /89  ]

 )  नदिया  ग्रामीण  बैंक  का  3]  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्यालप  में  रखे  गये  ।  दे  क्षिये  संख्या  एल०  टो०  -7282/891

 )  अलवर  भरतपुर  आंचलिक  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त
 हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखाफ्रीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  --7  28  3/89 ]
 )  शिवपुरी  गुना  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष

 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रक्षे  गये  ।  दे  लिये  संध्या  एल०  टी  ०--7  284  /89  ]

 एटा  ग्रामीण  बैंक  का  3  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखाप  रीक्षक  का  प्रतिवेदत  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  वेलियें  संड्या  एल०  टो०  -7285/89  |

 )  गुरदासपुर  अमृतसर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  का  31  1987  को  समाप्त
 be  हुए  वर्ष  का  लेख  तथा  उन  पर  लेखापरोक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रस्थालय  में  रखे  गये  ।  देक्षियं  संढ्या  एल०  7256/89  6/89  |

 रत्नागिरी  सिन्धुदु्ग  ग्रामीण  बेंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखाप  रीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रस्थालम  में  रखे  गये  ।  दे  लिये  संख्या  एल०  टी ०--7287/89 ]
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 चिकमंगलूर  कोडागु  ग्राभीण  बेके  का  3।  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 का  लेखे  तथा  उठ  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०---7288/89  |

 सहमाद्वि  ग्रामीण  बैंक  का  3!  198  को  समाप्त  हुए  बर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखारीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  |  बेछिए  संख्या  एल०  Ao—  |

 नेत्रवती  ग्रामीण  बेंक  काः  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल»  ८  90/89  |

 इन्दोर  उज्जेन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए
 वर्ष  का  लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरी  क्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 |  प्रभ्थालय  में  रखे  व  छिऐ  संख्या  एल०  291/89  |

 विश्वेश्वरैया  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षवः  का  प्रतिवेदन  ।
 [

 प्रम्थालय  में  रक्त  देखिये  संझ्या  एल०  दो  ०--  729  2/89 |

 अधीयमान  ग्राम्य  बैंक  का  i)  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेघ्ापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संक्या  एल०  293/89 ]

 वल्लालार  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का

 लेखे  तथा  लेखाप  रीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रत्यालय  में  रखे  गये  |  देलिये  संह्या  एल०  ]

 चंतन्य  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरी  क्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 धृंधालय  में  रखे  गये  ।  वेल्िये  संध्या  एल०  ]

 सिंहभूम  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त हुए  बर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरोक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  ररे  गये  ।  देश्षिये  एल०  टी  --7296/89} ]

 क्षेत्रीय  किसान  ग्रामीण  बैक  मैनपुरी  का  3  1987  को  समाप्त  हुए

 वर्ष  का  लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  |  देलिए  संख्या  एल०  ]

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  दोशंगाबाद  का  3]  1987  को  समाप्त  हुए  बर्ष
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 एडप्रार्डो  फंलोरो  ]

 का  लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षरू  ar  प्रतिवेदन  ।

 प्रिंधालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  |

 बीकानेर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखे  गये  |  देखिए  संहया  एल०  7299/89  ]

 हजारी  बाग  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  31  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रंथालय  में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  3  00/89 |

 (5)  नोवें  वित्त  आयोग  के  पहले  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  में  किये  गये  संशोधनों  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  संशोधन  करने  के  कारण  बताने  वाला  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 [  प्रग्यालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो  ०--7301/89  ]

 विधि  प्रायोग  के  शहरों  मुकदमेबा।जो---न्पायनिर्णयन  के  विकल्प  के  रूप  में  बो ख-बचाव
 सम्बन्धो  एक  सो  उनतीसर्वां  प्रतियेदन

 विधि  शोर  स्पाय  मन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  एच०  प्रार०  मारद्वःज )  :  मैं  विधि  आयोग  के

 शहरी  मुकदमेब।जी  बन  के  विकल्प  के  रूप  में  बीच-बचाव  सम्बन्धी  एक  सौ  उनतीसवों
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  दी  ०  --7302/89  ॥|

 बेतवा  नदी  भ्यांतो  का  वर्ष  1957-88  का  वाधिक  प्रतिवेवत  तथा
 कार्यकरण  को  समोक्षा

 जल  संसाधन  मम्त्रालय  भें  राज्य  मन्त्री  क्रष्णा  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा
 पटल  पर  रखता हूं  :

 --

 (1)  बेतवा  नदी  झांसी  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखपरी  क्षित  लेखे  ।

 (2)  वेतवा  नदी  झांसी  के  वष॑  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  तथा  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में हुए  बिलम्ब  के  कारण  दशने  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 ।

 में  रखे  वेलिए  संक्या  एल०  टी  ०--7303  89]
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 अजिीभ
 रसायन  तथा  सम्बद्ध  उत्पाद  निर्यात  संवर्धन  कलकता  का  वर्ष  !987-88  का

 झोर  मूल  रसायन  फार्मास्यूटिकल  तथा  प्रसाधन  निर्यात  संवर्धन  परियद
 बम्बई  का  रण  का  वाबिक  प्रतिबेवन  धोर  समोक्षा

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्नो  प्रिय  शंजम  दास  भुन्शी  )
 :  मैं  निम्नलिखित पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं
 :

 रसायन  तथा  सम्बद्ध  उत्पाद  निर्यात  संवर्धन  कलकत्ता  के  वर्ष
 तथा  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 तथा  लेखापरीक्षित

 रसायन  तथा  सम्बद्ध  उत्पाद  नियति  संवर्धन  कलकत्ता  के  वर्ष

 अंग्रेजी  7-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  संस्क रण  )  !

 प्रन्चालय  में  रखो  गई  ।  देखिये  संह्या  एल०  ]

 मूल  रसायन  फार्मास्यूटिकल  तथा  प्रसाधन  निर्यात  संवर्धन  बम्बई  के
 वर्ष  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  (  हिन्दी  तथा  अ ंप्रेजी  संस्करण  )
 था  लेखापरी  क्षित  लेख  ।

 (2)

 मूल  भेषज  तथा  प्रसाधन  सामग्री  निर्यात  संबर्धन  बम्बई  के
 वर्ष  अंग्रेजी  8  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  सभा

 मारतीय  रेल  निर्माण  कस्पनो  मई  दिहलो  झोर  रेल  भारत  तकनीकी  तथा

 प्राथिक  सेवा  लिमिटेड  नई  विल्ली  के  बषे  के  बाजिक
 प्रतिवेदन  कार्य  करण  को  समोक्षा

 ]
 रेल  भन्त्रालय  में  उप-सन््त्रों  महाबीर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  ।

 कम्पनी  कार्यकरण  की  धारा  द्वारा  की  उपधारा  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 पन्नों  की एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 )  भारतीय  रेल  निर्माण  कम्पनी  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  रेल  निर्माण  कम्पनी  नई  दिल्ली  का  वर्ष  ]  8

 का वाषिक लेखाप रीक्षित सेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां । में रखो गईं । देखिये संख्या एल० हो ०--7306/89 ]
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 महाबीर  प्रसाद  ]

 रेल  भारत  तकनीकी  तथा  आधिक  सेवा  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1987-88  8  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 रेल  भारत  तकनीकी  तथा  आधिक  सेवा  नई  दिल्ली  का  वर्ष
 1987-88  का  वा्िक  लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणिय

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी 7307/89  ]

 अल  रनामममम«+  जलल्भ«

 [  ध्रभुवाव

 डा०  दसा  सामन््त  दक्षिण  मध्य  )  :  मैंने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  है  ।

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  बजट  डिसक्स  कीजिए  ।

 ॥
 डा०  वत्ता  साभन््त  :  सरकार  ने  1982  उपभोक्ता  सूचक  प्यूखला  आरम्भ  की

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  बजट  में  इस  पर  चर्चा  कर  सकते

 डा०  वसा  सामरत  :  महाराष्ट्र  के  कर्मकारों  को  1982  उपभोक्ता  सूचक  प्यू  खला  आरम्भ
 करने  से  प्रति  मास  30  रुपये  से  150  रुपये  तक  महंगाई  भत्ते  की  हानि  हो  रही  है  ।  यह  अत्यन्त
 पूर्ण

 धष्यक्ष  महोदय  :  बस  कुछ  नहीं  हो  सकता  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  मैंने
 आप  से  कहा  है  कि  हम  बजट  पर  चर्चा  करेंगे  और  उसके  साथ-साथ  आप  इस  पर  भी  चर्चा  कर
 सकते  हैं  ।

 डा०  दत्ता  सामन््त  :
 यह  उचित  नहीं  सभी  चीजों  के  मल्य  बढ  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  इसीलिए  तो  बजट  चर्चा  बजट  आर्चा  का  सम्बन्ध  इसी
 विषय  से

 न  )
 प्रध्यक्ष  महोदय  :

 मैंने  श्री  शर्मा  को  अनुमति  दी  है  ।  क्या  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  करेंगे  ?  मैंने
 माननीय  सदस्य  को  अनुमति  नहीं  दी  है  और  कायंवाही  वृतांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 )*

 *कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 नणा5ससससीजओओ  वन  जनक



 5  1910  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 डा०  दत्ता  सामस्त  :  मैं  बाहर  चला  जाता

 12.03  भ०प१०

 समय  श्रो  दत्ता  सामनन्त  समा-मकन  से  बाहर  चले

 श्री  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  प्रक्रिया  नियम  के  नियम  222  के  अन्तर्गत  मैं

 घिकार  के  खंडन  का  एक  प्रश्नन  उठाना  चाहता  हूं  जिसमें  मुझे  नवभारत  नई  दिल्ली  के

 मूख्य  प्रकाशक  और  नई  दिल्ली  संवाददाता  के  खिलाक  फंसाया

 इ्रध्यक्ष  महोवय  :  मैंने  पहले  ही  इसका  उल्लेख  किया

 |  हिन्दी  ]

 हमने  रशैफ  रकर  दिया  है  शर्मा  जी

 |  ध्नुवाद  ]

 मैं  इसकी  ओर  ध्यान  दूंगा  और  फिर  मैं  आपको  दूंगा  ।

 प्रो०  मद दंडबते  :  सवन  को  बता  दीजिए  कि  उनको  अबमानित  किया  गया

 यह  एक  महत्त्वपूर्ण  मामला  सभा  यह  जान

 क्रो  बिरंजो  लाल  शर्मा  :  13  जनवरी  का  यह  नवभारत  टाइग्स***

 ब्रध्पक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  शर्मा  ऐसा  है  मैं  जरा  थोड़ा  सा  इसको  देश्व  पहले

 फंसी  हो  जाये  ।

 [  प्रमुधाद ]
 फिर  मैं  आपको  बता  दूंगा  और  सदन  के  नोटिस  में  लाऊंगा  ।  मैं  तो  पहले  पहल  करता  हूं  और

 फिर  मैं  माननीय  मदस्य  को  इसे  सभा  के  नोटिप्त  में  लाने  की  अनुमति  दूंगा  ।  हमें  प्रक्रियानुसार  कार्य

 करना  चाहिए  ।  मुझे  भी  आपके  साथ  चिंता  मैं  आपके  मान  का  ध्यान  रखूंगा  और  सदन  भी  आपके

 साथ  चिंता  मत  करें  ।  मैं  पहले  यह  सिद्ध  करता  मैं  आपको  बता

 ]

 मैं  आपको

 ]

 मैं  आपको  बताऊंगा  और  पूरी  जानकारी  दूंगा  ।

 भी  बो०  शोभनाब्रौश्वर राव  :  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  के

 वैशानिक  अनिश्चित  काल  के  लिये  भूख  हडताल  कर  रहे  हैं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  |  यह  समय  नहीं  है  ।

 भो  दो०  शोभनाह़ीश्बर  राव  :  पया  इस  पर  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  की  अनुमति  दीजिए  ।
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 श्री  चंद्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  कल  भीपाल  गैस  त्रासदी  की  चर्चा  में

 प्रो०  मधु  दंडवते  ने  तत्कालीन  मंत्री  श्री  फश्चदद्दीन  अली  अहमद  के  समय  में  नयमों  में  परिवतंन  के

 सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दिया  तथा  उन्होंने  श्री  संजय  गांधी  के  नाम  का  उल्लेख  मेरे  समक्ष

 वाद-विवाद  की  प्रति  रखी  है  इसलिए  मैं  तत्कालीन  सदस्य  श्री  कुन्दु  का  कथन  पढ़ना  चाहता  उस

 स्थिति  में  श्री  कुम्दु  ने कहा  था***

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  आपने  श्री  शर्मा  को  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  नहीं  दी  थी  ।  नोटिस
 की  प्रति  मझे  भेजे  बिना  वह  विशेषाधिकार  का  प्रंईन  किस  प्रंकार  पूछ  सकते  हैं  ?

 प्रध्पक्ष  महोवय  :  कोई  विशेषाधिकार  नहीं

 प्रो०  सधु  बंडबते  :  क्या  वह  इसे  विशेषाधिकार  के  प्रशन  के  रूप  में  उठा  रहे  हैं  ?

 भरी  चंद्र  प्रताप  मारायण  सिह  ;  जी  मैं  रिकार्ड  से  पढ़ना  चाहता  उस  दिन  वक्तब्य
 देने  के  लिए  प्रो०  दंडवते  ने  अध्यक्ष  महोदय  की  अनुमति  नहीं  लो  उन्हें  अध्यक्ष  महोदय  की
 सति  लेनी  चाहिए  थी  ।  इसे  कार्यवाही  बृतान्त  में  शर्मिलिस  नहीं  किया  जाना  )

 ब्रोौ०  सघु  ६डवते  :  उन्होंने  पहलें  ही  बताना  शुरू  कर  दिया  )

 भरी  चंद्र  प्रताप  नारायण  सिंह  ;  कृपया  मुझे  बोलने  की  अनुमति  अध्यक्ष  महोदय  निश्चय

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  श्री  आपने  इसे  लिखित  में  दिया  है  ।  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  तत्पश्चात
 आपको  बताऊमा  ।

 भ्री  चंद्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  मैं  सिफ़  एक  छोटे से  पहलू  का  उल्लेख  पिछली  चर्चा
 में  मारुति  कार  के  निर्माण  का  बिल्कुल  उल्लेख  नहीं  किया  गया  या  ।

 झ्रध्यक्ष  महोवय  ;  यदि  आपने  इसे  विशेषाधिकार  नोटिस  के  रुप  में  दिया  है  तो  मुझ  इसको
 जांच  करती  होगी  ।

 श्री  चंद्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  प्रो०  दंडवते  के  कथन  को  कार्यवाही  बुतांत  में  शामिल
 कर  लिया  गया  मैं  चाहता  हूं  कि  इसे  कायंवाही  बुतात  से  निकाल  दिया  मैं  से  ही

 उद्धृत कर रहा हूं ' सदस्य अध्यक्ष को पहले सूचना नहीं देगा तो वह किसी भी व्यक्तित के विद्द्ध कोई आरोप नहीं लगा पायेगा ।" प्रध्यक्ष महोवय : इसलिए मैं इसकी जांच करूंगा | ) अ्रध्यक्ष महोदय : कुछ भी असंसदीय नहीं यह गलत व्यारुया का प्रश्न हो सकता ने ) प्रध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बत्ाऊंगां | भूंझे इसकी आंच करने दीजिए ; प्रो० एल० णी० था : यह क्या है ? हम कुछ भी नहीं समझ सकते । 3643
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 न ़.क5फफहच।म फसख  अजफ

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आपको  नहीं  परन्तु  मुझे  इसे  समझना

 )

 प्रध्यक्ष  महोवय  :  श्री  सिंह  मैं  अवको  इसको  जांच  के  बाद  अनुभति  दूंगा  ।  तत्पश्यात  मैं  आपको
 बताऊंगा  ।

 भरी  चन्द्र  प्रताप  नाशायण  सिह  ;  मैं  एक  बात  बताना  चाहता  प्रो०  मधु  दण्डवते  को  श्री
 सजय  गांधी  और  श्री  फश्रुद्दीन  अलो  के  नामों  का  उल्लेख  करने  के  लिए  बिना  पूर्व  नोटिस  के
 मति  दी  गयी  थी  ।  मैंने  कहा  कि  इसे  कार्मकाही  आुशांव  मे  निकाल  दिया  आपने  इसे  का्यंबाही
 बृतांत  से  नहीं  निकाला  ।  )

 प्रो०  मधु  ब०्४वर्ते  :  प्रहि  धह  प्रस्त  है  कि  संजय  गांधी  सभा  में  नहीं  हैं  तो  पंडित  जवद्भधर  खाल
 मेहरू  भी  सभा  में  नहीं  क्या  हम  उनका  उल्लेख  नहीं  कर  सकते  हैं  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  उनका  यह  विवाद  नहीं  है  ।

 )

 श्रो  च'ड्र  प्रताप  नाराधण  लिंह  :  आपने  कहा  था  कि  यह  नीति  के  विपरीत  है'*ਂ  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कया  आप  मेरी  बात  सुनेंगे  ?  केवल  एक  मैं  उस  प्रश्त  की
 जांच  करूंगा  जो  आपने  मुझे  दिया  भाषको  विवाद  है  कि  दंडवते  ने  सभा  में  जो  कुछ  कहा  है
 वह  कायंवाही  वृतांत  के  अनुरूप  नहीं  क्या  यह  बात  नहीं  मैं  रिकार्ड  से  इसकी  तुलना  करूंगा

 तत्पश्चात्  आपको  बताऊंगा  ।

 श्रो  चंद्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  लाइसेंस  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उस  समय  छोटी  कार  के

 सम्बन्ध  में  चर्चा  वल  रही  )

 प्रध्यक्ष  भहो वप  :  मैं  इसकी  तुलमा  करूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  मैं  का्यंबाही  वृत्तांत  से भी  उद्धृत  कर  सकता  हूं  |  इसमें  कहा  गया

 आपको  बता  सकता  हूं  कि  इसे  प्राप्त  करने  के  लिए  हमारी  हलछा  है  कि  यह  सरकारी
 क्षेत्र  में  होना  चाहिए  ।'

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  और  उनके  कथनों  की  तुलना  तत्पश्चात  मैं  उन्हें  अनुमति

 दूंगा  ।  उन  होने  मुझे  रिकार्ड  दिखा  दिया  मुझे  इसे  भी  देखता  होगा

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  इसे  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  प्र  समिति  को  मत  भेजिए  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  शर्मा  मैं  पढ़  करके  एश्लाऊ  करूंगा  ।

 ]

 तत्पश्चात  आप  इसे  सभा  में  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  बिरंज्ो  लाल  शर्मा  :  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ताकि  ध्रभा  जान  जाये  कि

 163
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 बिरंजो  साल

 मुझे  कितना  अपमानित  किया  गया  है  और  प्रेस  ने  कितनी  गेर  जिम्मेदारी  दिश्वाई  है  ।

 प्रध्पयक्ष  महोवय  :  मैं  ऐसा  करूंगा  ।  मैं  इसका  ध्यान  रखूंगा  ।

 री  जन  अनभभनन  -

 12.10  भ०प१०

 सभा  का  काय

 संसदोप  कार्य  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  प्रधान  मम्त्री  कार्यालय  में  राज्य  भम्भो

 क्षीषा  :  आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  इस  सदन  में  27

 1989  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  निम्नलिखित  सरकारी  काय्य  लिया  जाएगा  :---

 2)  1989-90  के  रेल  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  |

 (1)  आज  को  का  सूची  से  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसो  मद  पर  विचार  ।

 (

 जैसा  कि  संसद  सदस्य  पहले  से  ही  जानते  हैं  कि  1989-90  का  सामान्य  बजट
 28  फरवरी  को  शाम  5  बजे  सदन  में  प्रस्तुत  किया

 भी  बद्धि  चन्द्र  जेन  .  निम्नलिखित  विषयों  को  आगामी  सप्ताह  की  कायंवाही  में
 शामिल  किया  जाए  ।

 तीव्र  तथा  सुचारू  रूप  से  वस्तुओं  ओर  सेवाओं  आवागमन  के  लिए  निम्नलिखित  सड़कें  बहुत
 महत्वपूर्ण  यातायात  बहुत  अधिक  होता  है  ।

 निम्नलिखित  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  दर्जा  देने  के  लिए  राजस्थान  सरकार  ने  भारत
 सरकार  से  अनु  रोघ  किया  है  :

 (2)  बीकाने  र-मेरटा-अजमेर-भीलवड़ा-चित्तौड़गढ़-रतलाम-इन्दौर

 (4)  कोसी-कामा-दीग-भरतपुर-रूपवास-सीपाड-धोलपुर
 निवेदन  है  कि  उपरोक्त  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किया  जाए  ।

 (2)  यदि  प्राकृतिक  तेल  एवं  गेंस  आयोग  जैसलमेर  और  किशनगढ़  घाटी  के  जानोर  क्षेत्र  में
 तेल  का  पता  लगा

 रहा  है  तो  इन  निग्मों  को  निम्नलिखित  आशाजनक  क्षेत्रों  में
 भी पता  लगाना  चाहिए

 क्योंकि  हमारे  विशेषज्ञों  के
 ख्याल  से  उनमें  पर्याप्त  मात्रा  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गंस  मिल  सकते  हैं  :

 1.  संकोर-बाड़मेर  का  बेसिन

 2.  मियाजलार  उप  बेसिन

 3.  शाहगढ़  गत

 4.  बीकानेर-सायोड़ क्षेत्र
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 5  1910  )  ध्षभा का  कार्य

 डा०  दत्ता  सामन््त  दक्षिण  :  आगामी  सप्ताह  के  कायंक्रम  में  निम्नलिखित
 विषय  सम्मिलित  किए  जाएं  ।

 बम्बई  को  साठ  कपड़ा  मिलों  के  दो  लाख  से  अधिक  कामगार
 बोरली  आदि  क्षेत्रों  मे  विगत  अनेक  वर्षों  से  रह  रहे  यदि  कपड़ा  मिल  की  जमीन  को  बेचने  की
 अनुमति  दे  दी  जाएगी  तो  बम्बई  का  स्वरूप  बदल  जायेगा  और  सारे  कामगार  बाहर  भछते  जायेंगे
 जो  मुख्य  रूप

 से  महाराष्ट्र  के  इस  प्रस्ताव  के  विरुद्ध  कपड़ा  मिलों  के  कामंगारों  मैं  बड़ा  असंतोष

 है  ।

 सरकार  को  अधिकांश  कामगारों  के  हित  में  बम्बई  की  कपड़ा  मिलों  की  फालतू  जमीन  को
 बेचने  की  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिए  ।  द

 डा०  गोरी  शकर  राजहंस  :  आगामी  सप्ताह  के  कार्यक्रम  में
 निम्नलिखित  विषयों

 को  शामिल  किया  जाए

 1.  हमारे  बार  ब!र  गये  निवेदनों  के  बावजूद  भी  केन्द्र  ने  अभी  तक  बिहार  में  आयुध
 कारखाना  स्थापित  नही  किया  बिनम्र  निवेदन  है  कि  सरकार  को  इसे  उच्च  प्राथमिकता  देनी  चाहिए
 ओर  उत्तर  बिहार  के  मिथला  क्षेत्र  अथवा  दक्षिण  बिहार  के  भागलपुर  क्षेत्र  में  आयुध  कारखाना  स्थापित
 करना  चाहिए

 श्रो  मदन  पांडे  :  अध्यक्ष  भारतवर्ष  में  उन्तत  चिकित्सा  '  पद्धति  के  विकास

 तथा  भारतीय  चिकित्सकों  को  कुशलता  के  कारण  भारतीय  डाक्टरों  की  मांग  बिदेशों  में  निरन्तर  बढ़ती
 जा  रही  है  ओर  भारी  संख्या  में  डाक्टरों  द्वारा  बिदेशगमन  हो  रहा  है  जिसके  प.लस्वरूप  भारत  में  सरकार
 द्वारा  स्थापित  लगभग  सभी  प्रकार  के  अस्पतालों  मे  चिकित्सकों  का  अभाव  हो  रहा  जनता  उबम्नत
 खिकित्सा  से  वंचित  हो  रही  आवश्यक  है  कि  सरकार  चिकित्सक  रहित  अस्पतालों का  तत्काल
 सर्वेक्षण  करा  कर  चिकित्सकों  को  उन  अस्पतालों  में  भेजने  के  लिए  कदम

 मेरा  यह  भी  अन  रोध  है  कि  प्रशिक्षित  डाक्टरों  के  विदेशगमन  एवं  प्रथास  पर  रोक  लगाकर

 चिकित्सकों  को  कमी  को  दूर  करें  ।

 मेरा  यह  भी  अनु  रोध  है  कि  ऐलो  पैथी  के  अतिरिक्त  आयुर्वेदिक  पद्धति  तथा  होम्योपैथी  व  यूनानी

 पद्धतियों  को  संरक्षण  व  प्रोत्साहन  देकर  रिसच  केन्द्रों
 की  स्थापना  करें  ।

 श्रो  नन््दलाल  खोधरो  :  अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  के  सागर  जिले  में  विगत  4-5

 वर्षों  स ेलगातार  अवर्षा  तथा  कम  वर्षा  के  करण  व  इस  वर्ष  माल्टा  को  बरसात  महुोने  के  कारण

 भयंकर  रूप  से  सूखे  की  स्थिति  निर्मित  हो  जाने  से  जन-जी वन  के  समक्ष  भयंकर  संकट  उत्पन्न  हो  गया

 है  ।  अतएव  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  हस  भयंकर  संकट  सै  युद्ध  स्तर  पर
 निपटने  के  लिए  सभी

 आवश्यक  र  एवं  आर्थिक  सहायता  मध्य-प्रदेश  शासन
 को  उपलब्ध  सम्पूर्ण  स

 घर  जिले
 को  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  किया  जाय  ।  सागर  जिले  में  तालाब  आदि  गहरे

 कराये  जाने  के  लिए  अधिक  संड्या  में  रिग्स  मशीनें  भादि  उपलब्ध  क  राई  ऋण  एवं  लगान  सभी

 माफ  किए  जायें  ।
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 सभा  का  कार्य  24  1989

 नस््दलाल  चौभरी  ]

 कर

 पेयजल  योजनाओं  पर  अभी  से  ध्यान  दिया  जिससे  कि  आगामी  गर्मी  में  पीने  का  पानीं

 उपलब्ध  हो  ।

 [  अगुवाद  ]

 थो  भीवस्लम  पानिप्रहो  :  आगामी  सप्ताह  के  कार्यवाही  में  निम्नलिखित  विषय  को

 सम्मिलित  किया  जाए  :--

 स्वतंत्रता  के  बाद  लोगों  की  पहल  से  शिक्षा  का  उल्लेखनीय  विस्तार  हुआ  प्राइवेट  स्कूलों
 तथा  कालिजों  के  आयोजकों  को  प्रारम्भ  में  संसाधन  जुटाने  के  लिए  कठिन  परिश्रम  करना  पड़ता  है  और
 वे  इन  संस्थाओं  के  लिए  त्याग  करते  हैं  ।  परन्तु  धीरे-धीरे  उनका  उत्साह  कम  होता  जाता  है  क्योंकि  ऐसी
 संस्थाओं  के  लिए  आर्थिक  संसाधन  जुटाने  में  बोगों  का  उत्साह  कम  हो  जाता  प्राइवेट  स्कूलों  तथा
 कालिजों  में  उन  सुविधाओं  का  अभाव  है  जो  अच्छी  शेक्षिक  संस्थाओं  में  होनी  चाहिए  ।

 इसलिए  सरकार  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  वह  25  वर्ष  पुराने  स्कलों  और  कालिजों  का
 दायित्व  लेकर  धीरै.धीरे  इन  संस्थाओं  में  उन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करे  |

 भरो  बो०  एस०  कृष्ण  ध्ग्पर  :  अगले  सप्ताह  की  का  सूची  में  निम्नलिखित
 मद  को  प्रम्मिलित  किया  जाये  :--

 8  1989  को  मैसूर  प्रीमियर  मेसूर  मे  उस  समय  भीषण  आग  दुघंटना  हुई  जब
 टेलीविजन  धारावाहिक  स्वोड्ड  आफ  टीपू  सुल्तानਂ  की  शूटिंग  चल  रही  उस  दुघंटना  में  50
 व्यक्ति  मारे  गये  और  बहुत  से  व्यक्ति  गम्भीर  रूप  से  घायल  हुए  ।

 भारत  ध्वरकार  को  उन  लोबों  के  परिवारों  को  अधिकतम  वित्तीय  सहायता  देनी  चाहिए  जिनकी
 इस  दुशंटना  में  मृत्यु  हो  गई  अबवा  जो  व्यक्ति  घायल  हुए  या  जिन्हें  अस्पताल  में  दाखिल  कराया
 था  है  ।

 फिल्म  यूनिट  को  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  इस  सीरियल  को  प्रा  करने  में  समर्थ  बनाने
 हेतु  सरकार  और  दूरदर्शन  अधिकारियों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करनी  चाहिए  ।

 झरो  बी०  शोमनाड्रोइबर  राद  :  अगले  सप्ताह  की  कार्यंसूची  में  निम्नलिखित  मद
 को  शामिल  किया  जाये  :--

 (1)  आँप्र-प्रदेश  में  विसम्धर  में  हुए  दंगों  में  लगभग  200  करोड़  रुपये  की  सरकारी  और
 निजी  सम्पत्ति  नष्ट  हो  गई  |  सम्पत्ति  को  हुई  यह  हानि  नवम्बर  1984  के  दौरान  दिल्ली  दंगों  की
 हाजि  से  भी  बढ़  गईं  है  ।  यद्षरि  आन्क्र  प्रदेश  सरकार  ने  राहत  और  पुनर्वास  के  लिए  कुछ  उपाय  किये उतताबन ्य्
 हैं  तथापि  अभी  भी  यहुत  कुछ  और  किया  जामा  है  ।  फेरट  सरकार  को  वाणिज्यिक  बै  को  को  तत्परता

 से  बीढितों  को  9.5  प्रसिशत  की  व्याज-दर  से  ऋण  सहायता  देने  के  लिए  निर्देश  देने  चाहिए  जैसा  कि
 दिशली  दंगों  के  पीड़ित  व्यक्तियों  के  पुर्यास  के  लिए  उनकी  आर्थिक  गतिविधियों  को  पुनः  आरम्भ  करने
 के  लिए  पिश्ा  भया

 (2)  आमन्भ्न  प्रदेश  में  हाल  ही  में  हुए  दंगों  में  सम्पत्ति  की  अ
 भूतपूर्व  हानि  के  कारण  लोगों  को

 हुई  कठिनाइयों  को  कम  करने  के  लिए  धीमा  कम्पनियों  को  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी  यदि  ये
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 5  1910  राष्ट्रपत्ति  के अभिभाषण  पर  धःबवाद  प्रस्ताव
 ———  रा

 कम्पनियां  अल्पावधि  में  दावों  को  नहीं  निपटातीं  हैं  तो  पीड़ितों  के  पुनर्वास  कार्य  को  अल्दी  पूरा
 नहीं  किया  जा  सकता  !  केन्द्र  सरकार  को  अविलम्ब  दाबों  को  निपटाने  के  लिए  सभो  बीबा  कम्पनियों
 को  कहना  चाहिए  ।

 श्री  शाहबुहोत  :  निम्नलिखित  मद  को  अगसे  सप्ताह  की  काय॑  सूची  में
 सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।

 सबसे  पहले  सदन  को  अल्पसंख्यक  भाषाई  अहपसंख्यक  आयुक्त  की  रिप्रो्टों  और
 संख्यकों  के  काल्याण  के  लिए  प्रधान  मंत्री  महोदय  के  15  सूत्री  कार्य  क्रम  के  कार्यास्वयन  की  प्रयति  रिपोर्ट
 तथा  देश  में  साम्प्रदायिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  धघामिक  और  भाषाई  अल्पतश्॑जरुयकों  की  स्थिति
 पर  चर्चा  आरम्भ  करनी

 सदन  को  द्वितीय  पिछड़े  वर्ग  आयोग  कौ  रिपो़्  के  कार्यान्थयन  में  हुई  प्रथति  पर  भी  चर्चा
 करनी  चाहिए  विशेष  रूप  से  केन्द्रीय  ओर  राज्य  स्तरों  पर  अन्य  पिछड़े  कर्गों  के  पक्ष  मे ंसरकारी  शोअभार
 में  आरक्षण  के  बारे  में  और  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आरक्षण  की  नीति  के  कार्वान््थयन  में  उत्बस्त  बाधाओं
 समस्याओं  और  असंगतियों  और  देश  में  सामाजिक  ओर  आधिक  विसंमंतियों  को  शीक्र  दूर  करने  के

 लिए  उनका  निराकरण  करने  के  लिए  दृष्टिकोण  और  तरीकों  के  बारे  में  चर्चा  करनी

 को  सोमनाथ  रथ  :  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  मैं  निश्मलिशित  मद  ओड़ा

 जाए  :-

 गंजम  जिले  में  स्थित  आस्का  में  उस  राज्य  और  देश  की  छथ्से  पुरानी  चोती  को

 फैक्टरी  उष्ण  कटिवन्धीय  जलवायु  होने  के  कारण  यह  एक  चीनी  उत्पादक  क्षेत्र  ह ैओकि  चीनी

 संधान  के  लिए  अनुकूल  इस  फैक्टरी  ने  अनुश्नंघान  संस्थान  के  लिए  40  एकड़  भूमि  की  व्यवस्था  की

 है  ।  इसलिए  आस्का  में  एक  चीनी  अनुसंधान  संस्थान  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  !

 श्ीमतो  शोला  दोक्षित  :  सदन  में  चर्चा  के  लिए  अगले  सप्ताह  की  कार्य  धूचो  में  सम्मिलित  किये

 जाने  वाले  विषयों  का  सुझाव  देने  के  लिए  मैं  माननीय  सदस्यों  की  आभारी  हम  अगली  बेठक  में

 उन  पर  विचार

 12.18  म०  प०

 राष्ट्रपति  क ेअभिभाषण  पर  बम्ववाद  प्रस्ताव

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  23  फ  रवरी  1989  श्री  बी०  एन०  बावविन  द्वाय  प्रत्कत ह्युठ

 और  श्री  *घनन्दन  लाल  भाटिया  द्वारा  समर्थित  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  विच)र  करेगा  :  --

 “  कि  राष्ट्रपति  की  सेवा  में  निम्नलिखित  शब्दों  में  एक  शमानेबन  अक्युद्ष  किया  जाए  :--

 इस  सत्र  में  समवेत  लोक  सभा  के  राष्ट्रपति  के  उस  अभिभाषण  के  जो

 उन्होंने  2।  अत्यन्त  को  एक  साथ  समवेत  धंश्द  की  दोनों  शभाओं  के  समक्ष  देभे  कौ

 कृपा की उनके अत्यन्त आभारोी े ५ कुमारी ममता बनर्जी अपना भाषण जारी वे पहले ही 2। मिनट ले चुकी १९7
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 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  अध्यक्ष  प्रेसीडेंट  एड्रेस  पर  फल  मैंने  बोलता  शुरू
 किया  सबसे  पहले  तो  मझको  यह  कहना  है  कि  आज  हमारे  देश  में  सबसे  बड़ी  प्राब्लम  अनएम्पलायमैंट
 प्राब्लम  प्रेसिडेंट  एड्रेस  में  भी  अनएम्पलायमैंट  प्राब्लम  के  ऊपर  ध्यान  दिया  गया  हमारी  सरकार
 ने  बेकारी  हटाओ  प्रोग्राम  भी  एनाउन्स  किया  ले6न  अभी  तक  कोई  प्लैंड  प्रोग्राम  इसके  ऊपर
 नदीं  बना  इसलिए  मैं  सरकार  से  कहना  चाहती  हूं  कि  जल्दी-से-जल्दी  वेकारी  हटाओ  स्लोगन  को

 एक्टिव  करने  के  लिए  प्लेंड  प्रोग्राम  लागू  करना  चाहिए  क्योंकि  हमारे  कन्द्री  में  अनएम्पलायमेंट  प्राव्लम
 इतनी  बड़ी  प्राब्लम  है  और  इसको  हल  न  करने  पर  हमारी  कन्ट्री  के  लिए  बहुत  बड़ा  खतरा  हो  जायेगा  |
 इसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहती  हूँ  कि  सेन्ट्रल  गवनंमेंट  के  जो  बहुत  बड़े-बड़े  सेक्टर्स  हैं  जैसे  कि  रेलवेज  है
 उसमें  बहुत  बड़ी  संख्या  में  वकंसौज  बेकेन्ट  हैं  ।  इसो  तरह  से  बैंकिंग  सेक्ट  स्टील  सेक्टर  कोक  इंडिया
 है--बहुत  सारे  इस  प्रकार  के  सेक्टर्स  हैं  जहां  बेन  आन  रेक्रूटमेन्ट  होने  से  वहां  पर  अभी  कोई  रेक्रू८मेन्ट  नहीं
 हो  रहा  टू-बढं  रेकुटमेन्ट  आई-वाश  करने  के  लिए  होता  इसलिए  मेरी  रिक्वेस्ट  है  कि आप
 नोटिफाइड  बवेकेन्सीज  जल्दी-से-जल्दी  डिक्लेयर  कर  दीजिए  और  जल्दी-से-जल्दी  उन  वंकेन्सीज  को

 फुलफिल  हमारे  देश  में  कम  से  कम  एक  करोड़  अनएम्पलायड  यूथ  इनको  जल्दी  से  जहदी
 सथिस  में  आने  का  मौका  मिलेगा  ।

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहती  सरकार  ने  वीम॑न  रिजर्वेशन  के  लिए  नेशनल  पसंपक्टिव
 प्लान  बनाया  आपने  पंचायत  जिले  इलेक्शन  लड़ने  के  लिए  30  परसेंट  पोलिटिकल  रिजवेंशन
 दिया  लेकिन  मैं  चाहती  हूं  कि इकोनोभ्कि  डवलपमेंट  के  लिए  भी  वीमेन  की  रिजर्वेशन  होना

 एम्पला  यमेंट  एक्सचेंज  के  रिकार्ड  से  पता  चलता  है  कि  खाली  दो  परसेंट  वीमेन  एम्पलायमेंट  होता

 यह  बहुत  ही  दु:ख  की  बात  है  कि  जव  हमारे  देश  में  महिलाओं  को  इक्युवल  राइट्स  तब  महिलाओं  को
 सर्विस  में  राइट  क्यों  नहीं  इसलिए  मैं  आपसे  अर्ज  करना  चाहती  हूं  कि  १0  परसेंट  जो  पोलिटिकल
 रिजर्वेशन  आपने  दिया  तो  सविस  में  भी  महिलाओं  का  रिजर्वेशन  होना  चाहिए  ताकि  महिलाओं  को
 भी  मोका  काम  करने  का  मिले  ।

 एक  बात  मैं  सविस  में  एप्लाई  करने  के  लिए  जो  पोस्टल  आर्डर  दिया  जाता  उसके  संबंध  में
 कहना  चाहती  हूं  सविस  में  एप्लाई  करने  के  लिए  अनएम्पलायड  यूथ  को  पोस्टल  आर्डर  देना  पड़ता  है
 जो  कि  उन  पर  एक  बहुत  बड़ा  बर्डन  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  फ्रे  लिये  आपने  मह  फीस
 एबालिश  की  लेकिन  जनरल  के  लिये  नहीं  की  खास  तोर  से  मैं  आपकी  यह  बताना  चाहती  ह
 कि  हमारे  दैश  में  बहुत  सारे  अनएम्पलायड  यूथ  ऐसे  हैं  जो  एप्लाई  करने  के  लिए  25-50  र०  का
 पोस्टल  आडंर  भी  नहीं  दे  सकते  हैं  और  वे  एप्लाई  करने  से  रह  जाते  यह  उनके  लिए  एक  बहु  त  बड़ा
 हैक  में  सरकार  से  गिवेदत  करना  चाहती  हूं  कि  आपको  सबके  लिये  पोस्टल  आर्डर  एबालिश  क  रना

 चाहिए  सबिस  में  आने  के  लिये  यूथ  के  लिये  एक  बहुत  बड़ा  काम

 सदन  में  भोपाल  गंस  ट्रेजडी  के  बारे  में  चर्चा  हो  रही  हमारी  सरकार  मानविकता  के  आधार
 पर  भोपाल  गैस  विक्टिम्स  की  सहायता  कर  रही  कोई  पोलिटिकल  फायदा  उठाने  के  लिये  नहीं  ।
 यह  बात  सच  हैं  कि  भोपाल  गेस  विक्टिम्स  जो  भी  सहायता  देनी  वह  सरकार  को  जरूर  देनी  चा
 इसी  के  साथ-साथ  मैं  छक  और  रिलेटेड  हृशू  सदन  में  उठाना  चाहती  हूं  ।  इस  बात  को  मैंने  पहले  भी

 सदन  में  रेज  किया  आपको  माखूम  है  कि  मेरे  स्टेट  में  मेरी  कांस्टीट्यूयेंसी  के  बिहाला  क्षेत्र  में
 हजारों  आदमी  रंपसीड  आयल  पीकर  फेरालाइज्ड  हो  गये  वे  फंयर  प्राइस  शाप  की  दुकान  से  आयल
 पीने के

 बाद  पेरालाइज्ड  हुए  इस  वजह  से  वे  कोई  काम  भी  नहीं  कर  सकते  हैं  और  कोई  काम  करने  के
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 लिये  तैयार  भी  नहीं  क्योंकि  उनको  फिजिकलली  परमीक्षन  नहीं  इसके  बारे  में  भी  मैं  सदन  से
 निवेदन  करता  चाहती  हूं  कि  जो  बिहाला  में  एक  हआर  आदमी  पेरालाइज्ड  हो  गये  जिन्होंने  सरकार
 की  राशन  की  दुकान  फेयर  प्राइस  शाप  से  तेल  खरीदा  उनकी  ओर  भी  सरकार  को  ध्यान  देना

 यह  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  भोपाल  गंस  विक्टिम्स  के  बारे  में  तो  विदेश  की  कारबाइड
 कम्पनी  इन्वालण्ड  लेकिन  जो  देश  में  यह  तेल  पीकर  पैरालाइज्ड  हुए  उसको  क्यों  कम्पेंसेशन  नहीं
 दिया  जाता  मेरे  विचार  से  उनको  भी  कम्पैंसेशन  देना  चाहिए  ।  हमारे  स्टेट  में  पो  लिटिक्स  के  लिये
 दो  सौ  रुपया  दिया  गया  है  और  दो  किलो  चावल  दिया  गया  है  और  उसमें  से  एक  किलो  चावल  पार्टी
 फणड  में  डाल  दिया  जाता  यह  नहीं  होना  जो  आदमी  यहां  पर  भोपाल  गैस  ट्रेजडी  के  वाहे
 में  बोलता  है  सदन  उसको  जो  मेरे  क्षेत्र  में  एक  हजार  आदमी  विक्टिम्स  हुए  उनके  लिये  भी  यहां
 बोलना  चाहिए  ।  उनको  भी  कम्पंसेशन  देने  क ेलिये  बोलना  चाहिए  |  मैं  मधु  दण्डवते  जी  की  रिस्पैक्ट
 करती  हूं  और  बहुत  रिगार्ड  करती  दण्डवते  जी  से  भी  रिक्यंस्ट  करूगी  कि  उत्तको  यह  बात  हाउस  में

 बोलनी  जो  सरकार  का  तेल  पीकर  पैरासाइज्ड  हुए  उनको  करम्पंसम्न  देना  हम
 करते  हैं  कि  मध्  दंडवते  जी  भी  मेरी  इस  बात  को  सपोर्ट  करेंगे  )  *  मानव  की

 समग्या  कोई  पोलिटिकल  प्राब्नम  नहीं  है  ।

 हमारी  सरकार  ने  कहा  है  कि  के  रोसिन  आयल  हमारे  देश  में  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  लेकिन

 पह  बड़ें  दुख  और  शर्म  की  बात  दूसरे  राज्यों  में  कया  हो  रहा  है  यह  मुझे  नहीं  पता  लेकिन  मुझे  मेरे

 स्टेट  के  बारे  में  पता  है  कि  हमारे  यहां  कैरोस्तिन  आयल  के  लिए  लोगों  को  काफी  तकलीफ  उठती

 पड़ती

 कै  गोसिसन  आयल  के  लिए  हर  रोज  आम  आदमी  रात  में  तीन  बजे  लागन  में  लगता

 कैरोसिन  आयल  की  ऐसी  स्केयरसिटी  क्यों  है  ।  हमने  सुना  है  कि  सेन्द्रल  गवर्नमेंट  को  जो  कोटा  देना

 वह  कोटा  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  ने  दे  दिया  है  और  खुद  यह  हमारी  स्टेट  के  फूड  मिनिस्टर  ने  बताया  है

 लेकिन  हमें  मालूम  नहीं  है  कि  वह  के  रोसियन  आयल  जाता  कहां  एक  इन्फार्मेशन  पेपर  में  आई  है  कि

 हमारी  स्टेट  का  जो  बोडंर  बंगलादेश  से  लगता  यहां  पर  चोरी  से  माल  धला  जाता  कैरोसियन

 आयल  इस  तरह  से  हमारी  स्टेट  से  बाहर  चला  जाता  ऐसा  कोई  चोरो  का  बिजनेस  हो,तो  इस  पर  सेन्ट्रल

 गवर्नमेंट  को  ध्यान  देना  जिससे  हमारे  देश  की  चीज  वाहर  न  जा  भोज  स्टेट  में  नहीं

 मिलती  है  और  यह  स्टेट  से  बाहर  घली  जाती  है  और  एक  ग्रुप  के  द्वारा  यह  काम  किया  जा  रहा  इस

 पर  गवर्नमेंट  को  ध्यान  देना  हमारी  स्टेट  में  करोंसियन  आयल  को  परेशानी  है  ओर  भाप

 इसके  लिए  इंक्वायरी  करा  कर  देख  लीजिए  ताकि  वहां  के  लोगों  को  परेशानी  न  हो  ।

 12.06  झ०  १०

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासोन  हुए  ]

 एक  बात  और  चाहती  हूं  ।  प्रेसीडेंट  साहब  ने  अपने  अभिभाषण  में  कहा  है  कि  इंडस्ट्रियल

 ग्रोष  हमारे  देश  में  बहुत  बढ़  गई  है  ।  यहे  अच्छी  बात  है  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  की  जिए  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  मैं  केवल  दो  मिनट  और  लूंगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  2।  मिनट  ले  चुकी  मुझ्ते  आपको  अनुमति  देने  में  कोई  आपत्ति

 कक

 ।
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 नहीं  है  परन्तु आपके  दल
 के  सदस्यों  को

 पर्याप्त समय  नहीं  मिलेगा ।
 )

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  इन्डस्ट्रियल  ग्रोष  बढ़  रही  यह  ठीक  है  लेकिन  इंडस्ट्रियल  ग्रोथ

 बढ़ने  के  साथ-साथ  यह्ट  भी  आपको  देखना  है  कि  आपकी  जो  हंडस्ट्रियल  पालिसी  उसमें  थोड़ी  चत्ड
 आनी  चाहिए  क्योंकि  रीजनल  ह्म्बेलेंस  बहुत  ज्यादा  एक  स्टेट  में  एक  भी  इंडस्ट्री  नहीं  है  और  दूस  री
 स्टेट  में  कई  इंडस्ट्रीज  किलयर  हो  जाती  एक  ओर  बात  त्रिपुरा  में  कोई  इंडस्ट्री  नहीं  है  और
 पश्चिम  बंगाल  में  अभी  नई-नई  इंडस्ट्रीज  बनानी  चाहिए  एम्पलायमेंट  प्राब्लम  को  सोल्व  करने  के  लिए  ।
 उड़ीसा  में  भी  होनी  चाहिए  और  बिहार  में  भी  होनी  चाहिए  और  सिक  इंडस्ट्रीज  के  बारे  में  जो  गवनंमेंट
 को  पालिसी  वह  चेग्ज  होती  गवर्न॑मेंट  कहती  है  कि  सिक  इंडस्ट्रीज  हम  रिवाइव  नहीं  कर
 सकते  क्योंकि  गवनंमेंट  को  सबसिद्धी  देनी  पड़ती  है  लेकिन  जो  इंडस्ट्रियल  वर्कर  बेकार  हो  जाता  है  और

 कुछ  खा  नहीं  सकता  है  और  इस  कारण  सुसाइड  करता  उस  वककर  के  लिए  कुछ  कीजिए  ।  ऐसी  बात
 नहीं  है  कि  हर  इंडस्ट्री  को  आपको  नेशनेलाइज  करना  पड़ता  है  लेकिन  आपको  यह  देखना  चाहिए  कि

 इंडस्ट्री  क्यों  बन्द  होती  आज  महाराष्ट्र  बंगाल  तमिलनाडु  में  ओर  विहार  में  ऐसी  पोजीशन
 हो  गई  है  कि  ओर  इंडस्ट्रीज  बन्द  हो  जाएंगी  ।  जब  ऐसा  तो  हमारी  इंडस्ट्रियल  ग्रोथ  कैसे  बढ़ेगी  ।
 इससे  हमारी  जो  इंडस्ट्रियल  पालिसी  वह  सक्सेसफुल  नहीं  हो  पाएगी  |  मेरा  कहना  यह  है  कि  इसके
 लिए  आप  एक  रिव्यू  कमेटी  बनाइए  क्योंकि  यह  वक्स  की  प्राब्लम  कोई  भी  इंडस्ट्री  बन्द  हूं

 तो  मंनेजमेंट  को  तकलीफ  नहीं  होती  है  लेकिन  वर्क्स  को  तकलीफ  होती  है  और  कोई  उनकी  दखभाल
 हीं  करता  वे  रोड  पर  ०ड़े  रहते  इसलिए  मैं  आपसे  रिक्वेस्ट  करूंगा  कि  आप  एक  रिब्य

 कमेटी  जो  इस  चीज  को

 एक  भर  बात  रीजनल  इम्बेलेंस  की  हम  बात  करते  तो  फ्रेट  इजेशन  की  जो
 मेंट  की  पालिसी  वह  थोड़ी  यूनिफार्म  पालिसी  होनी  चाहिए  क्योकि  यूनिफार्म  पालिसी  न  होने  के  नाते
 इस्टर्न  रीजन  की  बिहार  उड़ीसा  असम  वेस्ट  बंगाल  कीं  और  त्रिपुरा  की  बहत  प्राब्लम  हो
 गई  है  ।  हमारी  स्टेट  में  कोई  इंडस्ट्रिय  लिस््ट  इंडस्ट्री  लगाना  नहीं  चाहता  क्योंकि  यनिफार्म  पालिसी  न  होने
 के  नाते  उसको  सब्सीडी  नहीं  मिलती  है  ।  इसलिए  मैं  गवर्नमेंट  से  रिक्वेस्ट  करमा  चाहती  हैँ  कि  वह  फे  लेट
 हकक््वेलाइजेशन  के  बारे  में  यूनिफार्म  पालिसी  बनाए  ।

 कल  मैंने  अपोजीशन  के  दोस्तों  के  भाषणों  को  सुना  है  और  हमारे  अपोजीक्षन  के  दोस्त  गवनंर
 के  खिलाफ  यह॒त  सारी  बातें  बोल  रहे  थे  |  हमारे  वेस्ट  बंगाल  में  अभी  एक  नये  गवर्नर  आए  हैं  राजेश्वर

 जो  पहले  सिक्किम  के  गवनंर  ये  ।  हमारी  स्टेट  गवरनमेंट  ने  उनके  आने  के  लिए  कम्डम  किया

 हमें  मालम  नहीं  है  कि  सी०  पी  ०आई०  का  डबल  स्टैन्डर्ड  क्यों  है  ।  वह  श्री  न्हल  हसन  के  लिए
 कहती  है  कि  वह  बड़ा  अच्छा  गश्ननंर  है  और  जब  राजेश्बर  जी  आते  तो  बोलती  हैं  कि  णह  ठीक
 नहीं  है  और  यह  ग्रबन॑  मेंट  आफ  इंडिया  का  गवर्नर  है  क्योंकि  यद्र  सी०  बी०  आई०  का  चेयरमेन  था छ

 सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  ने  जब  उनको  वेस्ट  बंगाल  में  भेजा  तो  हमें  मालूम  नहीं  है
 कि  सी०  पी०  आई

 इतना  डरती  क्यों  है  ।  हमारे  यहां  कहावत  है  कि  अच्छा  खाना  खाने  के  पहले  ही  उसकी  स्र्गो
 सूंघ  कर  आधी  भूख  मिट  जती  इसलिए  सी०  पी०  एम०  को  मालूम  है  कि  ग्रह  गवर्नर  कौन  है  ।
 उसकी  कहता  है  फि  पहले  वह  सी०  बी०  आई०  का  चेयरमेन  सी०  पी०  एम०  को  मालूम

 कैसे  बंगाल  लंम्प  स्कैंडल  कंसे  सीमेंट  स्केडल  कसे  आरमाइंड  स्कैंड  ।
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 ने  गवर्नर  को  भेजा  गवर्नर  का  काम  कोई  पोलिटिकल  काम  नहीं  )

 गवनंर  का  काम  है  स्टेट  में  देखभाल  बहां  के  हालात  की  देखभाल  लेकिन
 मैं  इसके  बारे  में  ज्यादा  नहीं  बोलना  चाहती  हूं  ।

 अपोजी  शन  पार्टी  ने  कांग्रेस  को  काफी  गाली  दी  कांग्रेस  को  बहुत  सारी  ब।त  कही  हैं  कि  अब
 कांग्रेस  इलेक्शन  में  नहीं  अब  कांग्रेस  इलेक्शन  में  नहीं  आ  सकती  लेकिन  मैं  एक  बात  जरूर
 कहना  चाहती  हूं  कि  हामरी  पार्टी  गंगा  की  तरह  है  |  गंगा  में  कुछ  टाईम  पर  अच्छी  चीज  भी  आती
 इसमें  खराब  चीज  भी  आती  है  ।  कांग्रेस  पार्टी  हमारे  देश  में  हमारे  देश  में  है  और  यह  हमारे  देश  में

 रहेगी  ।  कोई  पार्टो  हमारी  पार्टी  का  सबस्टीच्यूट  नहीं  हो  सकती  ।

 आपको  मालूम  है  कि  काफी  रोज  पहले  एन०  टी०  रामाराव  ने  बजट  लीक  होने  के  बाद
 अपनी  मिनिस्ट्री  को  खत्म  कर  दिया  |  दो-तीन  दिनों  के  बाद  खुद  की  मनपसंद  मिनिस्ट्री  ऐसा
 क्यों  होता  है  ?  रामाराव  को  एस्ट्रोलोजर  कहता  है  कि  तुम  एफ  दिन  प्राइमिनिस्टर  ऐसे  ही
 देवीलाल  वह  देवीलाल  जो  घर  की  देवी  की  रक्षा  नहीं  कर  सकता  है  भी  एस्ट्रोलोबर
 कहता  है  कि  तुम  भी  एक  दिन  प्राइमिनिस्टर  बन  सकते  हो  ।  खड़े  हो  गये  ।  ऐसे  ही  ओर  भी
 आदमी  जिनको  एस्ट्रोलोजर  ने  कहा  वह  भी  लाईन  में  खड़ें  हो  गये  ।  वे  लोग  भी  बोलते  हैं  कि  हम  भी
 एक  दिन  प्राइमिनिस्टर  लेकिन  उनमें  से  कोई  प्राईमिनिस्टर  नहीं  यह  एस्ट्रोलोजर  ने

 नहीं  बोला  ।  यह  बाल  उसने  नहीं  कहा  कि  किस  पार्टी  का  प्राइमिमिस्टर  छ्षाली  कांग्रस  पार्टो  का

 आदमी  प्रादमिनिस्टर  बन  सकता  है  और  वह  अपोजीशन  पार्टी  का  नहीं  बनेगा  ।

 एक  चीज  मैं  और  बोलना  चाहती  सेन््द्रल  गवर्नंमेंट  और  स्टेट  गबनंमेंट्स  के  रिलेशंस  के

 विषय  में  रारकारिया  कमीशन  ने  रिकरमंडेशंस  की  इस  हाऊस  में  हम  लोग  भी  उन  पर  डिस्कशन

 लेकिन  एक  चीज  मैं  उठाना  चाहती  हूं  कि  अगर  किसी  स्टेट  गवर्नमेंट  सेन्ट्रल  गवनंमेंट  के

 खिलाफ  में  बोलना  है  या  सेन्द्रल  गवनंमेंट  को  स्टेट  गबन॑मेंट  के  खिलाफ  बोलना  है  तो  वह  नेशनल

 प्रेंट  काउंसिल  में  बोले  ।  वहां  वह  इसको  रेज  कर  सकती  लेकिन  जो  हमारी  स्टेट  में  हुआ  है  उसको

 मैं  रेज  करना  चाहती  हूं  ।  हमारा  स्टेट  वेस्ट  बंगाल  में  हमारी  पार्टी  का
 मशीनरी  अलग  दूसरी  पार्टियों

 का  मशीनरी  अलग  लेकिन  हमारी  स्टेट  में  गवर्नमेंट  की  मशीनरी  को  यूटिलाईज  करके  सेन्द्रल

 गवर्नमेंट  के  खिलाफ  में  बहुत  बड़ी-बड़ी  होडिग्ज  लगाई  सेन््द्रल  गवर्नमेंट  के  खिलाफ  में  बहुत

 बडी-बडी  चीज  पब्लिश  किया  गया  कि  सेन््ट्रल  गवनंमेंट  स्टेट  गवरनंमेंट  के  लिए  कुछ  नहीं

 सेन्द्रल  गवर्नमेट  स्टेट  गवनंमेंट  को  कुछ  नहीं  देती  ।  ऐसी  कोई  होडिग्ज  या  पब्लिक  शन  पोलिटिकल

 पार्टी  की  तरफ  से  तो  हो  सकता  है  लेकिन  स्टेट  गवमंमेंट  की  मशीनरी  को  यूटिलाईज  करके  सेन्ट्रल

 गवरनमेंट  के  खिलाफ  ऐसी  कोई  चीज  नहीं  की  जा  सकती  इसलिए
 मैं

 रिक्वेस्ट
 करती  हूं  कि  आप

 इसकी  जांच  इसकी  इंक्शायरी  यह  बात  हमारे  कॉस्टीच्युशन
 के

 मुताबिक  नहीं

 यह  अनकांस्टीव्युशनल  और  इल्लोगल  अगर  ऐसी  चीज  होगी  तो  सेन्टर  ओर  स्टेट  के  रिलेशंस  अराब

 हो  जाएंगे  ।  यह  नहीं  होना  चाः  हुए  ।

 कुछ  नहीं  बोलना  चाहती  हूं  ।  यहां  पर  इस  वक्त  कोई  भी  सो०  पी०  एम०  पार्टी  के मैं  ज्यादा  ऊ  बा

 मेस्बर  नहीं
 हैं

 ।
 वे  इसलिए  गहों  हैं  क्योंकि  उनको  मालूम  था  कि  हम  इस  प्राब्लम  को  रेज  ये  लोग

 मेम्व  TST Ee  ।  ५९  ऊ  पु  कद  म  ल्  क  बच
 खाली  आपस  में  बध  ई  देते  हैं  लेकिन  दूसरों  की  बात  को  नहीं  सुनते  ।  आजकल  सी  पी०  एम०  वाले

 ।  सौ०  पी०  एम०  फारवड  ब्लाक  को  भी  मारता  भार-एस०पी ०
 लेकिन  फिर  भी  ये  लोग  उतके  साथ  मिल-जुलकर  रहते  इसके  लिए  मैं
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 ।  पहले  जो  पार्टी  कुछ  नहीं  आज  वह  सेन्डूल  गवर्ममेंट  को  बोर  कहती
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 है  ।  आपको  बताना  चाहती  हूं  कि  हमारी  स्टेट  में  एक  आल  इंडिया  स्टूडेंट्स  काम्फ्रेन्स  हुई  जिसमें

 करोड़ों  रुपया  खर्च  किया  बच्चों  के  लिए  जो  दूध  आता  उसको  वहां  पर  पहुंचाया  गया  और

 हलीगल  बिजली  का  कनेक्शन  दिया  इस  तरह  का  माहौल  वहा  बना  हुआ  क्या  यह्  माक्संवाद

 है  या  मिथ्यावाद  हमारे  यहां  स्टेट  की  उन्नति  नहीं  हो  रही  वल्कि  स्टेट  श्वत्म  हो  रही  इसलिए

 मेरी  विनतो  है  कि  केन्द्र  सरकार  हमारे  राज्य  की  तरफ  घ्यान  आथिक  उन्नति  के  लिए  ध्यान

 उद्योग  लगाने  की  तरफ  ध्यान  नौजवानों  की  तरफ  ध्यान  दे  और  हमारे  स्टेट  में  काम  बंगाल  के
 :  — =  Yiਂ  50  54:  आज  ज्योति बारे  में  गोखले  जी  ने  कहा  था-...'न्हाट  बंगाल  इज  ट्  इंडिया  इज  लेकिन  आ  ति  बसु

 के  राज  में  क्या  हो  रहा  पार्टी  बहुत  बड़ी  हो  गई  लेकिन  राज्य  की  जनता  सड़कों  पर  आ  गई
 मर  रही  उसकी  तरह  ध्यान  दीजिए  ।  पश्चिम  बंगाल  से  सिर्फ  सी०  पी०  एम०  के  ही  लोग  नहीं
 कांग्रेस  के लोग  भी  हम  चाहते  हें  कि  स्टेट  की  उन्नति  उसके  लिए  आपके  सहा  आवश्यकता  है  ।

 इतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  ।

 [  प्रभुवाज  ]

 प्रो०  मधु  वच्डबते  :  यदि  सी०  पी०  आई०  के  सदस्य  चले  गए  हैं
 तो  वे  मुझे  अनावश्यक  रूप  से  परेशान  क्यों  कर  रही  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  भ्रहोबय  :  वे  चाहती  हैं  कि  आप  भी  चले  जायें  ।

 श्री  श़्रव  विध  उत्तर  :  उपाध्यक्ष  संसद  क  दोनों  सदतों  में  दिये  गये
 अंभिभाषण  के  लिए  राष्ट्रपति  को  धन्यवाद  देते  हुए  मैं  श्री  वी०  एन०  गिल  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव
 का  समयंन  करता  हूं  ।

 स्वभाविक  रूप  से  यह  मत  वर्ष  में  सरकार  के  कार्य-निष्पदन  का  एक  उचित  और  व्यापक
 सर्वेक्षण  है  और  इससे  कुछ  उन  विधानों  और  नीतियों  का  आभास  मिलता  है  जिन्हें  सरकार  अगले  वर्ष
 अपनायेगी  |  क्योंकि  यह  इस  संसद  का  अन्तिम  वर्ष  है  और  यह  बषं  चुनाव  वर्ष  होगा  इसलिए  यह
 भाविक  ही  है  कि  सर्वेक्षण  न  केक्ल  एक  वर्ष  के  लिए  किया  गया  है  परन्तु  गत  चार  वर्षों  में  इस  सरकार

 के  कार्य-निष्पादन  पर  भी  प्रकाश  डालने  का  प्रयास  किया  गया  इसी  प्रकार  यह  भी  स्वभाविक  ही

 है  कि  चुनाव  वर्ष  होने  के  कारण  विपक्षी  सदस्य  इस  सरकार  के  कार्यक्रम  की  किसो  भी  सफलता  को

 स्वीकार  नहीं  कर  रहे

 इस  अभिभाषण  में  कई  मुद्दों  का  उल्लेख  किया  गया  है  और  यह  विरोधी  पक्ष  के  माननीय  सदस्यों

 का  इस  सरकार  का  महत्व  घटाने  का  एक  प्रयास  है  अथवा  यह  कहिये  कि  सरकार  हन  सभी  कार्यों  का

 श्रेय  नहीं  ले सकती  है  ।  उदाहरणतया  जहां  तक  विश्य  शांति  और  निरस्त्रीकरण  का  सम्बन्ध  जब

 हम  यह  कहते  हैं  कि  इसका  आरम्भ  दिल्ली  घोषणा  द्वारा  किया  गया  था  तो  बहुत  से  लोग  यह  कहते  हैं
 कि  इस  दिल्ली  घोषणा  द्वारा  उन  बड़ी  शक्तियों  पर  बहुत  कम  दबाव  डाला  गया  है  जिन्होंने
 निरस्त्रीकरण  के  बारे  में  बातचीत  की  |  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  यदि  गुट  निरपेक्ष

 देशों
 ओ

 भारत  जैसे  बिश्व  के  शान्तिप्रिय  देशों  द्वारा  यह  दबाव  नहीं  डाला  जाता  और  भारत  दिल्ली

 द्वारा  इस  बारे  में  पहल  नहीं  करता  निरस्त्रीकरण  बातचीत  में  भागे  प्रगति  नहीं  हुई  होती  ।
 यह  एक  वास्तविकता  है  और  इसे  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  ।  जहां  तक  विश्व  समस्याभों  का  संबंध

 है  लोकतंत्र  क ेदबाव  बड़ी  से  बड़ी  शक्तियों  को  भी  उनके  रवेये  और  प्रयोजनों  में  परिवतंन  करवा

 लेते
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 बहुत  से  लोग  यह  भी  कह  रहे  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  के  चीन  और  पाकिस्तान  के  दौरे  से  कोई

 लाभ  नहीं  हुआ  है  और  वे  यह  पूछना  चाहते  हैं  कि  उन्होंने  क्या  किया  उनका  कहना  है  कि  चीन
 अब  भी  सीमा  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  सहमत  नहीं  हुआ  है  पाकिस्तान  अबथ  भी  सिमाबिन  भू-क्षेत्र
 पर  अपना  दावा  कर  रहा  है  और  भारत  को  वहां  से  अपनी  सेनाएं  बापस  बुलाने  के  लिए  कह  रहा
 पाकिस्तान  की  ओर  से  परम।णु  बम  की  घमकी  जारी  है  आदि  आदि  ।  अब  मैं  इस  मामले  में
 यह  निवेदन  करूंगा  कि  पाकिस्तान  में  लोकतंत्र  की  स्थापना  स्वागत  योग्य  है  और  हमें  इन  बदलती  हुई
 परिस्थितियों  का  पूरा  ल।भ  उठाना  चाहिए  और  अपने  सम्बन्धों  में  सुधार  करना  सम्बन्धों  भौर
 संपर्कों  में  तुरन्त  सुधार  नहीं  हो  जाता  |  इस  बारे  में  शुरूआत  की  जानी  चाहिए  और  इसके  लिए  एक
 उचित  कदम  उठाया  जाना  चाहिए  जिसके  फलस्वरूप  अच्छे  सम्बन्ध  बनेंगे  और  भारत  को  पाकिस्तान
 की  ओर  से  मिलने  वाली  घमकियां  बन्द  हो  इसी  प्रकार  यहापि  सीमा  मसले  के  बारे  में  चीन
 अब  तक  किसी  भी  समाधान  पर  सहमत  नहीं  हुआ  है  परन्तु  मैं  यह  कहुंगा  कि  जहां  तक  सीमा  समस्याओं
 फा  सम्बन्ध  है  इस  बारे  में  चुप्पी  तोड़  दी  गई  है  और  इस  पर  आगे  वार्ता  के  लिए  मंच  तेयार

 महोदय  आन्तरिक  समस्याओं  के  बारे  में  जिन  उपलब्धियों  का  दावा  यह  सरकार  कर  रहो  है
 उसकी  भी  यह  आलोचना  की  गई  है  कि  किसी  भी  आन्तरिक  समस्या  का  समाधान  नहीं  किया  गया

 उदाहरणतया  मिजोरम  के  मसले  को  ही  वे  पूछते  हैं  कि  वहां  किस  समस्या  का  समाधान

 किया  गया  है  ।  परन्तु  मैं  जोरदार  शब्दों  में  यह  निवेदत  करूंगा  कि  कांग्रेस  दल  और  इस  सरकांर  ने

 लालडेंगा  को  सत्ता  सॉपकर  भारी  जोखिम  उठाया  और  लोकतांजिक  चुनाव  के  बाद  सत्ता

 इस  दल  के  हाथ  में  आ  गई  ।  अब  समस्या  पहले  जंसी  नहीं  जेसा  कि  आज  बताया  गया  है  कि  श्री

 लालडेंगा  ने  भी  एक  प्रेस  कांफ्रेंस  में  कहा  है  मैं  इसे  उद्धृत  करता  हूं  :

 नैशनल  फ्रन्ट  के  नेता  श्री  लालडेंगा  ने  आज  राष्ट्रीय  प्रेस  के  सम्मुख  बलपूर्वक
 कहा  कि  पुनः  विद्रोह  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  उन्होंने  आगे  हम  कभी  अस्त्र

 उठाएंगे  तो  ऐसा  भारत  को  रक्षा  के  लिए  ही  करेंगे  ।”'

 उन्होंने  जंगलों  में  जाने  की  अपनी  घोषणा  का  उल्लेख  करते  हुए  कहा  :
 न  हे

 ऐसी  कुछ  अखबारों  की  रिपोर्टों  तथा  अफवाहों  १र  कि  चुनावों  में  हारने  पर  वह  फिर

 से  जंगलों  में  चले  अपना  क्षोभ्॒  प्रकट  करते  हुए  उन्होंने  कहा  कि  किसी  को  भी  ऐसा

 निजी  स्तर  पर  अथवा  साबंजनिक  तौर  पर  नहीं  कहना

 मिजो  रम  में  इन  शक्तियों  द्वारा  विद्रोह  को  पूर्णतया  त्याग  दिया  गया  है  ओर  मैं  पूछना

 चाहूंगा  कि  क्या  यह  इस  सरकार  की  कम
 उपलब्धि  ेल्  है  और

 जो  यह  कह  रहे  हैं  कि  कुछ  भी  उपलब्धि

 नहीं  हुई  वे  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  तथ्यों  को  नहीं  देश्व  रहे  हैं  ।

 अब  गो  रखालैंड  की  समस्या  भी  वास्तव  में  हल  हो  गई  जहां  तक  इसके  आन्दोलन  का

 सम्बन्ध  पवंतीय  परिषदों  की  स्थापना  की  गई  है  ओर  इस  क्षेत्र  मे  जन-जीवम  सामान्य  हो  रहा  है  ।

 नि:सन्देह  पंजाव  समस्या  का  समाधान  नहीं  हुआ  लेकिन  वहां  समस्याएं  बहुत  बड़ो  हैं  भोर  इस

 संबंध  में  अधिकतर  बिपक्षो  दलों  ने  भी  कोई  हल  करने  का  सुझाव  नहीं  दिया
 लेकिन

 े  एक

 पूर्ण  तथ्य  यह्  है  कि  इस  राज्य  के  राज्यपाल  भो  गांब-गांय  में  जा  रहे  हैं  और
 लोयों

 तथा  ग्रामीणों  में  विश्वास

 उत्पन्न  कर  रहे  है  इससे  समाधान  निकल  आएगा  ओर  इस  राज्य  में  अआतंकबाद  ख्त्म कर  दिया

 अब  श्रीलंका  के  सम्बन्ध  में  भी  हम  भारतीयਂ  शान्ति  सेना  के  कार्य  को  कम  नहीं  थता  सकते  हैं  ।
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 धारद  दिय ]

 इस  सेना  ने  यह  सुनिश्चित  किया  कि  चुनाव  शान्तिपूर्वंक  हुए  यहां  तक  कि  संसदीय  राष्ट्रपति
 का  चुनाव  तथा  प्रान्तीय  सरकार  और  पूर्वोत्तर  प्रान्तों  के  चुनाव  भी  हुए  हैं  और  निर्वाचित  सदस्य  आए
 हैं  ।  वहां  लोकतंत्रीय  व्यवस्था  है  और  इसलिए  जहां  तक  श्रीलंका  का  संबंध  समस्या  का  ध्यावहारिक
 रूप  में  हुल  हो  गया

 श्रीलंका  के  एक  मंत्री  के  आज  के  कथन  को  मै  आज  टाइम्स  झ्राफ  इण्डिया  समाचार  पत्र  से

 उद्धत  करता  हूं  :

 के  रक्षा  राज्य  मंत्री  श्री  रंजन  विजेरत्ने  ने  कहा  है  कि  भारतीय  शान्ति  सेना
 द्वीप  तभी  छोड़ेगी  जब  राष्ट्रपति  श्री  आर०  प्रेमदास  संतुष्ट  हो  जाएं  कि  पूर्वोत्तर  राज्य  में
 प्रान्तीय  सरकार  अपना  स्वयं  का  पुलिप्त  बल  बनाने  में  सक्षम  है  ।

 इस  भारतीय  शांति  सेना  पर  उन्हें  पूर्ण  भरोसा  है  और  जब  तक  सव  कुछ  पूर्णतया  सामान्य
 नहीं  हो  श्रीलंका  के  संबंध  में  हमें  अपने  कतंव्य  का  पालन  करना  होगा

 पिछले  चार  धर्षों  के  संबंध  में  इन  प्तभी  कार्यों  और  इस  उन्नति  पर  विचार  कीजिए  और
 फिर  हमें  यह  स्वीकार  करना  पड़ेगा  कि  इस  बल  ने  भी  अपना  कतंव्य  सही  तरह  से  निभाया

 आध्िक  स्तर  पर  आध्िक  उन्नति  के  संबंध  में  नि:सन्देह  चार  वर्षों
 की  लगातार  खराब  मानसून

 के  कारण  सूखे  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  थी  ओर  इस  क्षेत्र  में  प्रगति  करने  में  सरकार  को  अत्यधिक
 कठिनाई  हुई  लेकिन  फिर  भी  औद्योगिक  क्षेत्र  ने  अपनी  बढ़त  बनाए  रखी  और  इसकी  वद्धि  दर
 7.7  प्रतिशत  रही  ।  फिर  बुनियादी  क्षेत्र  में  भी  विशेष  रूप  से  ताप  विद्यत  रेलों  क ेआवागमन
 तथा  कोयले  के  उत्पादन  में  काफी  उन्नति  हुई  है  ।

 हमें  इन  सभी  परिणामों  की  ऐसी  ही  सूखे  की  स्थिति  में  प्राप्त  हुए  परिणामों  से  तुलना  करनी
 चाहिए  ।  लेकिन  मैं  कहता  हूं  कि  ऐसी  सूख  की  स्थिति  पहले  कभी  नहीं  रही  ।  यह  तो  देश  द्वारा  सही
 गई  सबसे  खराब  स्थिति  थी  ।  लेकिन  कुछ  ऐसी  ही  स्थिति  पहले  जनता  राज  में  भी  उत्पन्न  हुई  थी  और
 हम  उस  सरकार  के  कार्य  की  इस  सरकार  के  काय॑  से  तुलना

 जहां  तक  पंचायती  राज  व्यवस्था  का  संबंध  प्रधान  मंत्री  तथा  यह  सरकार  इसे  स्थापित
 करने  के  लिए  अत्यधिक  गम्भीर  है  और  इसलिए  कायंवाही  की  जा  रही  राष्ट्रपति  ने  भी  यहां  कहा
 है  कि  पंचायती  राज  संस्थाओं  का  पुनगंठन  तथा  उनकी  शक्तियों  और  कार्यों  को  परिवर्तित  करना
 सरकार  की  एक  मुख्य  प्राथमिकता  है  और  लोगों  को  शक्ति  देने  के  लिए  सरकार  एक  मख्य  विधायी
 कार्यक्रम  लाना  चाहती  मैं  नहीं  जानता  कि  कोई  राजनैतिक  दल  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  कंसे  कर
 सकता  है  जबकि  शक्ति  लोगों  के  निश्रले  स्तर  तक  दी  जानी  कोई  भी  व्यक्ति  इस  प्रस्ताव  का
 बिरोध  नहीं  कर  सकता  राज्य  सरकारों  द्वारा  यह  कहना  तो  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  उत्पन्न  करता  है
 यदि  यह  कानून  पारित  होता  है  तो  केन्द्र  सरकार  हस्तक्षेप  ऐसा  कंसे  हो  सकता  है  ?  यह  संघीय
 सरकार  है  और  यदि  आप  पंचायती  राज  स्थापित  करते  हैं  तो  यह  राज्य  सरकारों  के  अधीन  होगा  और
 इसलिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  हस्तक्षेप  की  बिल्कुल  भी  संभावना  नहीं  केन्द्र  सरकार  इस  देश  में
 पंचायती  राज  ष्यवस्था  स्थापित  करने  के  लिए  इसे  मजबूत  करने  के  प्रयास  कर  र  दी  है  ताकि  हर  जगह
 मिचले  स्तर  तक  लोकतंत्र  स्थापित  हो  और  लोगों  की  तरफ  से  कार्यवाही  निचले  स्तर  से  योजना
 बने  तथा  इस  देश  के  उच्चतम  स्तर  तक  यह  बहुत  अच्छे  संकेत  हैं  और  यदि  पंचायती  राज

 |
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 व्यवस्था  सफत्तापुरवंक  स्थापित  हो  जाए  तथा  राज्य  सरकारों  का  यह  डर  दूर  हो  जाए  तो  इस  देश  के  लोक
 तंत्र  के  संबंध  में  यह  एक  बहुत  वड़ी  उपलब्धि  उनकी  शक्ति  कम  नहीं  हो  सकती  क्योंकि  यह  तो
 लोगों  के  निचले  स्गर  तक  जा  रही  यदि  आप  इस  देश  में  हर  आदमी  को  शक्ति  देने  के  विरुद्ध  हैं  तो
 यह  अलग  बात  है|  अन्यथा  प्रत्येक  बूद्धिमान  व्यक्ति  तथा  राजनैतिक  दल  +  केन्द्र  सरकार  के  इस  कदम
 का  स्वागत  करना  चाहिए  और  इस  संबंध  में  इसका  समर्थन  करना  चाहिए  ।

 इस  राष्ट्रपति  अभिभाषण  पर  मैं  दो  या  तीन  बातों  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  क्योंकि  मुझे  थोड़ा
 असंतोष  है  सबसे  आवास  के  संवंध  में  यहां  पर  पृष्ठ  9  पर  एक  वबतव्य  दिया  गया  है  कि  राष्ट्रीय
 आवास  नीति  को  संसद  में  पारित  कर  दिया  गया  मैं  समझता  हूँ  कि  यह  गलत  वक्तव्य  है  ।  राष्ट्रीय
 आवास  नीति  पर  राज्य  सभा  में  चर्चा  हुई  इस  सभा  में  नहीं  हुई  थी  |  इसे  इस  सभा  में  पारित  नहीं
 किया  गया  पिछली  बार  इसे  काय॑  सूची  में  शामिल  किया  गया  था  लेकिन  यह  पेश  नहीं
 हुआ  ।  यह  गलन  वक्तव्य  ठीक  करना  होगा  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहू  इस  आवास
 समस्या  पर  और  अधिक  घ्यान  दे  ।  रोटी  और  कपड़े  के  अलावा  आवास  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी
 जानी  हमने  5  करोड़  की  स्थाई  धनराशि  के  साथ  आवास  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  बैंक  स्थापित
 किया  है  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  इस  बारे  में  प्रगति  बहुत  धीमी  इस  देश  में  शहरी  तथा  ग्रामीण
 दोनों  ही  क्षेत्रों  में  आवास  समस्या  हल  करने  के  लिए  अत्यधिक  तीज  तथा  सक्तिय  कार्यवाही  की
 कता  है  ।  अब  शहरीक  रण  पर  राष्ट्रीय  आयोग  ने  भी  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  सरकार  को  हसकी
 सिफारिशों  पर  विचार  करने  और  स्वीकारने  के  लिए  तेजी  से  कार्य  वाही  करनी  राष्ट्रपति  के
 भाषण  में  इस  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि  ये  इन  सिफारिशों  पर  बिचार  किया  जा  रहा  मैं

 सरकार  से  अनरोध  करता  हूं  कि  वह  तुरन्त  कायंवाही  करे  क्योंकि  शहूरीक रण  एक  बड़ी  श्मस्या  बन  रहा

 है  और  अधिक  से  अधिक  शहर  बन  रहे  जहां  तक  इस  देश  के  शहरीकरण  का  संबंध  हमें  बहुत
 अधिक  समस्याओं  कारामना  करना  पड़  रहा  इसलिए  इस  आयोग  को  इन  सिफारिशों  पर  तुरन्त
 कायंवाही  करनी  होगी  ।

 जहां  तक  मूल्यों  का  सम्बन्ध  विशेष  रूप  से  शहरों  में  स्थिति  बहुत  खराब  आवश्यक

 वस्तुओं  के  उपभोक्ता  मूल्य  इत  नी  तेजी  से  बढ़  रहे  हैं  कि  विशेष  रूप  से  शहरों  में  प्रत्येक  आम  नागरिक

 बढ़ते  हुए  मूल्यों से  अत्यांधक  पीडित  तथा  इसके  फलस्वरूप  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली

 भी  खत्म  हो  गई  है  ।  यहां  मैं  बताना  चाहता  हू  कि  राज्यों  के  लिए  चावल  तथा  गेहूं  की  मात्रा  में  अत्यधिक

 कमी  परते  से  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र  बम्बई  शहर  में  राशन  की  दुकानों  को  अत्यधिक  समस्याओं  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  तथा  लोगों  को  पर्याप्त  राशन  भी  नहीं  मिल  पा  रहा  उन्हें  तग  किया  जा

 रहा  उन्हें  लम्बी  लाइन  में  खड़ा  होना  मैं  समझता  हूं  कि
 दिल्ली

 में  भी  यही  स्थिति  शहरों

 में  लोग  मूल्य  वृद्धि  तथा  चावल  और  गेहूं  जेसी  आवश्यक  वस्तुअ  की  कभी  के  कारण  अत्यधिक

 पीड़ित  हैं  ।

 मझे  यह  बताते  हुए  खेद  है  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  श्रमिकों  के  आन्दोलन  तथा

 के  बारें  में  कोई  उल्ले  4  नहीं  किया  गया  है  ।  विशेष  रूप  से  वस्त्र  नीति  के  कार्यान्वयन  के  का  रण  अत्यधिक

 बेरोजमारी  जहां  तक  बम्बई  का  संबंध  अनेकों  मिलें  बन्द  हो  रही  हैं  और
 सरकार  कपड़ा  मिलों  को

 बन्द  होने  से  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय  नहीं  कर  रही  इसके  फलस्वरूप  इस  देश  में  विशेषकर  वम्बई

 जैसे  शहर  में  हम  येरोजगार  मकों
 की  संख्या  में

 बुद्धि
 कर  रहे  है

 ।
 मैं  सरकार  से  अनुरोध

 करता  हूँ  कि  वह  वस्त्र  कम्पनियों  की  ब्यवहायंता  पर  कांवाही  करने  वाले  बोडों  की  समीक्षा

 करे  तथा  गलती  फरने  वाले  निदेशको  के  विद्द्ध  कार्यवाही  करे  और  आधुनिकीकरण  के  लिए  भिलो  क

 बाई
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 घनराशि दे  सभी  नीतियों  की  समीक्षा  करनी  होगी  क्योंकि  इस  देश  में  विद्यमान  नीतियों  के

 फलस्वरूप  कपड़ा  लें  बन्द  हो  रही  हैं  तथा  अत्यधिक  बेरोजगारी  हो  रही

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  पर  विचार  करे  और  जहां  तक

 श्रमिकों  की  बेरोजगारी  का  सम्बन्ध  है  उसके  लिए  अत्यधिक  ठोस  उपाय  1982  के  नए  सूचकांक

 आधार  के  कारण  श्रमिकों  में  असंतोष  इस  भहंगाई  भत्ते  के  कारण  अनेकों  श्रमिकों  को  काफी  महंगाई
 भत्ते  का  नुकसान  हो  रहा  है  क्योंकि  यह  मिलान  पूर्ण  है  तथा  सभी  मजदूर  संघों  ने  इस  नए
 नई  सूचकांक  नीति  का  विरोध  किया  सरकार  तत्काल  कायंवाही  करे  ताकि  महंगाई  भत्ते  के

 रूप  में  जो  करोड़ों  रुपये  का  श्रमिकों  को  नकसान  हो  रहा  है  वह  उन्हें  मिल  सके  और  उनके  साथ  न्याय

 हो  ।  मूल्य  पहले  ही  काफी  बढ़  रहे  हैं  और  उन्हें  महंगाई  भत्ता  कम  मिल  रहा  है  |  यह  तो  विडम्बना

 इसे  ठीक  किया  जाए  ।  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इन  अति  आवष्टयक  समस्याओं  पर  विचार  करेगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  राष्ट्रपति  को  अभिभाषग  देने  के  लिए  रखें  गए  धन्यवाद  प्रस्ताव  का
 समथ्थंन  करता  हू  ।

 ही  विभेश्  गोस्वामों  उपाध्यक्ष  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  वह  दस्तावेज
 है  जो  राष्ट्र  में  घटित  घटनाओं  का  ब्यौरा  देता  है  और  यह  आगामी  वर्ष  में  सरकार  के  समक्ष  आने  वाली

 समस्याओं  से  निपटने  हेतु  उठाये  जानें  वाले  कदमों  का  भी  बयान  करता  यह  बिल्कुल  स्वाभाविक  है
 कि  अन्य  दस्तावेजों  की  भांति  इस  अभिभाषण  द्वारा  सरकार  अपनी  असफलताओं  को  दबाती  है  ओर
 सफलताओं  का  पूरा  ब्यौरा  देती  मेरे  श्री  शरद  जिन्होंने  मुझसे  पहले  अपने  विचार  प्रकट

 कहा  कि  यह  स्वाभाविक  है  कि  इस  चुनाव  वर्ष  में  सरकार  अपनी  सभी  नीतियों  को  सफल  बनाने
 की  कोशिश  करेगी  और  विपक  बहुत  हद  तक  सरकार  की  असफलताओं  को  उभारने  की  कोशिश
 करेगा  |  यह  प्रजातांत्रिक  प्रक्रिया  का  स्वाभाविक  परिणाम  है  जिसे  हमें  रवीकार  करना  ही  होगा  ।  लेकिन

 दुर्भाग्यवश  मैं  पाता  हूं  कि  राष्ट्रपति  द्वारा  दिया  गया  यह  अभिभाषण  वास्तविकता  से  काफी  दूर
 यह  बिल्कुल  वास्तविक  नहीं  सिर्फ  अनर्थंक  बातों  को  छोड़कर  न  तो  मैंने  किसी  समस्या  पर  उचित
 रूप  से  बहस  होते  पाया  और  न  ही  कोई  उपाण  सुझताते  देखा  ।

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  यह  कहा  गया  कि  अर्थव्यवस्था  बहुत  अच्छी  रही  करीब
 करोब  सभी  क्षेत्रों  की सफलता  अद्वितीय  रही  विकास  सक्ारात्मक  रूप  से  हुआ  है  और  विकास  की
 दर  प्रशंसनीय  है  ।  लेकिन  वया  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  इन  सबके  बावजूद  भी  कोमतों  में  वृद्धि  क्यों  हो
 रही  है  ?  सिफ  विपक्ष  के  सदस्य  ही  नहीं  बल्कि  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्य  भी  बिना  किसी  अपवाद  के  यह
 बास  कह  रहे  हैं  कि आज  देश  में  यदि  कोई  अश्ञांति  मचाने  वाला  मुद्दा  है  तो  वह  मुद्रास्फीति  का  ही

 मुद्दा  एक  बार  मैंने  कहा  कि  यदि  माननीय  सदस्यों  की  धममंपत्नियों  को  सभा  में  उपस्थित

 होने  और  मतदान  का  अधिकार  प्रदान  कर  दिया  जाता  है  तो  यह  सरकार  गिर  जाएगी  क्योंकि  कोई  भी

 गृहिणी  वर्तमान  मुद्रास्फी ति  की  स्थिति  में  सरकार  को  समर्थन  नहीं  देगी  ।  सभी  सकारात्मक  विकास
 के  बावजूद  जहां  हमे  लोगों  ने  कृषि  के  क्षेत्र  में  काफ़ी  विकास  कर  लिया  खाद्यान्त  का  उत्पादन
 काफी  मात्रा  में  हुआ  ऐसा  क्यों  है  कि  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  मे  ह्वास  हो  रहा  वास्तव  में
 मैंने  आज  इससे  सम्बन्धित  एक  प्रश्न  किया  था  ओर  माननीय  वित्त  मंत्री  को  यह  स्वीकार  करना  पडा
 था  कि  इस  वंष  जनवरी  को  विदेशी  मुद्रा  कोष  में  5044  करोड़  रु०  की  कमी  आई  है  जो  कि  832
 करोड  रु०  कम  हैं  और  प्रतिशत  का  ह्वास  हुआ  इन  सारी  उपलब्धियों  के  बावजूद  ऐसा  क्यों  है
 कि  वित्त  आयोग  के  जो  कि  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्य  राज्य  सभा  के  सदस्य  भी  द्वारा  सरकार कार
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 को  यह  चेतावनी  दी  गई  कि  हमारे  संसाधनों  की  स्थिति  बहुत  नाजुक  हो  गई  है  और  केन्द्र  को खतरनाक
 स्थिति  का  सामना  करना  पड़  सकता  है  ?  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  इन  सारी  बातों  का  मुझे  कोई
 जिक्र  नहीं  मिला  ।  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  मुद्रास्फीति  और  बेरोजगारी  की  समस्या  से  उसका
 सम्बन्धित  है  ।  जहां  तक  मुद्रास्फीति  का  प्रश्न  राष्ट्रपात  के  अभिभाषण  में  किसी  भी  हूप  में  न  तो
 जिक्र  है  और  न  ही  देश  में  संसाधनों  की  नाजुक  स्थिति  का  ।  यह  सत्य  है  कि  राष्ट्रीय  ऋण  ओर  अंतर्राष्ट्रीय

 दोनों  में  ही  हम  खतरनाक  स्थिति  में  गुजर  रहे  है  ।  हम  जो  भी  ऋण  लेते  हमें  उसका  उपयोग  सूद
 चुकाने  में  करना  पड़ता  ऐसा  क्यों  है  कि  प्रति  वर्ष  अनुत्णदक  थ्यय  में  बुद्धि  होती  जा  रही  है  ?
 माननीय  राष्ट्रपति  द्वारा  दिये  गये  इस  अभिभाषण  को  छोड़कर  प्रत्येक  वर्ष  राष्ट्रपति  द्वारा  दिये  जाने
 वाले  अभिभाषण  में  यह  बात  कही  जाती  है  कि  इस  अनुत्पादक  व्यय  में  कटोती  की  जायेगी  लेकिन  इस
 दिशा  में  कोई  ठोस  कदम  नहीं  उठाए  गये  ऐसा  क्यों  हे  कि  कृषि  और  ओोद्योगिक  क्षेत्रों  मे ंविकास  होने
 के  बावजूद  बेरोजगारी  में  वृद्धि  हो  रही  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्  अपना  वक्तण्य  जारी  रख  सकते  सभा

 मध्याह्ल  भोजन  के  लिये  स्थगित  की  जायेगी  और  समवेत  होगी  ।
 1.00  झण्प०

 तत्पद्चात्  लोक  समा  मध्याहु  भोजम  के  लिए  2  बजे  म०प०  तक
 के  लिए  स्थणित  हुई  ।

 2.07  भनण्प०

 मध्याहु  भोजन  के  ५शचातू  लोक  समा  2.07  स०१०  पर  पुनः  सभवेत

 राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 |

 [  उपाध्यक्ष  महोरय  पीठासीन  हुए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दिनेश  गोस्वामी  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते

 श्रो  विनेश  गोस्वामी  :  उपाध्यक्ष  मध्याह्न  भोजन  के  पहले  मैं  कह  रहा  था  कि  यक्षपि

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  द्वारा  राष्ट्र  की  घटनाओं  की  जानकारी  दी  जाती  लेकिन  यह  अभिभाषण

 काल्पनिक  दस्तावेज  प्रतीत  होता  इस  चुनाव  वर्ष  में  राष्ट्रपति  स्वाभाविक  रूप  से  सरकार  की

 सफलताओं  का  वर्णन  करेंगे  और  असफलता  ओं  पर  पर्दा  लेकिन  वास्तविकता  के  साथ  कुछ  संबंध

 भी  होना  चाहिए  ।

 इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  आर्थिक  क्षेत्र  में  विकास  हुआ  इस  वेश  की  समस्याएं

 राजनीतिक  स्तर  पर  सुतआ  ली  गई  हैं  लेकिन  मैं  अपने  आप  से  और  सत्तारूढ़  दल  से  पूछता  हूं  कि

 आधिक  क्षेत्र  में  3.6  प्रतिशत  विकास  होने  के  बावजूद  कीमतें  क्यों  बढ़  रही  यदि  1988

 के  आंकड़ों  की  तुलता  1983  से  की  जाए  तो  पता
 चलता

 है  कि  भुगतान  संतुशन  की  स्थिति

 खराब  रहो  है  और  इसमें  12.5  प्रतिश्षत  का  अन्तर  है  ।
 वित्त  आयोग  के  अध्यक्ष  एवं  सत्तारुड़  पार्टी  के

 सदस्य  श्री  एन०  के०  पी०  साल्वे  ने  भी  केसद्र  सरकार  को  संसाधन  |  की  स्थिति  के  संबंध  में  क्रेशावनी  दी

 ॥7१7
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 दिनेश  गोस्बागी  ]

 है  कि  केन्द्र  सरकार  के  पास  संसाधनों  की  स्थिति  नाजुक  है  ।  देश  में  बेरोजगारी  बढ़  रही  है  अनुत्पादक
 ध्यय  में  वृद्धि  हो  रही  है  और  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  मिलता

 यहां  तक  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  को  उचित  रूप  में  तेयार  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  इसमें  दो
 गम्भीर  त्रूटियां  एक  का  बयान  श्री  शरद  दिघे  द्वारा  किया  गया  है  कि  राष्ट्रपति  ने  अनुच्छेद  30
 में  यह  कहा  है  कि  राष्ट्रीय  आवास  योजना  संसद  द्वारा  मंजूर  कर  दी  गई  इसके  संसद  द्वारा  पारित

 होसे  की  बात  कौन  कहे  यदि  मैं  सही  कह  रहा  हूं  तो  राष्ट्रीय  आवास  योजना  पर  लोक  सभा  द्वारा
 विचार  भी  नहीं  किया  गया  पैराग्राफ  4  में  राष्ट्रपति  महोदय  ने  यह  कहा  इस  संसद
 के  अन्तिम  वर्ष  में  प्रवेश  करते  माननीय  राष्ट्रपति  महोदय  को  यह  याद  रखना  चाहिए
 था  कि  संसद  लोक  सभा  और  राज्य  सभा  मे  मिलकर  बनती  और  यह  संसद  का  अन्तिम
 वर्ष  नहीं  यह  केवल  लोक  सभा  का  अन्तिम  वर्ष  मुझे  यह  आशा  है  कि  राष्ट्रपति  महोदय  इस
 बक्तव्य  को  कायंरूप  नहीं  देंगे  कि  यह  संसद  का  अन्तिम  वर्ष  ये  बहुत  छोटी  त्रुटियां  नहीं  इससे
 केवल  यह  पता  लगता  है  कि  जिन  प्रारूपकारों  ने  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  का  मसौदा  तेयार  किया

 है  उन्होंने  यह  सोचा  कि  इन  दस्तावेजों  को  ध्यानपूर्वक  तैयार  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।

 फिर  मैं  अपने  आप  से  यह  पूछता  हूं  कि  राजन॑तिक  और  आशिक  क्षेत्रों  में  इन  उपलब्धियों  के

 बावजूद  कांग्रेस  दल  चुनाव  में  क्यों  हार  रहा  है  और  लोकप्रिय  समर्थन  क्यों  खोता  जा  रहा  है  ?  यह  एक

 ऐसा  प्रश्न  है  जिसके  बारे  से  उन्हें  स्वयं  सोचना  होगा  ।

 सरकार  ने  यह  कहा  है  कि  वे  आतंकवाद  से  लल्ने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  परन््त्  अपने  ऊपर
 दायित्व  लेकर  मैं  यह  आरोप  लगाता  हूं  कि  सरकार  ने  तुज्छ  राजनैतिक  स्वार्थों  के  लिए  आतंकवाद  को
 प्रोत्साहन  दिया

 हम  बोडो  जनसंख्या  की  समस्या  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  हगण  जानते  हैं  कि  केवल  अम्तम  में  ही
 नहीं  अपितु  सम्पूर्ण  भारत  में  आदिवासियों  की  भारी  समस्याएं  हैं  जा  कि  शाही  शासन  के  दौरान  वर्षों
 से  एकत्रित  हुई  हैं  ओर  गत  40  वर्षों  में  भी  हम  उनका  समाधान  नहीं  कर  पाए  ऐसी  बात  नहीं  है
 कि  ए०  जी०  पी०  सरकार  द्वारा  यह  समस्या  3  वर्षों  में  उत्पन्न  की  गई  ये  समस्याएं  तीन  वर्षों  से

 इक्ट्टी  हो  रही  हैं  जिनका  समाधान  ध्यानपूवंक  किया  जाना  उनकी  92  मांगें  परन्त  हमने
 इसे  एक  मुद्दा  बना  लिया  है  कि  वे  असम  के  अन्दर  एक  संध  राज्य  क्षेत्र  अथवा  राज्य  बनाने  की  मांग  पर
 चर्चा  करने  के  लिए  तंयार  नहीं  असम  के  कई  बार  टुकड़े  किये  गये  हैं  और  हम  इसके  और  आगे  टकड़े
 नहीं  कर  सकते  ।  बोडो  जनजाति  के  पास  भी  भू-क्षेत्र  का कोई  विशेष  हिल्सा  नहीं  है  क्योंकि  क॑

 में  जहां  यह  आंदोलन  अपने  पूरे  जोर  पर  है  वहां  भी  उनकी  जनसंख्या  27  प्रतिशत  से  कम  है  ।

 परन्तु  हम  उनसे  बातचीत  के  लिए  तंथार  हैं  और  वास्तव  में  अन्य  समस्याकों  के  बारे  में  बातचोत  भी
 की  गई  अचानक  ही  हमें  यह  पता  लगा  है  कि  अपनी  92  मांगों  में  से  उन्होंने  89  मांगें  वापस  ले  ली

 उन्होंने  यह  कहा  केवल  तीन  मांगों  पर  ही  अपना  ध्यान  केन्द्रित  करेंगे
 ।!”

 24  दिसम्बर
 क्रो  एक  सभा  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  आंदोलन  के  नेता  केवल  तीन  मांगों  को  उठ  एंगे  ।  संघ
 राज्य  क्षेत्र  की  मांय  को  बदलकर  उसे  एक  राज्य  के  लिए  मांग  कर  दिया  गया  मैं  अपने  आप  से
 और  सरकार  से  यह  पूछता  हुं  कि  क्यों  किया  गया  £  ?  अब  इस  आंदोलन  के  एक  महत्वपूर्ण
 नेता  जो  बोडो  स्वयंसेवक  बल  के  नेता  भी  श्री  सोनाराम  वरगलेरी  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया
 पूछताछ  के  दोरान  उन्होंने  एक  वक्तव्य  दिया  है  कि  उन्होंने  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  से  मुलाकात  की  है-**

 उन्होंने  यह  कहा  है  कि  भारत  सरकार  किसी  अन्य  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  बारे  में  विचार  नहीं

 वह



 $  1910  )  राष्ट्रपति  क ेअभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  (--
 ooo  ललिताਂ  नानी

 करेगी  ओर  यदि  आप  भारत  सरकार  द्वारा  हस्तक्षेप  चाहते  हैं  तो आपको  एक  अलग  राज्य  को  मांग  पर

 अपना  ध्यान  केन्द्रित  करना  चाहिए  केक्ल  तभी  केन्द्रीय  सरकार  हरतक्षेप  कर  सकती  है  और  करेगी  ।

 )  मेरे  मित्र  श्री  संतोष  मोहन  देव  यहां  उपस्थित  )

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  व्यवस्था  बनाए

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  आप  यहां  भारत  सरकार  को  व्यवस्था  बनाये
 रखने  के  लिए  कह  रहे

 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विष्न  मत  डालिए  ।

 श्री  विनेश  गोस्थामी  :  मेरे  मित्र  श्री  संतोष  मोहन  देव  जो  व्यक्तिगत  रूप  से  मेरे  मित्र  हैं  यहां
 उपस्थित  हैं  ।  मैं  ऐसा  व्यक्ति  नहीं  हूं  जिसे  ्यक्तिगत  आरोप  लगाने  में  आनन्द  आता  मैं  ऐसा  नहीं

 परन्तु  यह  वास्तविकता  है  कि  अखिल  कछार  ओर  करीमगंज  विद्यार्थी  परिषद  के  जिन्होंते
 आज  ए०  जी  ०  पी०  सरकार  की  कटु  आलोचना  की  ने  सावंजनिक  तौर  पर  यह  वक्तव्य  दिया  है
 कि  श्री  संतोष  मोहन  देव  ने  आदिवासियों  की  एक  बैठक  में  आदिवासियों  को  हिसा  अपनाने  के  लिए
 प्रोत्साहित  किया  है  ताकि  असम  में  हरतक्षेप  किया  जा  सके  ।

 कुमारो  ममता  बनर्जी  :  यह  सच  नहीं

 क्षो  बिनेश  गोस्वामी  :  असम  की  प्लेन  ट्रायबल  काउंसिल  के  संसद  सदस्य  श्री समर  ब्रह्म
 चौधरी  जो  कि  इस  मुह  पर  हमारा  समर्थन  नहीं  करते  ने  अपने  कथन  का  उत्तरदायित्व

 हुए  यह  शिकायत  की  है  कि  श्री  सन््तोष  मोहन  देव  ने  बोडो  लोगों  को  हिसा  के  लिए  शओत्साहित
 किया

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  महोदग़  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  इसका  उत्तर  आपको  नहीं  देना  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  कृपया  व्यवस्था  बनाये  रखिये  ।

 )

 श्री  दिनेश  गोस्थामो  :  श्री  सन््तोष  मोहन  देव  को  इस  मुद्दे  का  उत्तर  देने  का  भरपूर  अवसर

 मिलेगा  ।  ल्

 गह  सस्त्रालय  में  राज्य  मम्झो  सम्तोष  मोहन  :  एक  व्यवस्था  के  प्र॑श्त  पर॑

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  वे  व्यवस्था  प्रश्न  उठा  रहे  कृपया  व्यवस्था  बनाये

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  अनुमति  दी

 श्री  सन््तोष मोहम  देव  :  गृह  मंत्रालय  ने  श्री  बूटा  सिंह के  विरुद्ध  लगाए  मए  इस

 आरोप  का  खंडन  करते  हुए  कल  ही  एक  प्रेस  नोट  जारी
 किया

 मैंने  स्वयं  असम  में  संबाददाता

 सम्मेलन  में  असम  सरकार  द्वारा  मेरे  विरुद्ध  लगाए  गए  आरोपों  की
 करने

 की  चुनोती  दी  थी  और

 179
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 संतोष  मोहन  देव ]
 15  दिन  का  समय  दिया  था|  परन्तु  कोई  आरोप  सामने  नहीं  आया  ।  अब  श्री  गोस्वामी  ने  कुछ  आरोप
 लगाये  मैं  उनसे  अनू  रोध  करूंगा  कि  वे  उन  आरोपों  को  प्रमाणित  करें  और  मुझे  दें  ।  आप  अपनी
 ओर  से  इसकी  जांच  कराने  के  लिए  कोई  भी  कायंबवाही  कर  सकते  है  परन्तु  ऐसे  भाधारहीन  आरोप  से

 ए०  जी०  पी  ०  सरकार  को  खोखली  राजने.तक  विचारधारा  सिद्ध  यह्  नहीं  जानते  कि  इस

 मुह  को  कसे  उठाया

 क्रो  दिनेश  गोस्वामी  :  मैंने  यह  आरोप  नहीं  लगाया  है  ।  यह  आरोप  असम  कछार  करीमगंज
 विद्यार्थो  परिषद  के  सचिव  ने  लगाया  अब  मैं  श्री  संतोष  मोहन  देव  से  यह  मांग  करता  हूं  कि  वे
 इस  बारे  में  कार्यवाही  करें  और  झूठा  आरोप  लगाने  के  लिए  उस  नवयुवक  को  गिरपतार  करे  ।  मैं  श्री
 संतोष  मोहन  देव  को  यह  चुनौती  देता  हूं  कि  यदि  उनमें  ऐसा  करने  का  है  तो  वे  यह  बेबुनियादी
 आरोप  एक  महस्वपूर्ण  मंत्री  के  विरुद्ध  लगाने  के  कारण  उन्हें  गिरफ्तार  करे  ।

 शो  सतोष  मोहन  बेव  :  हमारे  देश  का  ढांचा  संघीय  ढांधा  है  ।  मुख्य  मंत्री  को  उन्हें  गिरफ्तार
 करना

 झ्रो  दिनेश  गोस्वामी  :  पूछताछ  के  दोरान  जा  बातें  सामने  आई  हैं  मैं  उन्हें  प्रस्तुत  करूंगा  और
 सदन  में  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  आपको  अनुमत्ति  आदबिरकार  हमारे  भिन्रों  द्वारा  ये
 वक्तव्य  नहीं  दिए  गए  हैं  वे  बराबर  हमारे  आलोचक  रहे  इस  वात  को  कौन  भूल  सकता  है  कि

 चुनाव  से  कुछ  समय  पहले  त्रिपुरा  में  टी०  एन०  वी०  द्वारा  हिंसा  की  गई  थी  भर  जिस  समय  कांग्रेस
 सत्ता  में  भाई  उस  समय  तक  टी०एन०वबी०  वहां  से  गायब  हो  चुकी  थी  ?  हमें  इस  वात  को  नहीं

 कि

 भूलना आप हिंसा को प्रोत्साहन दे सकते हैं परन्तु केवल असम में ही यह नहीं होगा । कल यह झारखंड में होगा और परसों उतरखंड में । यदि शासक दल और विरोधी दल के सम्मिलित प्रयासों हारा इस आदिवासी असंतोष की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो हमारे सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसका समाधान करना अत्यन्त कठिन होगा । यह समस्या पंजाव समस्या से भी ज्यादा फठिन और खतरनाक होगी । प्रधान मंत्री महोदय ने यह कहा है कि पूर्बेत्तिर क्षेत्र राष्ट्रीय मुख्य धारा में आ चका क्या मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधान मंत्री महोदय स यह पूछ सकता हूं कि उन्होंने सूश्षे के बारे में बातचोत की है परन्तु बाढ़ के बारे में क्या वात क्या बाढ़ को समस्या नहीं हमारे राज्य में अभूतपूर्व बाढ़ आई असम के लोगों को थाढ़ की तबाही का सामना करना पड़ा वहां 740 करोड़ एपये की हानि हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका बिलकुल भी उल्लेख नहों किया गया यदि आज मैं यह शिकायत करूं कि प्रधान मंत्री महोदय ओर राष्ट्रपति महोदय को पूर्वेत्तिर क्षेत्र की विलकुल भी चिन्ता नहीं है तो वे मुझे इसका क्या उत्तर दे सकते हैं ? उन्होंने यह उल्लेख किया है कि पूर्वोत्तिर क्षेत्र राष्ट्रीय मुख्य धारा में आा चुका हम कुछ राशियों की माँग करते हूँ । हमें इस बारे में ब्यौरा देने के लिए कहा गया जब हमें 740 करोड़ रुपये की हानि हुई है तो हमें 20 करोड़ रुपये दिये गये थे भौर किश्तों में हमने 62 करोड़ रुपये प्राप्त क्रिए इस वास्तविकता के बावजूद भी प्रधान मंत्री महोदय जम्मू भोौर कश्मीर गए हैं कि वहां बहुत ही कम समय तक बाढ़ आईं थी । उन्होंने कहा था मैं करोड़ रुपये देता हूं ओर उन्होंने पंजाब को करोड़ रुपये दिए मुझे उनके करोड़ रुपये अथबा उससे अधिक धनराशि दिये जाने की चिन्ता नहीं परन्तु मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि
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 वे  किस  आधार  पर  किन  संसाधनों  से  यह  राशि  दे  सकते  धनराशि  दो  संसाधनों  से  श्राप्त  होती
 जहा

 ससाधन  योजना
 आयोग  और  पत्ता  संसाधन  वित्त  आयोग  उनका  ध्यक्तिगत  संसाधन  बया

 हम  इस  बात  की  कड़ी  निन्दा  करते  है  कि  आज  यह  सरकार  मानबीय  कष्टों  को  अनदेखा  करके
 राजनीति  चला  रही  है  ।

 सरकार  ने  पंचायत  राज  के  बारे  में  भी  कहा  है  ।  हमें  सत्ता  के  हस्तान्तरण  की  परवाह  नहीं
 हम  इसे  स्वीकार  करते  है  और  इसका  स्वागत  करते  परन्तु  आपको  यह  ध्यान  देना  चाहिए  कि
 राज्यों  को  भी  शक्तियां  प्राप्त  हों  बयोंकि  संविधान  में  त्रिस्तरीय  राज्य  और  उसके  बाद
 स्थानीय  निकायों  की  परिकल्पना  की  गई  आजकल  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को  कचलने  का  प्रयास
 कर  रही  है  और  राज्यपालों  की  नियुवित  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाती  दो  राज्यों  में  क्या  किया  गया

 राज्यपाल  और  मुख्य  मंत्री  के  बीच  मतभेद  हैं  परंतु  राज्यपाल  को  नहीं  बदला  गया  परन्तु  पश्चिमी
 बंगाल  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  राज्यपाल  और  मुख्य  मंत्री  के  बीच  सामन्जस्यपूर्ण  सम्बन्ध  परन्तु  वहां
 के  राज्यपाल  को  ददल  दिया  गया  है  जिसे  मैं  असंवेघानिक  समझता  हूं  और  उनकी  जगह  पश्चिमी  बंगाल
 के  राज्यपाल  के  रूप  में  आसूचना  ब्यूरो  के  एक  व्यक्ति  को  नियुक्त  किया  गया

 कुमा रो  ममता  बनजो  :  आप  डरे  हुए
 '

 क्रो  बिनेश  गोस्व।मी  :  मैं  डरा  हुआ  नहीं  यह  सदन  सरकारिया  आयोग  की  पस्लिफारिशों  पर

 विचार  कर  रहा  सरकारिया  आयोग  ने  राज्यपालों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  विशेष  सुझाव  दिए
 इस  सरकार  गे  सर+रिया  आयोग  की  राज्यपालों  की  नियुक्ति  से  संबंधित  इन  सभी  सिफारिशों  की

 अनदेखी  की  है  ।  इससे  यही  प्रतीत  होता  है  कि  इस  पर  विचार  करने  से  पृव  ही  हस  सरकार  ने  सरकारिया

 आयोग  की  रिपोर्ट  को  नकार  दिया  यही  वजह  है  कि  हमें  आशंका  है  कि  केन्द्र  सरकार  आज

 पंचायतों  को  शक्ति  का  अन्तरण  करने  के  बहाने  राज्यों  की  उपेक्षा  करके  दिल्ली  से  ही  राज्यों  पर

 श्रण  करने  का  प्रयास  कर  रही  इसी  कारण  हमने  प्रधान  मंत्री  के साथ  भारतीय  प्रशासनिक  सेबा  तथा

 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  की  लगातार  बैठकों  पर  आपत्ति  को  यहां  से  यह  भी  कहा
 गया  है  कि  इन  जधिक।रियों  को  राज्य  सरकारों  की  परवाह  नहीं  करनी  चाहिए  क्योंकि  वे  केन्द्र  के

 नियंत्रण  में  उन्हें  ऐसे  कदम  उठाने  चाहिएं  जिससे  विपक्ष  द्वारा  शासित  राज्य  केन्द्र  के

 गंत  आ  जाएं  ।

 मैं  कहंगा  कि  सरकार  के  उपदेशों  तथा  इसकी  करनी  में  अन्तर  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  तो

 काल्पनिक  है  और  इस  प१  कोई  भी  ग्रम्भीरतापूर्वक  विचार  नहीं  सभा  ने  भी  इसे  गम्भीरता  से

 नहीं  लिया  मैं  2  बजे  से  2? बजकर  0  मिनट  म०  प०  तक  इन्तजार  करता  कोरम  की  भंटी

 बजती  रही  और  कोरम  पूरा  करने  की  अधिक  जिम्मेदारी  रखने  वाले  सत्ताधारी  दल  के  सदस्य  कोरम

 परा  क  रने  हेत  पर्याप्त  संख्या  में  उपध्यित  नहीं  सत्ताधारी  दल  के  सदस्यों  ने  भी  राष्टपति  के

 भाषण  के  प्रति  ऐसी  वम्भीरता  दिखाई  यह  परम्परा  है  कि  हमें  राष्ट्रपति  का  धन्यवाद  करमा  चाहिए

 लेकिन  हम  इन  टिप्पणियों  के  साथ  धन्यवाद  प्रस्ताव  का  समर्थन  करते  हैं  ।

 क्रो  सोमनाथ  रथ  :  उपाध्यक्ष  मैं  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  ध्रम्यवाद

 प्ररताव का  समर्थनक  रता  राष्ट्रपति  ने सरकार  को  उपल  व्धियों  सथा  गरीबी  के  उन्मूलन  कार्य क्रम

 को  लागू  करने  के  लिए  तथा  बेरोजगारी  दूर  करने  की  अन्य  योजनाओं  पर  की  जाने  बाली  कायबाही  के

 बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा

 इस  सरकार  को  युवाओं  पर  पूर्ण  विश्वास  है  और  इसी  कारण  मतदान  को  उञ्र  घटा  कर  18  वर्ष
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 राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  24  1989

 [  भो  सोमनाथ  रय ]

 की  गई  कमजोर  वर्ग  क  हिंतों  की  रक्षा  के लिए  अनेक  कदम  उठाए  गए  गरम्भीरता तथा
 पूर्व  सूखे  और  बाढ़  के  बाव  जूद  देश  उन्नति  के  पथ  पर  अग्रसर  औद्योगिक  निर्यात
 में  वुद्धि  हुई  है  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कार्यनिष्पादन  में  भी  सुधार  आया

 हमारे  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  चीनी  और  पाकिस्तानी  नेताओं  के  साथ  सफल  वार्ता
 से  विशेषरूप  से  सीमा  के  मसले  पर  हमारे  पड़ोसी  देशों  से  तनाव  में  कमी  आई

 बिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  पर  सही  बल  दिया  गया  है  इसके  विकास  में  अच्छे  परिणाम  निकले
 ब्यापार  सन्तुलन  तथा  आयात  पर  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  माघव  रेड्डी  ने  कहा  कि  राष्ट्रपति  ने  उन  क्षेत्रों  का  उल्लेख  नहीं  किया  जिन  पर  सरकार  को
 सतक  रहना  राष्ट्रपति  ने  निश्चित  रूप  से  पृष्ठ  ४  पर  28  में  यह  उल्लेख  किया

 संतुलन  के  विधय  में  हमें  बहुत  सतक॑  रहना  यथा  सम्भव  कारगर
 प्रतिस्थापन  पर  विशेष  वल  देते  हुए  आयात  पर  सावधानौपूर्वक  नजर  रखनी

 इस  प्रकार  राष्ट्रपति  ने  उन  क्षेत्रों  का  उल्लेख  किया  है  जिनके  लिए  सरकार  को  सक्रिय
 वाही  करनी  चाहिए  ओर  यह  क्षेत्र  हैं  भुगतान  सन्तुलन  तथा  आयात  कम  करने  को  आवश्यकता

 अन्य  क्षेत्रों  विदेशी  मामले  तथा  आन्तरिक  मामलों  के  बारे  में  भो  राष्दुपति  का  अभिभाषण
 अत्यन्त  स्पष्ट  है  ।  राष्ट्रपति  ने  सरकार  की  उपलब्धियों  का  उल्लेख  किया  है  ओर  सरकार  द्वारा  उठाए
 जाने  वाले  कदमों  के  बारे  में  भी  कहा

 पाकिस्तान  के  साथ  सम्बन्धों  में  सुधार  के  आसार  होने  के  बाधजूद  परमाण्  अस्त्र  बनाने  के  लिए
 पाकिस्तान  द्वारा  प्रौद्योगिको  और  सामग्रो  प्राप्त  करना  हमारे  लिए  चिन्ता  का  विषय  भारत की
 गुटनिरपेक्ष  नीति  हमेशा  यही  रही  है  कि  विध्व  में  तनाव  कम  किया  जाए  और  शान्ति  वनाई  रखी

 हिसा  रोकी  जाए  और  परमाणु  अस्त्रों  का  अन्त  किया  जाए  ।

 ज॑सा  कि  राष्ट्रपति  ने  कहा  है  राजनीति  को  घमममं  से  दूर  रखने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  लेकिन
 अवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  हमें  राजनीति  को  अपराध  से  अलग  करना  अनेक  राज्यों  में
 विधान  सभा  सदस्यों  तथा  अन्य  नेताओं  को  ह॒त्या  हुई  यह  एक  महत्वपूर्ण  मसला  है  और  इस  पर
 विचार  किया  जाना

 भारत  की  राजने  तिक  स्थिति  अत्यधिक  स्पष्ट  अलगाववाद  का  सिद्धान्त  राष्ट्रीय  मोर्चे  तथा
 जनता  दल  के  गठन  के  बाद  उभर  कर  वामपंथी  पार्टियां  दक्षिणपंथी  पार्टियों  से  दूर  रहती
 विपक्षी  पार्टियों  में  कोई  समान  कार्यक्रम  और  विधारधारा  नहीं  ह ैऔर  ऐसा  कभी  भी  नहीं  हो  सकता

 आज  भारत  में  कोई  अन्य  राजनंतिक  पार्टी  देश  पर  शासन  करने  का  विकल्प  नहीं  बन  सकती  यह  तो

 सि्फं  कांग्रेस  पार्टी  ही  है  जो  देश  पर  सही  दुष्टिकोण  से  शासन  करने  तथा  देश  को  आगे  बढ़ाने  में  सक्षम

 समाचार  पत्रीं  में  कहा  गया  है  कि  जनता  दल  के  नेता  श्री  वी  ०पी०  सिंह  ने  कहा  है  कि  राज्य  चुनावों
 के  समय  समायोजन  राष्ट्रीय  स्तर  पर  यह  अत्यंत  स्पष्ट  है  कि उनकी  कोई  नीति  नहीं  वे  राज्यों

 तथा  केन्द्र  में  भी  किसी  भी  तरह  से  सत्ता  में  आना  चाहते  उनकी  कोई  विचा  रधारा  कोई  कार्यक्रम  नहीं

 है  उनका  केवल  एक  ही  उद्देश्य  है  कि  केन्द्र  से  श्री  राजीव  गांधी  हट  जाएं  ओर  राज्यों  में  वे  शक्ति  दिखाकर

 जातिबयाद  द्वारा  अथवा  किरी  अन्य  तरीके  से  सत्ता  हृथिया
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 सरकार  को  इस  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिए  कि  नीति  बनाने  और  हसके  क्रियान्बयन  में
 घिक  अन्तर  इस  पर  गम्भीरतापूर्वक  तत्काल  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  और  इन  कमियों  को  दूर

 किया  उचित  प्रबन्ध  पर  भी  अधिक  बल  देने  की  आवश्यकता  गरीबी  उन्मूलन  कायंक्रमों

 को  लागू  करते  समय  बिचौलिये  गरीब  लोगों  का  शोषण  कर  रहे  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  भी  कहा

 कि  लाभाधियों  तक  एक  रुपया  पहुंचाने  के  लिए  प्रशासन  के  रूप  में  छः  रुपये  ख्  करने  पड़ते  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  कमांड  क्षेत्र  विकार  पर  बल  दिया  उड़ीसा  के  गंजम  जिले  में  यद्यपि

 कुल्या  कमांड  क्षेत्र  विकास  परियोजना  एक  चालू  परियोजना  लेकिन  केन्द्र  स्तर  पर  यह  कहा  गया  है
 कि  यह  एक  नई  परियोजना  है  और  इसे  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  मैं  वित्त  मंत्री  तथा  योजना
 आयोग  को  भो  यह  सुझाव  देता  हूं

 कि  उड़ीसा  में  गंजम  जिले  में  सशिकुल्या  कमांड़  क्षेत्र  विकास  योजना
 को  पंचवर्षीय  योजना  में  लागू  किया

 किसानों  पर  बल  दिया  गया  है  ।  कल  तथा  परतों  प्रत्यक्ष  कर  विधेयक  पर  चर्चा
 के  दौरान  वित्त  मंत्री  ने  कृषि-आय  पर  आय-कर  के  बारे  में  कहा  है  ।  कृषि  राज्य  का  विथ्य  है और  इस
 बारे  में  राज्य  सरकार  को  ही  निर्णय  लेना  इसलिए  इस  मामले  पर  राज्य  सरकार  स्तर  पर  विदार

 होना  चाहिए  ।  आय-कर  के  बारे  में  राज्य  स्तर  पर  निर्णय  महीं  होता  यह  तो  कृषि-कर  है  जिसका

 इस  स्तर  पर  निर्णय  होता  यदि  कृषकों  पर  आय-कर  लगाना  ही  है  तो  यह  केवल  केम्द्र  स्तर  पर  ही
 हो  सकता  कृषि-कर  राज्य  स्तर  पर  लगाया  जाता

 हमारे  सीमान्त  तथा  छोटे  कृषकों  ने  अत्यधिक  परिक्रम  किया  कृषकों  ने  इतना  अधिक
 दन  किया  है  कि  हम  लगभग  आत्मनिर्भर  हो  गए  योजना  आयोग  ने  कहा  है  कि  शताब्दी  के  अन्त
 तक  हमें  240  मिलियन  टन  खाद्यान्न  की  आवश्यकता  होगी  लेकिन  इस  समय  हमारा  उत्पादन  लगभग

 160  से  170  मिलियन  ठन  है  ।  अतः  इस  लक्ष्य  तक  पहुंचना  हमारे  लिए  अत्यधिक  कठिन  कार्य

 ऐसी  स्थिति  में  कृषकों  पर  आय-कर  नहीं  लगाया  जाना  जब  कृषकों  को  प्रोत्साहन  चाहिए
 उस  समय  उनसे  आय-कर  लेकर  हमें  उन्हें  हतोत्साहित  नहीं  करना  इस  महीने  28  तारीख  को

 अब  सभा  के  सम्मुख  बजट  पेश  किया  जाएगा  तब  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  इस  बारे  में  बिच्षार

 करें  ।

 श्री  गोस्वामी  ने  कहा  है  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  यह  ठीक  नहों  लिखा  है  कि  संसद  का  यह
 अखिरी  वर्ष  यह  इस  भाव  में  ठीक  है  कि  यह  लोक  सभा  की  अथधि  का  आधिरी  वर्ष  है  ओर  व्रह

 सभाअ  को  सम्बोधित  कर  रहे  अतः  नि:संदेह  लोक  सभा  और  राज्य  सभा  दोनों  के  सम्मुख दोन  ।  बम  है
 अन्तिम  वर्ष  है  क्योंकि  इस  लोक  सभा  को  अवधि  इस  वष  समाप्त  हो भाषण  देने  का  यह

 इस  बारे  में  व्यय  हो  इतना  बोला  जा  रहा  है  ।

 बितरण  प्रणालो  पर  बल  दिया  गया  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह

 श्वित  करे  कि  इस  सभय  निजी  व्यक्तियों  द्वारा  चलाई  जा  रहो  इस  वितरण  प्रणाली  को  सहकारिता के

 माध्यम से  चलाया  जाए  ।

 श्री  तदग  कान्ति  घोष  :  उपाध्यक्ष  मैं  राष्ट्रपति  के अभिभ।षण  पर  धन्यवाद

 प्रस्ताव  का  समर्थट  करता  हूं  ।  इस  १  ग्रोलने  से  पहले  मैं  कुछ  शब्द  कहना

 थ्री  पोयूब  तिरणो  :  सभा  में  कोरम  नहीं  है  ।

 डरगध्यक्ष  महोदय  :  घंटो  बजाई  जा  रही  है  ।'
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  तो  गणपूर्ति  श्री  घोष  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते

 झो  तरुण  कारित  घोष  :  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहने से  मैं  श्री

 गोस्वामी  के  घशब्दोीं  वे  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हे  ।  मैं  श्री  गोस्वामी  से  कहना  चाहूंगा  कि  उन्हें  यह ९141४
 राय  बतानी  चाहिए  कि  कांग्रेस  दल  से  सम्बन्धित  हम  सभी  लोगों  को  असम  राज्य  तथा  वहां  की  जनत

 के  प्रति  अत्यन्त  प्यार  और  स्नेह  है  तथा  हम  उनकी  सराहना  करते  यह  कहना  ठीक

 केन्द्रीय  सरकार  ने  बाढ़  तथा  सूखे  के  प्रश्न  पर  अलग  प्रकार  का  रवेया  अपनाया  है  ।
 नहीं  है  कि

 मझे  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  के  साथ  जब  उन्होंने  बाढ़  के  दौरान  असम  का  दौरा

 जाने  का  अवसर  मैंने  अपनी  आंखों  से  देखा  और  अपने  कानों  से  सुना  कि  बाढ़  के  कारण  बुरी
 तरह  प्रभावित  असम  के  लोगों  को  देखकर  प्रधान  मंत्री  भी  पूरी  तरह  प्रभावित  आप  अन्य  मामलों
 पर  श्री  राजीव  गांधी  की आलोचना  कर  सकते  हैं

 किन्तु  इस  विषय  में  उन्होंने  किस  प्रकार  वाढ़  तथा

 सूखे  का  सामना  किया  ओर  किस  प्रकार  वह  सभी  जगह  सं  ट  में  पड़े  लोगों  की  सहायता  करने  और
 उनके  दुखछ्थों  को  दूर  करने  गए  लगभग  अभूतपूर्व  है  ।  मैंने  इंदिरा  जी  को  देखा  इसमें  कोई  सं  देह  नहीं
 कि  वह  एक  महान  नेता  मुझे  विश्व  के  एक  महान  नेता  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  को  देखने  का

 सर  भी  मिला  ।  फिर  भी  मैं  यही  कहना  चाहूंगा  कि  जितना  काम  गत  50  वर्षों  में  सबसे  खराब  बाढ़  में

 क्री  राजीव  गांधी  ने  किया  उतना  काम  मैंने  किसी  प्रधान  मंत्री  को  करते  नहीं  देखा

 अब  मैं  पंचायत  राज  के  सम्बन्ध  में  कहता  हूं  ।  मैं  श्री  गोस्वामी  की  आश्षंकाएं  नहीं  समझ  सकता
 सकता  हूं  ।  प्रधान  मंत्री  चाहते  हैं  कि  वास्तविक  शक्ति  ग्रामीण  लोगों  को  मिले  न  कि  राज्यों  की
 राजधानियों  या  मुख्य  मंत्रियों  को  या  प्रधान  मंत्री  को  ।  इसमें  क्या  बुराई  है  ?  वह  चाहते  हैं
 कि  पंचायतों  का  काम  ग्रामों  के  लोग  ही  चलाएं  ।  इसमें  आपको  क्या  आपत्ति  है  ?

 अब  मैं  राज्यपालों  के  बारे  में  कुछ  बातें  कहना  चाहूंगा  ।  श्री  नूरूल  हसन  पश्चिम  बंगाल  के

 एक  अत्यन्त  आदरणीय  राज्यपाल  थे  ।  वह  उड़ीसा  में  भी  अत्यन्त  आदरणीय  राज्यपाल  रहेंगे  ।
 वास्तव  में  मैं  एक  बात  नहीं  समक्ष  सकता  हूं  कि  आप  राज्यपालों  की  बदली  से  क्यों  डरते  इस
 सम्बन्ध  में  कोई  आशंकाएं  नहीं  होनी  चाहिएं  ।  अभी  तक  विपक्ष  द्वारा  शासित  राज्यों  में  परिवतंन
 करने  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 मैं  इस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  और  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  किन्तु  मैं  एक  बात  दोहराना
 चाहूंगा  ।  श्री  गोस्वामी  मुझे  व्यक्गित  रूप  से  जानते  हैं  ।  मैं  उन्हें  अपना  छोटा  भाई  मानता  हूं  4  समस्त
 कांग्रेस  और  कांग्रेस  (६)  के  सभी  सदस्यों  को  असम  के  प्रति  अत्यन्त  प्यार  और  आदर  जो
 एक  अद्भृत  राज्य  है  तथा  जहां  के  लोग  भी  अद्भत  हम  कुछ  नहीं  चाहते  केबल  समस्त  भारत
 की  जनता  के  साथ-साथ  असम  की  जनता  के  लिए  प्रगति  और  समृद्धि  चाहते  हैं  ।

 मैं  राष्ट्रपति  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  अपने  भाषण  में  दो  अत्यन्त  सुन्दर
 पंक्तियां  कही  हैं  :

 हम  गरीबी  का  उन्मूलन  करेंगे  ओर  बेरोजगारी  दूर  करेंगे  ।'

 तब  तक  डटे  रहेंगे  और  द्ढ़  जब  तक  कि  आतंकवाद  पर  नहीं  दिया  जाए
 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से

 यहां  अपने  मित्रों  से  कहना  चाहूंगा  कि  भारत  में  इस
 समय  बेरोजगारी  सबसे  बड़ी  समस्या  विशेषकर  शिक्षित  युवाओं  में  ।  यदि  हम  इस  समस्या  का
 धान  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  हमारे  देश  का  भविष्य  इतना  उज्ज्वल  नहीं  होगा  जितना  हम  भाहते
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 इससे  निश्चय  ही  यूवा  पीढ़ी  में  एक  लहर  सी  दोड़गी  और  उन्हें  यह  आश्वासन  प्राप्त  होगा  कि  भारत
 सरकार  उनके  लिए  कुछ  करने  के  लिए  कृतसंकल्प  है  ।

 इसीलिए  इस  संबंध  में  मैं  अपने  प्रधान  मंत्री  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  ।  यह  अनेक  महत्वपूर्ण  मंत्री
 उपस्थित  हैं|  हमारे  वित्त  संसदीय  कार्य  मंत्री  और  श्रम  मंत्री  यहां  उपस्थित  मैं  प्रधान  मंत्री
 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  करने  और  जिम्मेदारी  का  अधिकार  पंक्ति  हमारे  सं  विधान  में  जोड़  दी

 विश्व  में  पश्चिम  सहित  70  के  अधिक  लोकतांत्रिक  देश  हैं  जिनके  संविधान  में  यह  वाक्य  जुड़ा
 हुआ  प्रत्येक  व्यक्ति  को  काम  करने  का  अधिकार  है  ।  यदि  हम  यह  पंक्ति  अपने  संविधान  में
 सम्मिलित  करेंगे  तो  हमारे  देश  के  युवकों  को  यह  आश्वासन  मिलेगा  कि  यह  सरकार  वसा  ही  करेगी
 जो  यह  कहती  इससे  यह  सिद्ध  होता  है  कि  सरकार  ऐसा  करना  चाहती  है  ।  प्रधान  मंत्री  तथा
 मंत्रालय  से  यह  मेरा  नम्नर  निवेदन  हमारे  संविधान  में  परिवर्तन  किया  जाएं  और  यह
 पंक्ति  देश  में  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिए  काम  का  अधिकारਂ  जोड़  दी  वास्तव  में  एक  वर्ग  के

 लिए  30  प्रतिशत  आरक्षण  और  दूसरे  वर्ग  के  लिए  20  प्रतिशत  आरक्षण  दूर  हो  जाएगा  यदि  सभी
 जानते  हों  कि  सभी  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  ।  इन  आरक्षणों  रो  केवल  हम।रे  देश  का  विभाजन  होगा
 और  इससे  हमारा  देश  एक  नहीं  हो  ।  किन्तु  जब  तक  कमजोर  वर्ग  या  ऐसे  वर्ग  हैं  जिन्हें  कानूनी
 भ्रधिकार  प्राप्त  नहीं  इन  आरक्षणों  से  केवल  उन्हें  सहायता  ही  मिलेगी  ।  इसीलिए  मैं  यह  सुझाव
 देता  हूं  कि एक  की  जानी  चाहिए  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  रोजगार  मिलेगा  और  इसके  लिए
 अभी  से  श्रापको  उपाय  करने  चाहिएं  ।

 आप  जानते  ही  हैं  कि  पंजाब  आतंकवाद  से  पीड़ित  यह  एक  अद्भुत  राज्य  है|  मैं  यह  कहूंगा
 कि  पंजाब  ही  पीड़ित  नहीं  है  किन्तु  समस्त  भारत  पीड़ित  यदि  हम  सचमुच  अपने  देश  से  आतंकवाद

 को  दूर  कर  सकते  हैं  तो  वह  हमारे  लिए  एक  महान  दिवस  मैं  विपक्ष  को  याद  दिलाना

 जो  हमारे  प्रधान  मंत्री  की  आलोचना  कर  रहे  हैं  कि  यह  उनके  प्रधान  मंत्री  पद  का  पंचम  वर्ष  यह
 पांचवां  बजट  है  जो  उनके  वित्त  मंत्री  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं,--यहू  बात  रिकार्ड  में  है  कि  उनके  नेतृस्व  में

 हमने  उद्योग  में  और  कृषि  में  अभतपूर्व  विकास  किया  है  जो  विगत  में  कभी  नहीं  हुआ  ।  सूखे  के  वर्ष  के

 दौरान  भी  भारत  की  विकास  दर  3.5  प्रतिशत  थी  और  भारतीय  उद्योग  का  ओसत  विकास  9  प्रतिशत

 से  अधिक  हुआ  है  जो  इंग्लैंड  और  जापान  से  अधिक  यह  सबको  याद  रखना

 चाहिए  बल्कि  मैं  यह  कहूंगा  कि  भारतीय  होने  के  नाते  हमें  अपनी  उपलब्धियों  पर  गयं  करना  चाहिए  कि

 भारतीय  होते  हुए  हमने  इतना  कुछ  उपलब्ध  किया  है  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  अद्भुत  हैं|  मुझे  उनके  नेतृत्व
 पर  पूरा  विश्वास  मुझे  विश्वास  है  कि  जिस

 प्रकार  हम
 अपने  उद्योग  और  कृषि  को  बढ़ावा  दे  रहे

 एक  दिन  भारत  विश्व  की  चार  महान  शक्तियों  में  से  एक  होगी  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  ।  अगले  20

 या  25  वर्षों  में  रूस  और  भारत  विश्व  दृश्य  में  अग्रिम  स्थान  पर  हो  सकता  है

 मैं  न  रहूं  किन्तु  आप  में  से  तो  बहुत  यहां  कस-से-क
 म॒  हमारी  भारतीय  जनता  तों  होगी  ही  और

 देखेगी  कि  हमने  वह  लक्ष्य  प्राप्त  किया  हम  पूरी  भक्ति  से  उस  लक्ष्य  की  ओर  वढ़  रहे  हैं  ।

 बेरोजगारी  और  आतंकवाद  को  दूर  करने  के  अतिरिक्त  मैं  सरकार  से  यह  निवेदन

 भी  करूंगा  कि  हमें  साम्प्रदायिकता  को  दूर  फरना  चाहिए  ।  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हमारे
 स्वतन्त्रता  के  चालीस  वर्ष  बाद  भी  साम्प्रदायिकता  की  घटनाएं  देखने  या  सुनने  में  आती  हैं  ।

 देश  में  ु  ्
 में  बट

 न्देह
 नहीं

 के  अन  वि
 इसको  पूर्ण  रूप  से  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजातियां  और  ऐसे  अन्य  लोग  अभी  भी  पिछड़े  हए

 हैं  ।
 हमें  उन्हें  भागे  बढ़ाना  है  ताकि  वे  भी  अच्छे

 भारत  और  कुशल  भविष्य  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  देश  के  शेष  भागों  के  साथ  चल  सकें  |
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 तरुण  कारित  घोष  ]
 मैं  यहां  यह  भी  कहना  चाहंगा  कि  हमारे  देश  में  जो  विकास  हुआ  है  वह  सभी  क्षेत्रों  में  समान  नहीं

 मुझे  महाराष्ट्र  पर  गवं  यह  बहुत  अच्छी  तरह  प्रगति  कर  चुका  मुझे  गु
 जरात

 पर
 गवं  है  ।

 यह  भी  उन्नति  कर  रहा  है  ।  लेकिन  क्या  आप  उत्तर  प्रदेश  और  सम्पूर्ण  पूर्वी  भारत  के  बारे  में  जानते

 वे  पीछे  चल  रहे  मैं  सिर्फ  बंगाल  का  ही  सांसद  नहीं  हूं  वल्कि  मैं  भारत  का  सांसद  हू  ।  जब  मैं  उत्तर

 पश्चिम  असम  और  अन्य  पूर्वोत्तर  राज्यों  की  दुभग्यपूर्ण  दशा  देखता

 हूं  तो  मुझे  बहुत  दुख  होता  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  देश  के  एक  भाग  को  ति  हा  रही

 है  तो  इसे  देश  के  प्रत्येक  भाग  में  होना  जिससे  कि  हम  एक  साथ  आगे  बढ़  सक  ।  मैं  अधिक

 समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  भारत  ऐसा  प्रथम  विकासशील  देश  जिसने

 इस  हद  तक  अन्नोत्पादन  में  सफलता  प्राप्त  कर  ली  है  कि  हमने  सिर्फ  भनाज  की  कमी  को  समस्या  को

 ही  नहीं  सुलझाया  है  अपितु  हम  लोग  अनाज  का  मिर्यात  भी  कर  सकते  को  स्थिति  में  संसार  के  अन्य

 किसी  भी  विकासशील  देश  ने  इतने  कम  समय  में  यह  सफलता  प्राप्त  नहीं  की  पंडित  जबाइरलाब
 श्रीमती  इंदिरा  श्री  राजीव  गांधी  और  इस  देश  के  किसानों  के  प्रति  हम  आभार  हैं  ।

 जिन्होंने  इस  लक्षत्र  को  प्राप्त  करना  सम्भव  बनाया

 लेकिन  अनाज  का  उत्पादन  ही  एक  मुद्दा  नहीं  है  हमें  देखना  है  कि  अपने  उत्पादन  को  बढ़ाने
 के  लिए  कृषकों  को  समुचित  मदद  और  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  ऐसा  कर  सकते  हैं  बैंकों  द्वारा
 उन्हें  उचित  मदद  यदि  सरकार  उन्हें  सही  वक्त  पर  मदद  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  अपने
 अनाज  उत्पादन  में  वृद्धि  कर  सकते  हैं  ।

 सूखे  के  दौरान  मूल्य  वृद्धि  नहीं  हुई  थी  क्योंकि  हमारे  देश  में  पर्याप्त  मात्रा  में  अनाज
 का  भण्डार  ओर  यदि  हम  अनाज  के  उत्पादन  में  बुद्धि  करें  तो  हमेशा  पर्याप्त  मात्रा  में  अनाज  का
 भण्डार  रख  सकते  हैं|

 इस  परिपेक्ष्य  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हमें  अपनी  वेज्ञानिक  शिक्षा  और  प्रोद्योगिकी  शिक्षा  को
 भविष्य  में  सुधा  रना  जब  तक  उस  ओर  ठोस  कदम  नहीं  उठाए  भारत  पिछड़ा  ही  रहेगा
 वास्तव  आज  भारत  प्रौद्योगिकी  और  तकनीकी  जानकारी  में  पिछड़ा  हुआ नहीं है  ।
 लेकिन  र  या  बरध्य  में  हम  अपनी  प्रौद्योगिकी  और  वैज्ञानिक  ज्ञान  तथा  शिक्षा  के  अन्य  क्षेत्रो ंमें  उन्नति

 नहीं  करते  हैं  तो  हम  पिछड़  इसलिए  मैं  आपके  द्वारा  सरकार  से  इस  विषय  पर  विशेष  ध्यान
 देने  के  लिए  भाग्रह  करता  हूं  ।

 का  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  ।  अपने  अभिभाषण  द्वारा  हमें  अपन  प्राप्त  करने का
 मागंदर्त्त  करते

 के
 लिए  विशेषरूप  से  मैं  राष्ट्रपति  के  प्रति  अपना  आभार  प्रकट  करना  चाहूंगा  ।

 ]

 थी  कालो  प्रसाद  पॉडेय  :  उपाध्यक्ष  राष्ट्रपति  महोदय  द्वारा दिए  गए
 प्रंभिਂ  गीय  सदस्य  श्री  गाडगिल  द्वारा  जो  धन्यवाद  का  प्रस्थाव  इस  सदन  में  आया  मैं अभिभाषण  पर  माननीय  द्र्स

 हमारे देश  को  65  प्रतिशत  आबादी  देहातों  में  निवास  करती  है  जो  अपनी  मांगों के  लिए  तारा

 नहीं लगा  पैसे के  अभाव  में  किसी  नेता के  पास  जाकर  फरियाद  नहीं  कर  सकती  ।  इस
 भाषण  में  पंचायती  राज  व्यवस्था  को  सुदृढ़  किए  जाने  पर  जोर  दिया  बया  जिसके  लिए  राष्ट्र
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 पति  महोदय  धन्यवाद के  पात्र  हैं  ।

 बहां कई  माननीय  सदस्यों  ने  हिन्दुस्तान  की  विदेश  नीति  की  चर्चा  दिनकर  ने  लिखा

 है  Qin.

 प्रेम  नहीं  करतंध्य  मार्ग  से  नर  को  कभी  गिराता  है  ।

 प्रेम  सुधा  पीकर  ही  शीश  दात  कर  जाता  है  ।

 कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  चीन  से  हमारी  समस्याएं  वर्षों  पुरानी  आदान.प्रदान  बन्द
 यदि  हमने  सम्बन्ध  सुधारने  के  लिए  चीन  से  वार्ता  पाकिस्तान  का  दोरा  किया  और  प्रजातंत्र  के  तरोके
 से  चुनी  हुई  सरकार  को  प्रधान  मंत्री  बेनजीर  भुट्टो  से  वार्ता  अपनी  पौलिसी  पर  चलते  हुए  बदि  हमने
 मालदीब  पर  चन्द  उप्रवादियों  द्वारा  कब्जा  करने  की  कोशिशों  को  अपनी  सेनाएं  भेजकर  नाकाम  कर

 तो  उससे  यही  सिद्ध  होता  है  कि  हम  अपनी  पोलिसी  का  अनुकरण  करते  भा  रहे  उसके  तहत
 हर  देश  की  मदद  करेंगे  ।  यदि  चीन  से  दुराव  की  भावनाएं  बनी  हम  उससे  वार्ता  नहीं  करते  तो

 हण्डिया  में  बेठे  रहकर  किसी  समस्या  का  समाधान  सम्भव  न  सदन  में  कहने  से  कोई  समस्या  हल
 नहीं  हो  जाती  हमने  सम्बन्ध  सुधारने  की  दिशा  में  कदम  आप  मानें  या  न  मानें  लेकिन  देश

 का  आंवाम  यह  जरूर  सोचता  है  कि  चीन  के  साथ  हमारा  सम्बन्ध  स्थापित  होना  दोनों  देशों  के  हित
 में  नितान्त  आवश्यक

 उसी  तरह  आप  देखेंगे  कि  राष्ट्रपति  के  अप्रिभाषण  में  आन्धभ्र  प्रदेश  और  बिहार  में  उद्रवाद  के

 बढ़ते  खतरे  पर  चिन्ता  प्रकट  की  गई  है  ।  मैं  बिहार  प्रदेश  से  आता  हुं  भौर  मैं  बिहार  प्रदेश  के  हालात
 से  अच्छी  तरह  अवगत  बिहार  के  सम्बन्ध  में  मैं  कह  सकता  हूं  कि  जब  स्षक  वहां  बेरोजगारी  की

 समस्या  मुंह  बाएं  खड़ी  उस  वक्त  तक  उप्रवाद  बढ़ता  ही

 आज  बिद्वार  प्रदेश  की  हालत  ठीक  नहीं  है  ।  भाप  किसी  भी  जिल्ले  की  स्थिति  को  देख

 हर  जगह  अव्यवस्थः  फैली  हुई  अभी  एक  माननीय  सदस्य  कह  रहे  थे  कि  आपकी  ओौद्योगिक  नीति

 तब  तक  सफल  नहीं  होगी  जब  तक  कि  आप  हर  हाथ  को  काम  देने  का  वादा  नहीं  करेंगे  । जब  तक  हृर

 हाथ  को  काम  नहीं  दिया  तब  तक  चाहे  पंजाब  का  उग्रवाद  चाहे  बिहार  का  उद्रवाद

 उसका  समाधान  नहीं  हो  सकता  इन  समस्याओं  का  समाधान  हम  यहां  सदन  में  बेठकर  नहीं  कर  सकते

 इसलिए  जरूरी  यह  है  कि  जो  भी  पिछड़े  राज्य  उन  के  लिए  वल्ड  बेंक  या  अन्य  बैंकों  से  सहायता

 उनका  उत्थान  कराएं  !

 राष्ट्रपति  महोदय  ने  अपने  अभिभाषण  के
 इकत्तोसवें  पाइंट

 में  कहा  है  कि  इस
 वर्ष

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  क्रियान्वयन  में  महत्वपूर्ण  प्रगति
 हुई  है  ।

 के
 आप्रेशन  ब्लैक  बोड्ड  के  अन्तर्गत

 पहले
 देश  के  लगभग  40  प्रतिशत  ब्लाक  लाए  जा  चुके  देश  में  इतनी  बड़ी  आवादी  और  सिर्फ  40

 त  ब्लॉक्स  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाए  जाने  से  हम  शिक्षा  में  आमूल  परिवतंन  नहीं  कर  सकते

 हैं  ने  नवोदय  विद्यालयों  के  बारे  में  इस  बारे  में  मैं  अपने  क्षेत्र
 की

 बात
 कहना  चाहता  हूं  ।  मैं

 जिस  क्षे  ँतिनिधित्व  करता  हूं  वह  नेपाल  की  सीमा  से  लगा  हुआ  बिहार  प्रदेश  का  गोपालगज क्षेत्र  का  प्र  ता

 प्रतिश

 जिस  क्षे  नधि  2  किक  कर  .
 क्षेत्र  वहां  के  लिए  सिफारिशें  आईं  और  मीरगंज  प्रखंड  में  लोगों  ने  30  एकड़  भूमि  स्वेच्छा  से  इस

 कारये  के  लिए  दान  की  ।  यदि  वहां  तवोदय  विद्यालय  नहीं  तो  शिक्षा  नीति  का  क्या  हमें

 उन  लोगों  को  उत्साहित  कर  ने  के  लिए  वहां  पर  नवोदय  विद्यालय  खोलने  चाहिएं  ।

 मै ंतो  यहां  तक  कहता  हूं  कि  इस  नई  शिक्षा  नीति  के  अन्तर्गत  हमारे  जो  शिक्षक
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 न  ee  ल्ल््-+लनजा  अं  =
 कालो  प्रसाद  पांडेय

 उनसे  भी  अभी  तक  इस  नई  शिक्षा  नीति  के  अन्तर्गत  अध्यापन  के  बारे  में  यदि  पूछा  तो

 आपको  ज्ञात  होगा  कि  उनमें  से  अधिकांश  को  अभी  तक  इस  बारे  में  कुछ  भी  ज्ञात  नहीं  है  ।  वे इस  बात

 से  अनभिज्ञ ज्ञ  है  किट  म्  क्या  पढ़ाए  |  जब  हम  इस  नई  शिक्षा  नीति  को  इस  सदन  में  लाए  और  यहां  उसका

 पास  किया  तो  हमको  यह  व्यवस्था  भी  जरूर  करनी  चाहिए  कि  इसके  अन्तगंत  ट्रेनिंग  की  व्यवस्था

 सुचारू  रूप  से  दी  जब  तक  शिक्षक  स्वयं  नहीं  समझ  तब  तक  बच्चों  को  क्या  ओर  कैसे

 पढ़ाएंगे  ।

 मुझे  उम्मीद  थी  कि  राष्ट्रपति  महोदय  अपने  अभिभाषण  में  स्कूलों  की  दशा  के  बारे  में
 अवश्य  लेकिन  मुझे  खेद  है  कि  इस  बारे  में  उसमें  कोई  दिक्र  नहीं  आज  हालत  यह
 चाहे  वह  बिहार  प्रदेश  है  या  उत्तर  प्रदेश  है  स्कूलों  के  भवन  ठीक  नहीं  यदि  भवन  तो  उसके  ऊपर
 छप्पर  नहीं  ह ैऔर  यदि  छप्पर  भी  तो  खिड़की  दरवाजे  नहीं  जब  तक  हमारी  आधारभूत
 जहाँ  से  शिक्षा  की  शुरूआत  होती  अगर  हम  उसी  का  सुधार  नहीं  तो  हमारे  हिन्दुस्तान  में  शिक्षा

 का  विकास  नहीं  हो  सकता  है  ।  एक  दिन  श्री  राजेश  पायलट  जी  सदन  में  परिवहन  के  सम्बन्ध  में

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  बारे  में  घोषणा  की  थी  ।  उस  दिन  मुझे  बड़ी  प्रसन््नता  उसी  तरह  से  शिक्षा  में

 सुधार  और  विकास  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  सरकार  राबसे  पहले  लोअर  और  अपर
 प्राइमरी  विद्यालयों  की  जो  हालत  उसे  सुधारे  ।  जब  तक  हम  इनका  सुधार  नहीं  करते  तब  तक

 हम  चाहे  कितना  ही  नई  शिक्षा  नीति  का  आश्वासन  लोगों  को  लेकिन  वह  करगर  नहों  हो
 सकती  है  ।

 उपाध्यक्ष  यह  बात  ठीक  है  कि  जनसंख्या  बढ़  रही  लेकिन  बढ़ती  हुई  जनसंख्या
 के  साथ-साथ  यह  भी  जरूरी  है  कि  बढ़ती  हुई  आबादी  को  महँनजर  रखते  हुए  हम  लघु  उद्योग  से  लेकर

 बड़े  उद्योगों  को  बढ़ावा  दें  जिससे  कि  हमारे  जो  शिक्षित  बेरोजगार  नौजवान  जिनको  आज  उग्र
 बादियों  की  उपाधि  दी  जाती  वे अपना  रोजगार  कर  सके  ।

 परिस्थिति  के  अनुकूल  आप  देखेंगे  कि  राष्ट्रपति  महोदय  के  अभिभाषण  में  चूंकि  सत्ता  पक्ष  और
 विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  की  यह  मांग  थी  कि  हिन्दुस्तान  के  नोजवान  की  चुनाव  की  जो  आयु  सीमा  रेखा
 रखी  गई  उस  21  वर्ष  को  हटाकर  )8  वर्ष  किया

 |

 आज  कोई  दल  का  कोई  व्यक्ति  जब  चुनाव  आता  है  तो  चाहने  वोट  का  ही  हमारा  सवा  क्यों  न

 वह  उस  नौजवान  के  पास  जाकर  कहता  है  कि  आप  हमारी  मदद  हिन्दुस्ता  वही
 वान  वर्षों  से  अपने  मताधिकार  से  वंचित  सरकार  ने  मतदान  की  उम्र  घटाकर  18  वर्ष  की  आय
 रखो  इसके  लिए  हम  सरकार  और  राष्ट्रपति  जी  को  अपनी  तरफ  से  धन्यवाद  देते  इससे  हिन्दस्तान
 के  नौजवान  अब  अपने  मताधिकार  का  प्रयोग  कर

 हम  जिस  क्षेत्र  से  आते  वह  नपाल  प्रदेश  का  सीमावर्ती  क्षेत्र  मैं  जिस  क्षेत्र  का
 प्रतिनिधित्व  करता  हूं  उसमें  नदी  के  उस  पार  के  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  हमारे  मनोज  पांडे
 जी  करते  हैं  और  हमारे  बगल  के  क्षेत्र  से  गफर  साहब  आते  हैं  |  आप  यह  देखें  कि  बढ़ी

 गंडक  नदी
 के

 कटाव  से  आधी  से  अधिक  आबादी  प्रभावित्त  होती  मैं  भारत  सरका  सबसे

 पहले  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  हर  वर्ष  जब  बाढ़  आती  चाहे  बिहार  का  भकम्प  हो  या
 कलकरत्त  तूफानकार  लीला  हो  सरक  यह  जानती  है  कि  अमक-अमक  समय  अ  बिहार  ओर
 आमन्ध्रप्रदेश में  बाढ़  की  समस्या  होगी  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  जो  भी  सहायता  राशि  देनी हो  वह  उसी
 वक्त  रिलीज  करनी  चाहिए  और  हर  राज्य  को  यह  निर्देश  देना  चाहिए  कि  कम  से  कम  बाढ़  से  पूर्व
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 निश्चित  रूप  से  उस  राशि  को  खर्च  कर  के  बाढ़  से  उस  क्षेत्र  को  बचाने  की  व्यवस्था  करे  ।

 मैं  अपने  गोप।लगंज  क्षेत्र  के  लिए  भारत  सरकार  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  गोपालगंज-सी
 पूर्वी  और  पश्चिमी  पश्चिमी  चम्पारण  में  गांधी  जी  ने  अंग्रेजों  के  खिलाफ  एक  बगावत  की
 आंधी  उसी  सरजमीन  से  की  लेकिन  आज  उस  क्षेत्र  में  घाहे  डाकुभों  का  आतंक  हो  प्रश्न  यह  उठता

 है  कि  आप  किसी  भी  जिले  या  प्रखंड  में  वहां  उश्योग  नाम  का  कोई  नामोनिशान  नहीं  है  ।  इस

 पृष्ठभूमि  में  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  जो  जिले  बिहार  प्रदेश  के  उद्योगों  से  वंचित  हैं  वहां  उद्योग

 लगाने  की  ब्यवस्था  की  इससे  जो  हमारे  नौजवान  आज  उग्रवाद  में  लगे  हुए  वह  दूसरे  कार्यों  में

 लग  जाएंगे  और  निश्चित  रूप  से  देश  के  विकास  में  जुट  जाएंगे  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  राष्ट्रपति  जी  के अभिभाषण  का  स्वागत  करता  हूं  !

 ध्रो  शाम  स्वरूप  राम  :  उपाध्यक्ष  महामहिम  राष्ट्रपति  जी  के  प्रति  जो

 वाद  ज्ञापन  का  प्रस्ताव  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  मैं  उसका  सभथंन  करता  समर्थन  इसलिए  कि

 जो  पालिसी  डाक्युमेंट  राष्ट्रपति  जी  ने  रखकर  दिशा-निर्देश  दिया  है  इस  देश  वह  मौजूदा
 में  काफी  अनुकूल  है  !

 हालात

 यह  वर्ष  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  के  शताच्दी  वर्ष  के  रूप  में  हम  मना  रहे  इस्  यह  वर्ष

 क्रांति  का  प्रतीक  होना  चाहिए  सामाजिक  और  आर्थिक  क्रांति  का  प्रतीक  चाहिए  और  आज  तक

 हम  सदियों  से  जो  फिरकापरस्ती  को  किसी  न  किसी  कोने  में  छिपाए  हुए  उसके  खिलाफ  क्रांति

 होनी  दुर्भाग्य  यह  है  कि  इस  मुल्क  में  40  वर्ष
 की

 आजादी  के  बाद  भी  हम  अपनी

 भारतीय  नहीं  बना  सके  हैं  ।
 पहचान

 3.00  म०१०

 कहीं  तो  हम  अपनी  पहचान  जाति  के  रूप  में
 बनाये  हुए  कहीं  पर  हम  अपनी  पहचान  भाषा

 और  क्षेत्रवाद  के  रूप  में  बनाये  हुए  यह  ऐसा  घाव  है  जो  कि  हमारे  प्रजातंत्र  को  बहुत  बड़ा  नुकसानਂ

 पहुंचाने  वाला

 इस  देश  का  आधारभूत  सिद्धांत  समाजवाद  और  ग्रुटनिरपेक्षता

 हम  सिद्धांत  में  तो  इसको  अपनाये  हुए  हैं  लेकिन  ध्यवहार  में  इसकों  उतार  नहीं  रहे  हम  किस  के

 आगे  रोना  रोयें  कुछ  प्तमप्न  में  नही  आता  ।

 मैं  अपने  साथी  श्री  मधु  दंडवते  जी  का  बड़ा  आदर  करता  हैं  ।  इनके  साथ  काम  करने  वाल

 देवीलाल  जी  ने  कई  जनसभाओं  में  कहा  कि  हमारा  दलਂ  जो  कि  राष्ट्रीय  विकल्प
 के  रूप  में

 एक  अजगर  की  पार्टी  और  अजगर  कै  मायने  हते  हंअ  से  ज  से  ग  से

 गूजर  और  र  से  राजपूत  ।  आज  राष्ट्रीय  विकल्प  का  सपना  देखने  वाले
 पार्टी  कक

 लोग
 अजगर

 के
 व्विद्धांत

 पर  इस  देश  को  चलाना  चाहते  मैं  उनसे
 पूछना

 चाहता  हूं  कि  उन
 लोगों

 का  क्या
 होगा  जिन्होंने

 समाजवाद  को  अपनाया  और  यह  कहा  कि  धर्म  को
 सियासत  से

 अलग
 हि

 ।
 हालांक  हमारे  राष्ट्रपति

 जी  ने  धर्म  को  राजनीति  से  अलग  करने  की  तरफ
 इशारा

 भी
 किया

 ।
 लेकिन  दुख  के

 साथ  कट्टना  पड़ता

 के  लोग  जाति  और  धर्म  के आधार  पर  देश  की  राजनीति  चलाना  चाहते  हम  सब

 करनी  मधु  दंडवते  जी  जैसे  लोग  इन  सब
 बातों

 को  सुनकर  भी

 चुप रहते महाभारत में द्रोपदी के चोरहरण की कहानी याद आती है । जब द्रोपदी का उभरा वह है कि दूसरे पक्ष को इसको निन््दा ऐसे में मुझ
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 हरण  हो  रहा  था  तो  वहां  द्रोघाचाययं  और  भीष्मपितामह  थे  |  उन्होंने  कहा  कि  इस  मबस्या  की  हिफाजत
 करो  ।  इस  पर  लोगों  ने  कहा  कि  हम  दुर्योधन  का  अन्न  खा  रहे  हम  कंसे  बोल  सकते  हैं  ।  डेमोक्रेसी

 पर  जो  कुठाराघात  हो  रहा  है  जातीय  आधार  ऐसे  में  मधु  दंध्वते  जैसे  लोग  द्रोमाचायं  के  रूप  में

 नहीं  बोल  रहे  मैं  ऐसा  समझत्ता  हूं  कि  यह  बहुत  गलत्त  चीजें  हो  रही  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  (  :  चिन्ता  मत  द्रोपदी  को  कोई  ह।थ  नहीं

 धो  राम  स्वकृप  राम  :  मैं  इंमोक्रेंसी  रूपी  द्रोपदी  की  बात  कह  रहा  मैं  प्रधान  मंत्री  जी  को
 धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  वोट  देने  की  उम्र  2।  वर्ष  स ेघटाकर  18  वर्ष  कर  दी

 वान  ही  इस  देश  में  परिवर्तन  ला  सकते  हैं-चाहे  वह  सामाजिक  परिवर्तन  हो  या  आथिक  परिवतंन

 हमारे  नौजवानों  की  हर  क्षेत्र  में  एक  अहम  भूमिका  रही

 मैं  एक  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अभी  भी  कुछ  ऐम्रे  इलाके  हैं  जहां  पर  कि  बूथ
 रिंग  होते  40  वर्ष  की  आजादी  के  बाद  कुछ  ऐसे  इलाके  हैं  जहां  पर  कि  लोगों  ने  मत-पत्र  तक  नहीं
 देखे  मतदान  केन्द्रों  पर  लोग  कर  लेते  हैं  और  कमजोर  वर्ष  के

 लोगों  को  मतदान

 केन्द्रों  तक  पहुंचने  नहीं  देते  हैं  ।  हमने  हरियाणा  में  और  अन्य  कई  जगहों  में  ऐसा  होते  देखा  है  ।  लोगों

 हम  से  खुद  आकर  यह  कहते  हैं  कि  हमने  मत-पत्र  नहीं  देखे  बलट  पेपर  ही  नहीं  देख  सके  यह

 हमारे  40  साल  की  उपलब्धि  इसके  लिए  उपाय  कराये  गये  हैं  लेकिन  मेरा  यह  सुझाव
 है

 आप  भाहते  हैं  कि  सही  मायने  में  कमजोर  वर्गों  के  लोग  खुद  ही  अपने  डिमीजन  लें  त  म

 या  जिस  टोले  में  200,  300  वोटसं  हों  तो  उस  मोहल्लेया  टोले  में  बूथ  बनना  चाहिए

 समझता  हूं  कि  वे  निर्भप  होकर  मतदान  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  बिहार  प्रान्त  के  उस  इलाके  से  आता  जिसकी  चर्चा  महामहिम  राष्ट्रपति  जी  ने

 भाषण  में  की  है  |  वह  इलाका  सेम्ट्रल  बिहार  का  है  ।  स्वयं  प्रधान  मंत्री  जी  ने  रेड  फोर्ट  से  अपने  भाषण

 में  इस  बात  की  चिन्ता  जताई  कि  औरंगाबाद  जैसे  इलाकों  को  उगद्रवाद  का  क्षेत्र

 घोषित  किया  गया  अभी  तक  हमारी  समझ  मे  यह  बात  नहीं  आ  पा  रही  है  कि  आखिर  उम्रवादी

 इन  तीम-चार  जिलों  में  ही  क्यों  एक्टिव  वहु  इसलिए  हैं  कि  हमारे  जो  संवेदनशील  होना

 चाहिए  में  संवेदनशीलता  का  अभाव  रहा  ।  उस  इलाके  में  सामाजिक  शोषण  बहुत  ज्यादा  हुआ  तो

 सामाजिक  शोषण  और  संवेदनशीलता  के  अभाव  की  वजह  से  उसके  पेट  से  निकला  हुआ  उमग्रवाद  आज

 गांव-गांव  सें  फैल  रहा  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  वहां  किसी  और  म्द्दे  की  लड़ाई  वह  लड़ाई  सामाजिक

 मुद्दे  की
 सा  माजिक  दमन  के  खिलाफ  वहाँ  के  गरीब  वर्ग  के लोग  दकट्ठे  हुए  हैं  । यह  किसी  वर्ग  या

 जाति  विशेष  के  लोग  नहीं  स्वयं  राष्ट्रपति  जी  ने  अपने  अभिभाषण  में  इमफी  बात  की  अन्तिम

 पैस  में  उन्होंने  कहा  है  आगे  कठोर  चुनौतियां  और  उत्साहपूर्ण  अवसर  आप  जनता  की

 इच्छा-शक्ष्ति  के  मू्ं  प्रतीक  आप  पर  लोगों  के  स्वप्न  को  साकार  करने  की  भारी  जिम्मेदारी

 हम  सामाजिक  परिवर्तन  के  लिए  एक  ऐसा  महानतम  प्रयास  कर  रहे  है  जो  मानव  जाति  के  इतिहास  में

 इस  प्रकार  का  प्रथम  प्रयास  है  ।  बह  कार्य  इतना  महान  है  भौर  कभी-कभी  इतना  हतोत्साह  करने  वाला  है

 कि  हम  प्रायः  यह  सोचकर  किकतेब्यधिमूढ़  रह  जाते  हैं  कि  इस  दिशा  में  कितना  कुछ  और  किया  जाना

 बाकी  इसलिए  जो  दमम  हुआ  और  उससमें  प्रशासन  ने  जो  उसका  साथ  द्विया  उससे  बेधारा  थरीब

 अभी  कं  नहीं  उबर  पाया  ।  हमने  उसके  लिए  पेय  जल  की  व्यवस्था  नहीं  अभी  तक  उसके  गांव  में

 स्कूल  की  व्यधस्था  नेहीं  उसके  गांव  में  हेमते  दवा-दारू  की  व्यवस्था  नहीं  की  |  प्रशासन  बड़े  लोगों
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 के  गांव  में  एक-एक  बल्कि  दो-दो  स्कूल  द्वोल  देता  मैं  आपसे  अनरोध  करना  चाहता  हूं  कि
 वहां  सरकार की  एक  टीम  जानी  चाहिए  और  उसको  देखना  चाहिए  कि  बह्टां  बया  हो  रहा  गांव  में
 कोई  काम  करते  समय  यह  देखा  जाता  है  कि  यह  किस  जाति  का  गांव  बड़े  जाति  के  गांव  में  तो

 स्कूल  और  स्वास्थ्य  केन्द्र  की  व्यवस्था  भी  है  लेकिन  मध्य  बिहार  के  गरोबों  का  जो
 गांव  या  टोला  है  वहां  न  तो  स्कूल  न  पेयजल  की  व्यवस्था  ऐसी  स्थिति  में  गरीब  किकतंव्य  विमूढ़ होकर  रह  जाता  है  कि  आखिर  मैं  कहां  जाऊं  ।  आज  वह  नौजबान  एकत्रित  होकर  मांग  करते  हैं  कि  हमारे
 गांव  में  स्कूल  हो  तो  उसे  कहा  जाता  है  कि  तुम  नक्सेलाइट  हो  ।

 आज  केन्द्र  सरकार  के  निर्देशन  में  आपरेशन  सिद्धाथ  चल  रहा  है  तो  लोगों  में  संतोष  की  भावना
 पनप  रही  है  लेकिन  सिद्धार्थ  आपरेशन  के  तहत  भी  फिर  से  वही  गांव  चुन  लिए  गये  हैं  जो  पूब॑  में  ही
 विकसित  हैं  और  हमारे  अविकसित  गांवों  को  उसमें  छोड़  दिया  गया  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इससे
 रेशन  सिद्धार्थ  भी  एक  मजाक  बनकर  रह  मैं  आपसे  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रपति
 जी  ने  जो  चिन्ता  जाहिर  की  है  कि हम  आथिक  और  सामाजिक  बदलाव  उन  इलाकों  में  इसकी
 ओोर  विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।  ताकि  गरीब  समझे  कि  हमको  भी  कोई  देखते  वाला
 आज  भी  गांवों  में  जो  गरीब  लोग  है  वह  सरकार  पर  भरोसा  रखते  श्री  राजीव  गांधी  १र  भरोसा
 रखते  हैं  लेकिन  स्थिति  यह  है  कि  प्रधान  मंत्री  के  निर्देश  कुछ  ऐसे  राण्य  सरकार  +  निर्देश  कुछ  होते
 हैं  और  जिलाधीशों  के  निर्देश  कुछ  होते  हैं  जिसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  बिच्योलिए  लोग  बड़ी  मोहुक
 और  रचनात्मक  स्कीमों  को  भी  चोपट  कर  देते  आज  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सारे  देश  के  शेडयूल्श
 कास्ट  और  शंड्यूल्ड  ट्राइब्ज  के  जन-प्रतिनिधियों  की  बैंठक  विज्ञात  भवन  में  बुलाई  और  उन्होंने  यह
 चिन्ता  व्यक्त  की  कि  जितना  हमें  करना  चाहिए  था  ग्रासरूट  लेवल  सारा  प्रयास  करने  के  आाद
 उसका  रिजल्ट  जीरो  नजर  आ  रह  इस  प्रकार  की  चित्ता  हमारी  सरकार  की  हमारे  राजीव
 गांधी  जी  की  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  की  ओर  से  विशेष  योजनाएं  चलाई  जानी

 एक  बात  मैं  किसानों  और  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हमारा  भारत  गांबों  का

 देश  भारत  की  आत्मा  गांवों  में  रहती  हमारे  यहां  5  लाख  गांव  इन  गांवों  का  हम  जब  तक

 विकास  नहीं  करेंगे  तव  तक  काम  नहीं  चलेगा  ।  प्लानिय  कमीशन  की  ओर  से  मेजरमेन्ट  बोड़ें  बनाये

 जाने  यह  देखने  के  लिए  कि  किन  गांवों  में  कौन  सी  हकीमें  टेकअप  की  जाएं  ।  कषि  कार्यों  में

 लगे  हए  80  फीसदी  लोग  किसान  और  मजदूर  हैं  |  हसमें  41  परसेस्ट  एग्रीकल्चर  भजदूरों  को  आवाकी

 है  ज  कि  गांवों  में  रहकर  किसी  किसान  के  यहां  काम  करके  जीविकापाज॑न  करते  लेकिन  दुर्भाग्य
 की  बात  यह  है  कि  साल  में  केवल  3  महीने  ही  उनको  काम  मिलता  9  महीने  थे  मजदूर  बेकार

 रहते  हैं  ।  रोजी-रोजी  के  अभाव  में  वे  बेचारे  गांव  छोड़कर  भागते  पलायनवादी  बनते

 स्वरूप  मैं  आज  भी  कह  सकता  हूं  कि  अभी  भी  बिहार  के  75  हजार  एग्रीकल्वरल  लेबर  पंजाब  और

 हरियाणा  में  काम  कर  रहे  हैं  जहां  उने  बेचारों  को  श्रमशक्ति  का  शोषण  होता  इसलिए  उनके  लिए

 भी  कोई  प्लानिंग  होनी  यह  खुशी  की  बात  है  कि  टोटल  आफ  वि  बेंक  लोन  में  से  17  परसेन्ट

 आपने  किसानों  के  लिए  रखा  है  जिस  प्रकार  से  कृषि  कार्य  की  ढेफनीशन  दी  जाती  है  उसमे

 बल  किसान  ही  नहीं  होने  चाहिए  बल्कि  जो  हमारा  43  परसेंट  एग्रीकल्बरल  लेबर  है  उसके  लिए  भी

 प्रोग्राम  बनने  चाहिए  ताकि  वहीं  पर  रहते  हुए  उनको  रोजगार  मिल  सके  ।  इसके  लिए  वहां  पर  स्माल

 स्केल  इण्डस्ट्रीज  छोटे-छोटे  क्ुटी  र  उद्योगों  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।
 प्लानिंग

 कमीशन  की  ओर  सै

 वहां  पर  खांचा खड़ा
 क  रके  वायबल  स्कीमें  चलाई  जानी  चाहिए  ताकि  स्थानीय  तोर  पर  ह्योगों की

 रोजी-रोटी  की  समस्या  हल  हो  सके  ।
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 जनजततजन  लओआन  हनन  कक  जा  लशखिटलण  इज

 राम  स्वरूप

 लैंड  रिफास्स के  सम्बन्ध  में  मैं  एक  अनुरोध  और  करना  चाहूंगा  माननीय  दुबे  जी  यहां पर
 विराजमान  हैं  ।  बिहार  के  मुख्य  मन्त्री  के  नाते  ।4  जनवरी  को  पण्डित  जी  के  जन्म  दिन  पर  बिहार  में
 उन्होंने  35  हजार  एकड़  जमीन  बांटी  मैंने  तभी  शंका  व्यक्त  की  दबी  जबान  में  मैंने  कहा  था

 माननीय  दब  जमीन  वांटना  तो  आसान  है  लेकिन  जमीन  पर  कब्जा  दिलाना  सबसे  कठिनतम
 काम  इस  बात  के  आंकड़े  मिल  जाएंगे  कि  हमने  हरिजनों  को  इतने  एकड़  जमीलनें  यह  भी  आंकड़े
 मिल  जाएंगे  कि  इतने  आदिवासियों  को  इतने  एकड़  जमी नें  दी  गईं  लेकिन  यदि  आप  फिजिकल
 केशन  क  राएंगे  तब  आप  पाएंगे  कि  दस  परसेन्ट  लोगों  को  भी  वास्तव  में  जमीन  का  पजेशन  नहीं  मिला

 थी  बढ्ि  चन्र  जन  इसका  मतलब  आपकी  राज्य  सरकार  कोई  काम  नहीं  कर
 रही

 श्री  राम  स्वरूप  :  मैं  किसी  पर  टीका-टिप्पणी  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  इसमें  सरकार  क्या  कर
 सकती  है  ।  मैं  आपसे  एक  बात  कहना  चाहता  जब  हमने  शंका  व्यक्ति  तो  इन्होंने  ताकत  के  साथ
 आश्वासन  दिया  कि  राम  स्वरूप  जी  जो  जमीन  मैं  बांट  रहा  उस  जमीन  पर  कब्जा  भी  दिलवाऊंगा  ।
 लेकिन  जब  हम  ब्लाक  स्तर  पर  पर्चे  लेकर  जाते  हैं  और  जमीन  के  कब्ज  के  बारे  में  देखते  तो  पता
 लगता  है  कि  स्थिति  बड़ी  भयावह  है  ।  फिर  मैंने  देखा  कि  वतं॑मान  सरकार  ने  श्री  घोषणा  की  कि  डेढ़
 लाख  एकड़  जमीन  बांटेंगे  ।  फिर  मैंने  मुख्य  मंत्री  से  कहा  कि  मेरी  शंका  पुनः  उत्पन्न  हो  रही  जो  शका
 हमारे  माननीय  दूबे  जी  के  समय  में  पैदा  हुई  थी***  )

 **

 भ्रो  बद्धि  चन्द्र  जन  :  कहीं  ऐसा  तो  नहीं  है  कि  वह  जमीन  दूसरे  के  कब्जे  में  है

 श्री  राप्त  स्वरूप  रास  :  यदि  किसी  के  नाजायज  में  कब्ज  में  भी  तो उसको  बेदखल  ३.२  के  देना
 सरकार  का  दायित्व  इसलिए  मैं  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हे  कि  आप  बिहार  में  एक  सेन्ट्रल
 टीम  जो  यह  देखे  कि  सरकार  ने  जो  आंकड़े  दिए  उसको  वे  धरा  कर  सके  हैं  या  नहीं  ।  वहां  पर
 स्थिति  बहुत  ही  भयानक  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  धन्यवाद  प्रस्ताष  का  करते  निबेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 जवाहर  लाल  नेहरू  की  इस  शताब्दी  को  क्रान्ति  वर्ष  के  रूप  में  मनाया  जाना  चाहिए  |

 [  प्रभुवाद
 श्री  मेवा  सिह  गिल  :  उपाध्यक्ष  हमारी  प्रजातांत्रिक  व्यवस्था  दोनों

 सदनों  के  संयुक्त  अधिवेशन  में  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  विशेष  रूप  से  देश  की  आर्थिक  एवं
 राजनीतिक  सभी  प्रकार  की  समस्याओं  के  समाघान  हेतु  सरकार  कीं  नीति  समझी  जाती  उक्त
 भाषण  के  अनुसार  इन  समस्याओं  के  समाधान  हेतु  सरकार  की  प्राथमिकता  और  सरकार  के  इरादों  का
 पत्ता  बजट  में  किए  गए  प्रावधानों  द्वारा  लगता  यही  कारण  है  कि  राष्ट्रपति  अथवा  राष्ट्राध्यक्ष  के
 धन्यवाद  प्रस्तात  के  पश्चात्  ही  संसार  के  सभी  प्रजातांच्रिक  देशों  में  ठजटीय  प्रावधानों  पर  चर्चा  एवं
 बाद-थिवाद  होते  उपाध्यक्ष  लेकिन  भारत  के  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  सिर्फ  कुछ  नारों  की
 ओऔपचारिकता  और  कुछ  झूठ  बायदी  की  औपचारिकता  तथा  राष्ट्र  की  आधा  रहान  बड़ाई  रह
 गया  मैं  देख  रहा  हूं  कि  बिगत  कुछ  वर्षों  से  यह  इस  प्रकार  का  बन  चका  इस  अभिभाषण  में  किये

 गए  सारे  वायदे  और  दिये  गए  सारे  नारों  से  यह  स्पष्ट  रूप
 से

 पता  चलता  है  कि  राष्ट्र  की  स्थिति  उतनी
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 अच्छी  नहीं  है  और  वे  इन  वायदों  को  पूरा  करने  नहीं  जा  रहे  फिर  भी  उन्हें  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण
 में  व्यक्त  किया  जाता  परिणाम  यह  है  कि  उच्च  वेतन  पाने  वाले  अधिकारियों  द्वारा  लुभाबने  शब्दों  में
 रचे  गये  ये  नारे  भारत  की  उन  कंरोड़ों  गरीब  पीडित  जनता  का  शोषण  करते  हैं  जो  कि  लगातार

 दिग्प्रमित  ही  रही  है  और  इन  नारों  तथा  काले  घन  द्वारा  मतदान  के  समय  दिग्भ्रमित  कीं  जाती

 संसार  में  सबसे  विशाल  हमारा  प्रजातंत्र  है  परस्तु  कभो-कभी  कुछ  कारणवश  मैं  इसे  प्रजातंत्र  कहने  में

 संकोच  महसूस  करता  हूं  ।  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  हम  लोगों  ने  प्रजातंत्र  क ेआधारभूत  सिद्धान्तों  को

 अपनाया  है  परन्तु  व्यवहार  में  यहां  प्रजातंत्र  है  ही  उपाध्यक्ष  महोदय  यहां  प्रजातंत्र  के
 मत  सिद्धान्तों  का  अपमान  होता  है  और  प्रजातंत्र  के  नियमों  और  सिद्धान्तों  को  दूर  रखा  जाता  एक
 व्यक्ति  के  शासन  को  बढ़ावा  देने  के लिए  जनता  की  गरीबी  तथा  अज्ञानता  का  प्रयोग  किया  जा  रहा
 कानन  और  न्याय  उपहास  बन  गया  है  ।  नवम्बर  1984  में  दिल्ली  सथा  अन्य  स्थानों  पर  सिख  समृदाब
 के  हजारों  लोगों  को  हत्यारों  ने  गृह  मंत्रालय  के  सामने  विकलांग  करके  नगण्य  कर  सामूहिक
 बलात्कार  किया  तथा  अमानवीणश  ढंग  से  अत्याचार  और  लूट  की  ।  हस  राबके  बावजूद  भी  सरकार  ने

 इसे  बड़ी  कठोरता  से  निपटाया  ।  यद्यपि  भारत  तथा  विदेशों  के  सभी  समाज  के  सिख  समुदाय  के

 सभी  बद्धिजीवों  पी०  यू०  डी०  आर०  तथा  पी०  यू०  सी०  एल०  जेसे  सेवानिद्त
 से  बानिवुत्त  जनरलों  और  फ्रस््येक  व्यक्ति  ने  मांग  की  कि  अपराधियों  को  सजा  दी  जानी

 चाहिए  परन्तु  चार  वर्ष  में  इस  सरकार  ने  हम  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  ।  अपराधियों  को  अभी  तक  सजा

 नहीं  दी  गई  है  ।  कभी-कभी  आयोग्य  प्रधानमन्त्री  को  सत्ता  में  रखने  तथा  कभी

 सम्पत्ति  और  अन्य  मौलिक  अधिकार  निलंबित  करने  के  लिए  और  सामान्य  स्थिति  में  आ्रप।तकाल  की

 घोषणा  करने  के  लिए  प्रधानमंत्री  को  व्यापक  शक्तियां  देने  क ेलिए  लापरबाही  से  किए  संशोधनों  द्वारा

 भारतीय  संविधान  को  अनेक  बार  विक्रत  कर  दिया  गया  है  ।  न्यायपालिका  को  भी  स्वेच्छ  से  न्यायाधीशों

 की  पहोन्नति  तथा  स्थानान्तरण  द्वारा  कार्यपालिका  के  अधीन  कर  दिया
 गया  है  जो  कि

 तंत्र  क  धु  #  महत्वपूर्ण  अंग  है  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  के  मुख्य  स्यायाधीश  की  पहोन्नति  के  समय  उन

 धीशों  की  उपेक्षा  कर  दी  जाती  है  जिन  पर  राष्ट्र  को  बढ  है  क्योंकि
 संविधान

 के  सम्बन्ध  में
 उनकी

 व्याख्या  सत्ता  के  कुछ  व्यकितओं  के  अनुरूप  नहीं  हम  समाचारपत्रों
 में  पढ़  रहे  हें  कि  बिना  किसी

 क।नून  विना  किसी  औपचारिक  गिरफ्तारी  तथा  न्यायपालिका  के
 अधिकारियों

 से  पुलिस  रिमांड  लिए

 बिना  ही  लोगों  को  महीनों  तक  नजरबन्द  किया  जा  रहा  है  ।
 उनसे

 कठोर
 _  उत्पीड़न

 तथा

 अमानबीय  ढंग  से  इस  प्रकार  पूछताछ  की  जाती  है  कि  उनमे  से  कुछ  बेकार  हो  जाते  हैं  तथा  कुछ

 हमेशा  के  लिए  चुप  हो  जाते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  देश  वासियों
 से  यह

 कठोर  शब्दावली  प्रयोग  करने  के

 लिए  क्षमा  चाहता  परन्तु  ये  ऐसे  कठोर  तथ्य  तथा  वास्त  विकतायें  है  जो  मुझे  इस  शब्दावली  का  प्रयोग

 करने  तथा  उत  मामलों  को  उद्धृत  करने  के  लिए  बाध्य  कर  रहे  हैं  जो  चल  रहे

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  वंडित  जवाहर  साल  नेहरू  का  उल्लेश  विया  गया  मेरे  विचार

 से  भारत  को  पंडित  नेहरू  पर  गयव॑ं  हं!।ना  चाहिए  ।
 उन्होंने

 जो  कुछ  किया  है  वह  वास्तव  में
 हमार  लिए

 गबं  की  बात  है  ।  अब  मैं  एक  दृष्टि  इतिहास  पर
 डालूंगा

 ।  में  कह  रहा  था  कि
 छालों

 नारे  लोकतन्त

 के  ढांचे  को  बिगाड़  रहे  गणतंत्र  भारत  बनने  के  पश्चात  भारत  को
 जनता

 ने  पंडित  जवाहर  साल

 ।  सत्ता  के  लिए  चुमा  क्योंकि  स्वतंत्रता  संग्राम  के  अग्रहूत  के  रूप  उस  दल  को  उसके

 त्याग  के  लिए  वह  पुरस्कृत  करना  चहाती  थी  तथा  वह  महात्मा  गांधी  के
 राम-राज्य

 की
 अवधारणा  तथा

 स्वप्न  को  साकार  करना  चाहती  इध्की  वजह  यह  थी  कि
 जनता

 को
 उसकी  कुछ  झलक  मिली  |

 यहीं
 कारण  था  कि  लोगों  ने  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  का  पूरी  तरह  से  समर्थन  किया  परन्तु

 नेहरू  की  कांग्रेस  को
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 मेषा  सिह

 दुर्भाग्यवश  उसके  कुछ  दिनों  के  पश्चात  साव॑जनिक  स्थानों  बसों  गाड़ी  के  डिन्मों  प्लेटफार्म

 दुकानों  पर  तथा  दूसरे  स्थानों  पर  आलोचनायें  होने  लगी  कि  कांग्रेस  शासन  से  ब्रिटिश  राज  बेहतर
 ये  नारे  उन  दिलों  सुनाई  दे  रहे  नारे  केवल  प्लेटफा  झुग्गी  और  प्नोपड़ियों  से  ही  नहीं  बल्कि

 गंदे  ग्रामीण  बस्तियों  से  भी  आने  लगे  |  ये  विचार  वे  लोग  भी  व्यक्त  करने  लगे  जो  उद्चोगों
 तथा  फंक््टरियों  में  काम  करते  थे  तथा  जिनके  पास  पहनने  को  कपड़  नहीं  थे और  खाली  पेट  थे  जो  अपने
 उन  लडके  तथा  लड़कियों  का  जीवन  बचाने  के  लिए  कठिन  परिश्रम  करते  थे  जो  कुपोषण  तया  कमजोरी
 के  शिकार  थे  ।  वे  उनका  जीवन  बचाने  के  लिए  कठिन  परिश्रम  करते  थे  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  की  वात  है  कि

 दुकानों  की  लम्बी  लाइनों  में  कुछ  नहीं  मिलता  उन्हें  मिट्टी  का  तेल  नहीं  मिलता  था  उन्हें  राशन
 नहीं  मिलता  चीनी  तथा  वे  सब  चीजें  नहीं  मिलती  जो  अत्याधिक  जरूरी  मानी  जाती  इस«
 लिए  ये  आलोचनायें  होने  पंडित  जवाहर  नेहरू  आसानी  से  भारत  की  भावना  समझ्न  गये  ।  वह  तुरंत
 ही  आगे  आये  और  उन्होंने  एक  नया  नारा  दिया  कि  यद्यपि  हमने  राजनंतिक  स्वतंत्रता  प्राप्त  करसी  है
 परन्तु  आधिक  स्वतन्त्रता  अभी  प्राप्त  करती  उन्होंने  नारा  जो  समाजवादी  समाज  का  था  |
 यद्यपि  वह  जानते  थे  कि  यह  दुविधा  में  इसी  नारें  पर  सम्पूर्ण  राष्ट्र  ने  कांग्रेस  का  समर्थन  इस
 नारे  के  द्वारा  वे  चाहते  थे  कि  कोई  निर्धन  नहीं  होना  चाहिए  तथा  कोई  धनी  नहीं  होना  चाहिए  ।  वे  चाहते
 थे  कि  एक  समतावादी  समाज  होना  महात्मा  गांधी  की  भी  यही  अवधारणा  उनकी  रामराज्य
 की  यही  अवधारणा  थी  जिसका  उन्होंने  समर्थन  इसके  तुरन्त  बाद  इसका  प्रचार  हुआ  कि

 हिमालय  से  लेकर  नीचे  सम्पूर्ण  भारत  में  एक  समतावादी  समाज  होनाਂ  चाहिए  ।  वे  राजा  तथा  रंक  को
 बराबर  चाहते  उसे  हिमालय  और  गंग्रा-जमुना  नदियों  के  क्षेत्र  में  गाया  जाता  था  इसे  उदय  में  गाया
 जाता

 ]  कर
 ना  कोई  बन्दा  न  कोई  बन्दा  नवाज  ?

 ]
 इसका  अर्थ  समानता  से  है  ।  ।  में  भी  हमने  ऐसे  विचार  सुने  हैं  --.

 ]
 असी  साक्ी  जगा  देइस  प्यासे  नूं

 सुराही  मिलके  चुमेगी  मेरी  मिद्टी  दे  कासे  नूं
 खामोशी  जान  छाले  दी  ते  हथ्थ  देख  मेहरा  दां

 सिंहासन  उठेगा  जमाने  दे  अमीरां  दां

 बनावांगे  नवीं  रेखा  मेरी  तकदीर  दे  टोटे
 जमाना  पहन  के  नच्चे  मेरी  जंजीर  दे  टोटे

 चुग  के  कर्ख  कलियां  दे  नवीं  कश्ती  बनावांगे

 ते  उस  किश्ती  नूं  फिर  तूफा  दे  सिर  ते

 [  प्रमुवाद  ]

 ये  सीधे-सादे  गीत  थे  ।  ये  वे  गीत  थे  जो  गाये  जाते  उस  समय  हिमालय  की  तरफ  से

 194



 $  1910  उचित  दर  दुकान  )  विधेयक

 मण  यह  चीनी  आक्रमण  था  ।  चीनी  आक्रमण  से  केवल  पंचशील  और  हिन्दी-चीनी  भाई-भाई  को
 ही  धक्का  नहीं  लगा  बल्कि  यह  उस  युग  अर्थात  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  केयुग  की  समाप्ति  की
 शुरुआत  जब  भी  हम  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  को  याद  करते  हैं  तो मैं  कहता हूं  कि  पंडित  जबाहर
 लाख  नेहरू  ने  जो  कुछ  किया  वह  इस  समय  कांग्रेस  अथवा  सरकार  ने  नहीं  किया  ।  उन्होंने  कुछ
 तांधिक  सिद्धान्तों  को  प्रतिपादित  उन्हें  याद  करना  अच्छा  है  परन  तु  यदि  हम  उनका  अनुसरण
 करते  तो  अच्छा  होता  तथा  यदि  उन्हें  इन  वर्षों  मे ंयाद  किया  होता  ।  परन्तु  हमने  ऐसा  नहीं  किया  है  ।
 श्रोमती  इन्दिरा  गांधी  ने  भी  नया  नारा

 ]

 गरीबी  हमारे  हाथ  मजबूत  करो  ।

 [  प्रभुवाद  ]

 इस  समय  दूसरा  नारा  दिया  गया  कि  देश  खतरे  में  है  और  यदि  भारत  समाप्त  हो  गया  तो  कौन

 रहेगा  ।  अब  एक  नया  नारा  लगाया  जा  रहा  है  जिसमें  वे  कहते  हैं  कि  पंचायतों  को  शक्ति  देकर  गरोबी
 तथा  बेकारी  यह  आगामी  चुनाव  के  लिए  एक  नया  नारा  दूसरे  नारों की  तरह  यह  नया
 नारा  भी  खाली  नारा  ही  इंदिरा  भारत  है  इस  नारे  को  प्रोत्साहन  न  देकर  कमजोर  लोगों  को

 प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।  जाता  महत्व  रखती  परन्तु  वे  सत्ता  को  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ओर
 तत्पश्चात  आगामी  पांच  वर्ष  के  लिए  शासन  करना  चाहते  ऐसी  परिस्थितियों  में  मैं  राष्ट्रपति  को

 धन्यवाद  देने  के  लिए  प्रथा  अनुसार  बाध्य  अन्यथा  हम  उस  हृद  तक  पहुच  गए  है  जो  बास्तव  में

 दुर्भाग्य  पूर्ण  तथा  स्वतंत्रता  के  चालीस  वर्षों  के  बाद  भी  हम  उसी  स्थान  पर  थ  डे  हैं  जहां  के  हमने  शुरु
 भआात

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  अब  हम  गैर  सरकारी  सदस्यों  का  विधायी  काय॑  शुरू  करते

 3.31  भ०  प०

 उचित  वर  दुकान  )  विधेयक

 भरी  जो०  एस०  बासबराज्  :
 पैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि उचित  दर  दुकानों  के  कायंकरण

 को  विनियमित  करने  तथा  उससे  सम्बन्धित  मामलों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  प्रए्न  यह

 उचित  दर  दुकानों  के  कार्यकरण  को  विनियमित  करने  तथा  उससे  सम्बन्धित

 मामलों  के  लिए  उपबन्ध  करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  आए  ।"

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  !

 *  दिनांक  24-2-89  के  भारत  के  असाधारण  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 शी  जो०  एस०  आसवराज्  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूँ

 3.31}  म०  प०

 कृषि  उपज  कीमत  नियतन  विधेयक*

 थ्रो  उत्तम  राठोड़  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  कि  कृषि  उपज  की  उचित  लाभकारी  की  मं्ती

 नियत  करने  के  लिए  एक  आयोग  स्थापित  करने  और  उससे  सम्बन्धित  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  की
 अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 कृषि  उपज  की  उचित  लाभकारी  कीमतें  नियत  करने  के  लिए  एक  आयोंग  स्थापित
 करने  ओर  उससे  संबंधित  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधे  क  को  पुरःस्थपित  करने
 की  अनुमति  दी  जाये  ।

 व  स्स्थोकृत  हुप्ता  ।

 भ्री  उत्तम  राठोड़  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.32  समण०ण्प०

 असंगठित  श्रमिक  कल्याण  निधि  विधेयक

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  श्री  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  द्वारा  25  1988  को

 प्रस्तुत  विधेयक  पर  आगे  विचार  करते  श्री  राम  प्यारे  पनिका  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।-

 ]
 धो  रामस्यारे  पक्का  :  उपाध्यक्ष  मेरे  मित्र  ने अन  आगंज्ाइज्ड  लेबर

 बेलफंयर  बिल  1985  प्रस्तुत  किया  मैं  इसके  उनको  धन्यवाद  देता  हं  । उ

 आपको  स्मरण  होगा  कि  पिछले  वित्तीय  वर्ष  में  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  की  इजाजंत
 से  उस  समय  के  वित्त  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  देश  में  असंगठित  श्रमिकों  के  झ्िए  आयोभ  बनाएंगे  |
 उस  आश्वासन  के  अनुरूप  पिछले  वर्ष  ही  एक  नेशनल  कमीशन  आफ  रूरल  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रमिक
 आयोग  की  स्थापना  की  गई  है  और  सौभाग्य  से  प्रधान  मंत्री  जी  ने  मुझे  भी  उसमें  एक  मेम्बर  बनाया  है  |
 यह  आयोग  अन-भागंनाइज  लेबरर  के  तमाम  सवालों  को  लेकिन  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है
 कि  अन-आगगगंनाइज्ड  लेबर  के  लिए  व्यापक  सुधार  होना  कृषि  मजदूर  प  शू  धन  में  काम
 करने  वाले  मजदूर  ग्रामोद्योग  काटेज  इंडस्ट्री  में  लगे  हुए  मजदूर  बुनकर  कालीन  उच्चोग के

 $  दिनांक  24-2-1989  के  भारत  के  खण्ड-2'में  प्रकाशित  ।
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 मजदूर  हैंडलम  के  मजदूर  खादी  ग्रामोद्योग  के  मजदूर  ग्रामीण

 इस  तरह  से  लाखों  की  तादाद  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अन-आर्ग  नाइज  लेबर  जिनकी
 सरफ  पहले  हमकों  ध्यान  देना  है  ।  केवल  कृषि  मजदूर  ही  न  हीं  बल्कि  जितने  भी  डेवलपमेंट  के  डिसीप्लेन

 उन  सब  में  किसी  न  किसी  रूप  में  अन-आगगंनाहज्  लेबरर  लगे  हुए  इसके  अलावा  बान्डेड  लेबर
 और  माहप्रेंट  लेकर  की  आती  माइयग्रेंट  लेबर  की  समस्या  आन्ध्र  कनटिक
 ओर  आसाम  में  हतने  बड़े  पैमाने  पर  हैं  कि  वहां  अत्यधिक  शोषण  होता  यह  बात  सही  है  कि  उन्होंने
 जो  एक  फंड  की  स्थापना  की  बात  कही  वह  होना  जरूरी  लेकिन  उन्होंने  जो  सुझाव  दिया है  मैं
 उससे  इसफाक  नहीं  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  आरगेनाइज्ड  संक्टर  के  मजदूरों  की  एक  प्रतिशत
 मजदूरी  काट  लो  लेकिन  इन  मजदूरों  को  अपनी  समस्याएं  मैं  इससे  मौलिक  रूप  से  सहमत
 नहीं  इसमें  यह  होना  चाहिए  था  कि  अगर  आप  वेलफंयर  फंड  बनाते  हैं  तो  इसमें  एम्पलायर  ओर

 कन्ट्रीम्यूट  इसमें  दूसरे  का  हक  छीनने  की  बात  गले  से  नहीं  उतरती  ।  इसमें  कोई  शक  नहीं
 कि  पिछले  सात-आठ  वर्षों  में  अन-आरगेनाइज्ड  मजदूरों  के  लिए  भी  कानून  बने  हैं  और  पहले  भी  बने

 हुए  हैं  ।  लेकिन  कानूनों  का  हग्पलीमेंटेशन  राज्य  सरकारें  नहीं  कर  रही  हैं  । सबते  बड़ी  आवश्यकता  यह
 है  कि  इन  कानूनों  का  णलन  होना  यह  सौभाग्य  है  कि  देश  के  श्रम  मंत्री  वे  हैं  जिन्होंने  सारा
 जीवन  ही  मेहनतकश  मजदूरों  क ेलिए  समपित  कर  दिया  इस  बात  को  इधर  के  व  उधर  के  सदस्य
 भी  जानते  हैं  ।  दुबे  जी  के  दिल  में  मजदूरों  के  प्रति  जो  कर्णभाव  है  वह  हमने  नजदीक  से  देखा  है  और

 हुवे  जी  जहां  भी  जिह  जगहे  भी  रहे  मजदूरों  के  लिए  उसी  तरह  से  काम  करते  कानूनों
 काਂ  परिपालन  राज्यों  में  होता  जब  राज्य  सरकारों  की  बात  आती  है  तो  विरोधी  दल  वाले  सेंटर

 भऔरर  स्टेट  के  रिलेशन्स  की  बात  उठा  देते  आज  हमारी  एन०  आर०  हइ०  पी०  और  आर०  एल०  हृ७
 जी  ०  पी०  की  स्कीम्स  हैं  और  जिनके  लिए  केन्द्र  सरकार  राज्यों  को  फंड  देती  है  ओर  यह  कहा  जाता  है

 मिनिमम  वेजेज  मजदूरों  को  मिलना  चाहिए  ।  आज  केन्द्रीय  धन  तो  जा  रहा  है  लेन  प्रदेशों  में

 ढ"री  प्रथा  लागू  करके  हमारे  श्रमिकों  का  शोषण  हो  रहा  भाज  हमें  इस  बात  का  संकल्प  लेना

 जाहिए  कि  केंन्द्र  सेजो  धन  जा  रहा  है  उससे  मिनिमम  वेजेज  के  अन्तर्गत  मजदूरों  को  पूरी  मजदूरी  दी

 मिनिमम  वेजेज  जब  तय  हो  जाती  है  तो  उसका  पालन  करना  राज्य  सरकार  का  काम

 आज  एग्रीकल्चर  लेबर  की  समस्या  यह  है  कि  जब  देश  में  सूखा  पड़  जाता  बाढ़  भा  जाती

 है  तो  किसानों  की  जो  फीपेसिटी  है  वह  समाप्त  हो  जाती  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि मिनिमम

 बेजेज  तय  होनी  चाहिए  और  जितनी  किसान  की  कंपेसिटी  है  उसके  अतिरिक्त  सबसिड़ी
 देने

 की  व्यवस्था

 करें  ताकि  मजदूरों  को  कम-से-कम  पेट  भरने  के  उनकी  मिनिमम  नी  ड्स  पूरी  करने  के
 लिए  उनको

 मजदूरी  दी  सके  ।  अगर  आप  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  जगह-जगह  किसानों
 भी

 मजदूरों  में  संघर्ष

 करने  की  बात  आती  एक  तरफ  आप  मजदूरी  फिक्स  कर
 देते  हैं  दूस री तरफ  किसान

 की  इतनी  शक्ति
 नहीं  होती  कि  वह  मजदूरी  दे  सके  ।  नतीजा  यह  होता  है  कि  बंधुआ  मजदूर  काफी  तादाद  में

 पैदा  हो  जाते
 हैं  और  वे  किसानों  के  शोषण  के  शिकार  हो  जाते  हैं  ।

 इसको
 आप  बड़ी

 गम्भी  रता  बड़ी  होणियारी  से
 और  करुणा  का  भाव  लेकर  अध्ययन  जिससे  किसानों  और  मजदूरों

 का
 जो  संघर्ष  होता  है  उसको

 हम  रोक  सकते  जो  अन्य  सेक्टर  के  लोग  जसे  बुनकर  हैं  कालोन  को  बुनने  वाले  या  हैण्डलूम  वर्क

 हैं  मे  इनके  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  हमारे
 देश  से  250  करोड़  रुपये  का  कालोन

 नियर्ति
 होता  है  ।  आप  निर्यातकों  को  17  प्रतिशत  सब्सी डी  देते

 जितने  का  बह  निर्यात  करता  है  उसमें  से  ।

 लेकिन  जो  बनकर  क्यों  नहीं  उनको  10  प्रतिशत  आप  इसेंटिव  देते  जिससे  और  उत्साह  से  वहु  काम

 हमारे  यहां  बतारस  मादि  जगह  जहां  कालीन
 बनाने

 वाले  हैं  उनके  लिए  न्यूनतम  मजदूरी
 जो  रखी  गई  है  वह  बहुत  कम  इससे  उनका  गुजारा  नहीं  आपने  इसको  हजारदस  इंडस्ट्री
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 सा  रहो

 राम  प्यारे  पनिका
 ]

 घोषित  किया  हुआ  लेकिन  इनको  जो  सुविधाएं  इसके  अस््तगंत  मिलनी  चाहिए  बे  नहीं  मिल  रहो
 इसलिए  जरूरी  है  कि  आप  इनकी  तरफ  विशेष  ध्यान  दें  ।  क्योंकि  दूसरे  देशों  के  जो  कालोन  बनाने  वाल

 हैं  वह  हमारे  देश  के  मजदूरों  का  शोषण  लोगों  में  दिखाकर  हमारे  देश  के  इस  उद्योग  को  नध्ट  करना

 चाहते  मैं  श्रम  मंत्रालय  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उसने  42  करोड़  रुपये  की  योजना  बिदोही  और

 मिर्जाप्र  में  लेकिन  उसका  कार्यान्वयन  सही  ढंग  से  नहीं  हो  रहा  उनके  लिए  जो  सुविधाएं  हैं

 जैसे  शिक्षा  की  स्वास्थ्य  की  व्यवस्था  और  प्रोपर  ट्रेनिंग  की  व्यवस्था  यह  सही  ढंग  से  नहीं  हो

 रही  जो  निर्यातक  हैं  वे  उन  जगहों  पर  ऐसे  सेंटर  खोलना  चाहते  हैं  जिन  जगहों  पर  वे  लोग  कंसंद्रेट
 गजरात  में  जिना  भाई  दजवें  हैं  जो  इसके  घेयरमन  उन्होंने  गुजरात  खेतिहर  मजदूर  संस्था  बनाई

 है  ।  ३  सझे  माध्यम  से  उन्होंने  हजारों  आदिवासी  लड़कियों  को  ट्रेनिंग  दी  है  जो कि  बहुत  अच्छे  कालीन

 बना  रही  हैं  ।  ट्रेनिंग  की  सुविधा  जैसा  फि  योजना  आयोग  द्वारा  निश्चित  किये  गये  इलाके  हैं  ज॑से  ट्राइबल
 डेजर्ट  साइक्लोनिक  ट्राउन  प्रोन  हिली  एरिया  आदि  इलाकों  में  मुहैया

 करानी  श्री  राजीव  जी  चाहते  हैं  कि  सातवीं  योजना  का  जो  एक  साल  बचा  है  उसमें  हम
 अधिक  इम्प्लायमेंट  जेनरेट  करने  का  काम  इससे  असंगठित  क्षेत्र  के  लोगों  को  काम  मिल  मैं

 माइग्रेंट  लेबर  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  यह  सीजनल  लेबर  यह  लोग  पंजाब-हरियाणा
 आदि  जगहों  पर  काम  करते  इसके  बारे  में  असंगठित  क्षेत्र  कमिशन  की  रिपोर्ट  जब  आएगी  तब

 क्योंकि  उसमें  समय  लग  सकता  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  चार-पांच  मुद्दों  पर  निश्चित
 तौर  से  काम  एक  तो  यह  देखे  कि  माइग्रेंट  लेबर  का  शोषण  केसे  राका  जा  सकता  असंगठित
 क्षेत्र  में  काम  करने  के  घंटे  बहुत  उसको  कैसे  सुधारा  जा  सकता  यह  भी  देखा  जाये  ।  इस  क्षेत्र  में
 जो  मजदूर  हैं  उनको  जो  मजदूरी  जैसे  विश्व  के  लेबर  आर्गेनाइजेशन्स  ने  जो  मजदूरी  तय  की  है  और
 कहा  है  कि  इतनी  कलोरोज  इनको  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  इनको  यह  मिल  रही  है  या  नहीं  ।
 अभी  भी  हिन्दुस्तान  में  करोड़ों  ऐसे  मजदूर  हैं  जिनको  इतना  पैसा  नहीं  मिल  रहा  है  कि  वे  अपने  परिवार

 सहित  दो  जून  कीं  रोटी  था  सकें'**इसलिए  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  हम  ऐसे  इलाकों  का
 सर्वेक्षण  कराएं  और  यह  देखें  कि  जहां  तक  परम्परागत  मजदूरी  दी  जा  रही  उसमें  कंसे  परिवर्तम

 लोगों  को  मिनिमम  वेज  दिलवाएं  |  दुखद  बात  तब  हो  जाती  है  जब  सरकार  के  कुछ  विभाग
 कर्ताओं  या  ठेकेदारों  के  हित  में  काम  करने  लग  जाते  मैं  आपको  उत्तर  प्रदेश  का  उदाहरण  देना

 चाहता  हूं  ।  जब  हमने  वहां  मिनिमम  वेज  की  बात  शुरू  की और  लगने  लगा  कि  अब  कुछ  लोगों  के  कोर्ट
 में  खालान  पेश  हो  जाएंगे  परस्तु  हमें  यह  देखकर  बहुत  आश्चयं  हुआ  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कुछ
 मामलों  में  एक्जेम्पशन  दे  इरीगेशन  डिपार्टमेंट  को  एक्ज॑म्प्ट  कर  पी०  डब्ल्यू  ०  डी०  को  एक्जैम्प्ट
 कर  इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  को  एक्जेम्प्ट  कर  फिर  हमारी  मांग  की  कोई  वंल्यू  नहीं  रहती  ।

 वह  कौन-सा  पसा  जो  सैट्रल  गवनंमेंट  देती  है और  इस  शर्त  पर  देती  है  कि  मजदूरों  को  उनका  मिनिमम
 वेज  मिलना  चाहिए  परन्तु  कुछ  सरकारें  इसके  विरुद्ध  काम  कर  रही  केवल  उत्तर  प्रदेश  ही
 कई  राज्य  सरकारें  हमारी  विनिमम  वेज  से  सम्बन्धित  नीति  की  स्पष्ट  अवहेलना  कर  रही  जिसे  हमने
 उच्चस्तरीय  ढंगसे  तय  प्रधान  मंत्री  जी  के  संकेत  पर  तय  सारे  देश  के  लेबर  मिनिस्ट्से
 की  बैठक  में  सवंसम्मति  से  फंसला  लेकर  तय  किया  |  आज  वही  लेबर  मिनस्टसं  धड़लले  से  उस  नीति  का
 मखोल  उड़ा  रहे  ठेकेदारों  और  विचौलियों  को  प्रश्नय  दे  रहे  यहां  तक  कि  कुछ
 कमंचारियों  ओर  अधिकारियों  को  भी  बचा  रहे  इसलिए  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  वेश

 तिहर  मजदूरों  के

 हित अन-आर्गेनाइज्ड मजदूरों के हित हमारे माननीय श्रम मंत्री जी उन तमाम स्टेट गवर्नमेंट को पत्र लिखें कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं ताकि मजदूरों को मिनिमम वेज मिल सके ।
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 मिनिमम  वेज  के  आज  आवश्यकता  इस  बात  को  है  कि  अन-आर्गेनाइज्ड  सैकटर  के

 दूरों  को  अन्य  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  कराई  आज  उन्हें  स्वास्थ्य  को  सुविधाएं  नहीं  उनके
 बच्चे  पढ़-लिख  नहीं  पाते  |  हम  हर  सेक्टर  में  ऐसा  वातावरण  बनाएं  जिससे  मजदूरों  का  कल्याण  हो  ।  मैं

 पूछना  चाहता  हूं  कितने  एक्सपोर्टंस  ने  बुनक रों  के लिए  स्कूल  खुलवाये  कितने  एक्सपोर्टेसं  ने  बनकरों  के
 लिए  शेड  निर्मित  कराये  कितने  एक्सपोर्टेस  ने  बुनकरों  के  स्वास्थ्य  और  चिकित्सा  के  लिए  व्यवस्था  की

 हमने  सर्वे  कराया  कहीं  कुछ  नहीं  हुआ  आज  फंड  बनाने  की  की  बात  जाती  यदि  कोई  ऐसा
 फंड  बनाया  जाता  है  जिसमें  एम्पलायर  का  कन्ट्रीब्यूणन  स्टेट  गबन  मेंट  का  कन्ट्रीब्यूशन  हो  ओर  संन््ट्रल
 ग्रवनमेंट  का  भी  कन्ट्रीब्यूशन  हो  तो  वह  किसी  एक  जगह  बल्कि  सभी  राज्यों  में  स्टेट
 लेवल  परया  टैरेटरी  लेवल  पर  बनाया  जाये  ताकि  उसके  जारिए  वहां  के  मजदूरों  को  कुछ  सुविधाएं
 मिल  सकें  ।  आज  अत-आर्गेनाइज्ड  लेबर  ई०  एस०  आई०  की  सुविधाओं  से  कोसों  दूर  है  और  हम  उसका
 फैलाव  भी  नहीं  कर  पा  रहे  हमें  कोई-न-कोई  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  कि  ई०  एस०  आई७  की  सुविधा
 हर  मजदूर  तक  पहुंच  उनको  स्वास्थ्य  लाभ  मिल  उन्हें  बोनस  आदि  तमाम  सुविधाएं
 मिल  तभी  काम  चलेगा  |

 इसलिए  मैं  ज्यादा  प_्मय  न  लेकर  यही  चाहता  हूँ  कि  कमीशन  की  रिपोर्ट  आने  से  पहले  ही  हम

 कुछ  कदम  उठाएं  क्योंकि  अब  समय  आ  गया  है  जब  ऐसे  कदम  उठाए  जाने  की  जरूरत  देश  के  लोग

 जागरूक  हो  रहे  इसलिए  अन-आर्गेनाइज्ड  लेबर  को  मिनिमम  वेज  का  भुगतान  करने  के  साथ-साथ

 सुविधाएं  दिलाए  जाने  की  व्यवस्था  भी  होनी  इससे  काम  चलने  वाला  नहीं  है  कि  हमने  स्टेट

 गबरंमेंट्स  को  डायरैक्टिव्ज  भेज  दिये  हमें  केन्द्रीय  स्तर  पर  निगरानी  मशीनरी  का  निर्माण  करना  हो  गा

 जओ  सभी  राज्यों  पर  अपनी  निगाह  रखें  कि  वहां  क्या  हो  रहा  है  |

 [  प्रतुवाद  ]
 हरी  थी०  झोमताहोश्वर  राव  )  :  उपाध्यक्ष  सर्वप्रथम  मैं  श्री  बाला  साहिब

 विश्वे  पाटिल  को  इस  ग्रैर-सरकारी  सदस्य  के  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  पर  बधाई  देता  जिस  पर

 आज  चर्चा  की  जानी  मुझे  आपको  यह  याव  दिलाने  की  जरूरत  नहीं  है  कि  श्री  बाला  साहिब  और

 उनके  स्वर्गीय  पिता  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  में  काफी  योगदान  दिया  विशेषतया  महाराष्ट्र  में

 अधिक  पढ़े-लिखे  न  होते  हुए  भी  कुछ  सहकारी  चीनी  मिलें  लगाने  में  सहायता  दी  जो  कि  आज  देश  के  अन्य

 भागों  के  लिए  आदर्श  बन  गई  इस  औद्योगीकरण  से  विशेषतया  छोटे  और  सीमात

 जो  कि  कम  वर्षा  वाले  क्षेत्रों  में  रहते  हैं  के  मामाजिक-आधिक  स्तर  में  सुधार  होने  के  साध-साथ  खतिहर

 मजदूरों  की  दशा  में  भी  सुधार  हुआ  अतः  मैं  असंगठित  मजदूरों  के  हित  और
 विकास  के  लिए  इस

 विछेयक  के  प्रस्तुतकर्ता  की  चिन्ता  और  निष्कृपटता  को  समझता  हूं  मैं  उन्हें  बधाई  देता  मैं  इस

 विधेसक  में  बताये  गये  सभी  कारणों  और  उद्देश्यों  स ेसहमत  हूं  ।  इस
 सरकार

 से  असंगठित  मजदूरों

 के  लिए  उपाय  करने  की  वकालत  करते  रहे  हस  देश  में  लगभग  2
 74  मिलियन

 असंभठित  मजदूर  लगभग  90  प्रतिशत  मजदूर  वर्ग  अभी  भी  अधसंगठत  है  ।  मैं  उन  क्षेत्रों  के  बारे

 में  विस्तार  से  नहीं  कहूंगा  जिनके  बारे  में  मेरे  श्री  बाला  साहिब  और  श्री  पनिका  पहले  ही

 काफी  विस्तार  से  कह  चुके  हैं  ।  मैं  इस  सदन  के  समक्ष  विचार  करने  के  लिए  कुछ  मुद्दे  और  रखना

 चाहूंगा

 मैं  इस  विधेयक  के  अनुच्छेद  4  और  5  से  सहमत  हूं  जहां  मातनीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया है  कि

 कर  सरकार  को  प्रस्तावित  कल्याण  निधि  में  लगभग  2<  प्रतिशत  का  अंशदान  करना  इसी

 उन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि  सम्बन्धित  राज्य  को  भी  25  प्रतिशत  अंशदान  देना  मैं  इस
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 हि  जा  जज  वन

 बो०  शोभमनाद्रोश्वर  र

 सझाव  से  पूर्ण तिया  सहमत  हूं  ।  इस  विधेयक  में  मैं  यह  संशोधन  रखना  चाह॒ता  हूं  कि  अनच्छेद  4  में  यह

 कहा  गया  है  कि  संगठित  मजदर  वर्ग  के  प्रत्येक  सदस्य  को  इस  कल्याणकारी  निधि  में  अपनी  कूल  ऑय
 का  एक  प्रतिशत  अंशदान  देना  चाहिए  ।  यह  अच्छी  बात  इसमें  कुछ  भी  गलत  नहीं  है  लेकिन  उन

 बड़े  टाटा  और  बिरला  के  वारे  में  आप  क्या  कहेंगे  जिन्होंने  उन  खेतिहर

 मजदूरों  और  औद्योगिक  श्रमिकों  की  खून-पसीने  की  कमाई  से  हजारों-करोड़ों  रुपया  जमा  किया  है
 जिन्होंने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  उत्पादन  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  है  या  कुछ  छोटे-मोटे  कार्य  भी
 करते  उत्पादन  में  आता  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  बड़े  उद्योगपतियों  को  इस  देश  के
 असंगठित  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  कुछ  अंशदान  देना  चाहिए  ।  आप  जानते  हैं  कि  स्वतन्त्रता  के समय
 टाटा  की  सम्।त्ति  लगभग  3/  करोड़  रु०  थी  जबकि  अब  इनकी  सम्पत्ति  640.,  करोड़  रु०  की  है  ।  यही

 स्थति  बिरला  की  लगभग  20  परिवारों  के  पास  20,000  करोड़  रु०  से  अधिक  की  सम्पत्ति
 नमें  से  कुछ  ने  तेजी  से  प्रगति  की  है  जबकि  गांवों  में  एक  किसान  तीन  या  चार  वर्षों  में  भी  एक  एकड़

 भूमि  नहीं  खरीद  सकता  ।  इनमें  से  कुछ  औद्योगिक  घरानों  में  तीन  वर्षों  ने अपनी  सम्पत्ति  में  100
 शत  तक  बढ़ोतरी  कर  ली  है  और  अगले  तीन  वर्षों  मे ंऔर  1/-0  प्रतिशत  वृद्धि  कर  ली  इस
 सन्दर्भ  में  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  बड़े  औद्योगिक  घरानों  को  असंगठित  मजदूरों  के  कल्याण  के  किए
 अंगदान  देना  चाहिए  और  इन  कम्पनियों  को  असंगठित  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  अपने  मुनाफं  की

 5  प्रतिशत  राशि  इस  निधि  में  देनी  इसी  तरह  ऐसे  बहुत  से  बड़े-बड़े  व्यापारी  हैं  जो  बड़े-बड़े
 व्यापार  कर  रहे  हैं  उनकी  कुछ  बड़ी  कम्पनियां  नहीं  हैं  लेकिन  उनका  काफी  बड़ा  व्याप१र  ऐसे  लोगों
 को  जिनकी  वाधिक  कर  योग्य  आय  एक  लाख  रुपये  से  अधिक  उन्हें  अपनी  कुल  आय  का  3,  4
 या  5  प्रतिशत  इस  निधि  में  देना  जब  तक  इस  प्रकार  के  कुछ  उपाय  नहीं  किए  जाते  तब  तक
 इस  देश  में  असंगठित  मजदूरों  की  स्थिति  कैसे  सुधारी  जा  सकती  है  ?  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  प्रस्येक  कोने
 में  इन  गरीब  लोगों  के  हरिजनों  और  गिरिननों  या  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  के  घरों  को  घर

 हीं  कहा  जा  उनके  घर  पशुओं  के  शेडों  से  भी  खराब  कुल  मामलों  में  तो  पशुओं  के  रहने
 की  जगह  भी  इन  गरीब  लोगों  के  घरों  से  ज्यादा  अच्छी  इस  दिशा  में  शीर्घ॑  कदम  उठाये
 जाने  चाहिए  ।

 इस  सदन  में  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जिन्होंने  इस  आशा  में  अपने  जीवन  का  मूल्यवान  समय  जेनेों
 में  बिताया  है

 कि  इस  देश  की  जनता  समृद्ध  होगी  और  इत  निर्धन  विश्लेषकर  ग्रगमीण  क्षेक्षों  में
 रहने  वाले  इन  असंगठित  मजदूरों  की  दशा  सुधरेगी  ।  लेकिन  मैं  तो  कहूंगा  कि जब  तक  कुछ  सख्त  और

 सुधा  रात्मक  उपाय  नहीं  किये  इनकी  दशा  को  सुधारने  में  कई  शताब्दियां  लेंगी  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  को  सम्पन्न  वर्ग  के  लोगों  पर  कर  लगाने  और  इनसे  असंगठित

 दूर  वर्ग  के  कल्याण  के  लिए  धन  वसूलने  पर  विदार  करना  विशेषतया  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 असंगठित  मजदूरों  के  पास  मकान  न  होने  के  कारण  उन्हें  कई  कठिनाइयों  का  साममा  करना  पड़ता

 भारत  सरकार  ने  हाल  ही  में  इन्दिरा  आवास  योजना  कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  गरीब  हरिजनों  और
 गिरिजनों  को  मक्तान  दिये  हैं  ।  तथापि  यह  कायंक्रम  छोटे  पैमाने  पर  शुरू  किया  गया  है  और  इससे  इसमें
 शताब्दियां  लग  मेरा  सुझाव  है  कि  जब  कभी  इस  तरह  के  अच्छे  कार्य  क्रम  शुरू  किये  तो
 जनता  को  इसमें  अवश्य  सहयोजित  करना  अगर  हम  उनका  सहयोग  प्राप्त  नहीं  तो  उससे
 उन  वर्गों  को  वास्तव  में  लाभ  नहीं  मिल  सकेगा  ।  उन्हें  भी  कुछ  सीमा  तक  अनुदान  का  कुछ  भाग  ऋण
 का  कुछ  भाग  देना  चाहिए  जिसे  वे  कुछ  कर्षों  में  वापिस  कर  सकते  हस  प्रकार  के  आवासीय  क्षायंकम
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 को  बड़े  पैमाने  पर  किया  जाना  चाहिए  किन  केवल  हरिजनों  या  पिरिजनों जिससे  को  बल्कि  अन्य  पिछड़े
 वर्गों  जैसे  मोधचियों  बढ़इयों  आदि  को  भो  सहायता  रा

 3.59  म०  प०

 शरद  दिश्वे  दोठासोन  हुए  ]

 इस  सम्बन्ध  आपको  पता  होगा  कि  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  इन  लोगों  लिए  बड़े
 पैमाने  पर  मकातों  का  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  हमारी  राज्य  सरकार  ने  अल्प  साधनों से  मकानों
 के  निर्माण  के  लिए  500  करोड़  दपये  खर्च  किये  वर्तमान  सरकार  1983  में  सत्ता  में  आई  थी  ।

 हमारे  राज्य  में  इससे  पहले  की  सरकार  ने  50,000  अर्ध-पकक्के  मकान  बनवाये  हमारी  तेलगुदेशम
 ने  पिछले  वर्षोंके  दौरान  7  लाख  और  75  हजार  पक्के  मकान  बनवाये  है  ।  इसी

 प्रत्येक  रांज्य  में  यह  कार्य  क्रम  शुरू  किया  जाना  +-नद्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  की  बड़े  पैमाने
 पर  सहायता  करनी  चा  और  देखना  चाहिए  कि  इन  गरीब  लोगों  के  लिए  स्थायी  मकान

 जिससे  अगर  जल्दी  नहीं  तो  भविध्य  में  समस्या  को  सुलझाया  जा  सके  ।

 4.00  भर०  प०

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  में  जब  तेलग्रुदेशम  पार्टी  सत्ता  में  आई  तो  लगभग  18  लाख  मकान

 भ्रीब  लोगों  को  दिये  गये  पिछले  छ  वर्षों  में  हमारी  सरकार  ने  और  ।6  लाख  मकानों  के  लिए  स्थान

 गरोब॑  लोगों  को  दिये  थे  ।  हमारे  पास  जो  अल्प  साधन  हैं  उमसे  हम  इतना  सब  करने  में  समर्थ  हुए
 भहात्मा  गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  मानव  की  बुनियादी  आवश्यकताएं  कपड़ा  और  मकान है
 और  उन्होंने  कहा  यह  उसी  क्रम  में  इसीलिए  हमारी  सरकार  ने  सोचा  कि  इस  योजना  के  अन्तगंत

 गरीब  लोगों  को  स्थायी  मकान  देना  ठीक

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकृषक  मजदूरों  के  पास  वर्ष  में  कुछ  महीन  ही  कार्य  होता  है  और  वर्ष  के  बाकी

 सबय  में  उनके  पास  कोई  काम  नहीं  होता  मरा  सुझाव  है  कि  न  केवल  राज्य  सरकार  बल्कि  केन्द्र

 सरकार  को  भी  हस  असंगठित  क्षेत्र  के  कल्याण  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  हमारी  सरकार  ने

 मजदरों  के  लिए  की  एक  नई  योजना  शुरू  की  है  इसके  अन्तर्गत  इन  गरीब  खेतिहर  मजदरों

 को  30  रुपये  प्रति  माह  देने  की  योजना  आजकल  30  रुपग्र  कम  इस  थोड़  से  पंसे  से  वे  अपने

 परिवार  के  लिए  पर्याप्त  राशत  भी  प्राप्त  नहीं  कर  सकता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  केन्द्र

 सरकार  को  भी  अपनी  तरफसे  30  या  50  रुपये  इसमें  चाहिए  अंगदान  करने  जिससे  कि  वह  अगर  दो

 समय  का  भोजन  नहीं  तो  कम-से-कम  एक  समय  का  भोजन  मिल  सके  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि

 असंगठि  श्रमिक  कल्याण  नधि  से  कुछ  धनराशि  निर्धन  भूमिहीन  खेतिहर  मजदूरों  की  पेंशन  के  लिए  भी

 अलग र  खी  जानी

 अब  मझे  महिलाओं  के  बारे  में  कहना  है  जो  हमारी  जनसंख्या  का  50  प्रतिशत  या  अधिक  है  ।

 यह  देखकर  बड़ी  भृणा-सी  होती  है
 कि

 गाव  म  महिलाओं  के  लिए  शोचालय  नहीं  है  और  उन्हें  खेतों  में

 जाना  पड़ता  है  कई  बार  उन्हें  बहुत  शमिदगी  उठानो  पड़ता  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  पुरुषों  कं ता  पड़ता  ह  धरे  लव
 अलग  रहा  महिलाओं  के  लिए  भो  शोचालय  बनाने  में  समर्थ  क्यो  नहीं  है  ”  मैं  नही  जानता

 घ्से  माने  पर  क्यों  नहीं  लेती  मैं  जानता  हूं  कि  आपने  इस  काम  की  शुरूआत  की  है

 -
 किस्तु इसे  बड़े

 पैमाने  पर  शुरू  करना  इस  वैज्ञानिक  युग  में  आप  कार  में
 भी  टेलीफोन  लगा  सकते

 चाहता  हूं  कि  जब  आप  इन  चीजों  पर  घन  ख्  कर  सकते  है  तो  आप  बरीब

 20!
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 शोस  ैद्रीइवर  राव ]
 ग्रामीण  किसानों  की  बुनियदी  आवश्यकताएं  उपलब्ध  कराने  पर  धन  क्यों  नहीं  खर्च  कर  सकते  ?  इमें
 उन्हें  प्राथगिकताएं  देनी  जब  गांवों  में  महिलाओं  को  बुनियादी  आवश्यक  ताओं  के  लिए
 नाइयों  का  राप्मना  करना  पडता  है  तो  हम  इन  आधुनिक  उपकरणों  पर  इतना  धन  बच  कर  संकते करण  सकते

 मेरा  राशाय  है  कि  आपको  प्राथमिकताओं  को  बदलना  चाहिए  और  असंगठित  श्रम  बगे  के  कल्पए्ण

 पर  घ्यान  देना

 इसी  हथकरघा  बुनकर  है  उनमें  से  कुछ  संगठित  हैं  लेकिन  उनमें  से  बहुत  असंगठित  हैं  ।

 वे  काफी  कठिनाएगों  का  सामना  कर  रहे  समस्या  यह  है  कि  आप  महदत्मा  गांधी  द्वारा  दी  गई  सलाड़
 को  भ  गये  जो  वह  स्वरोजगार  के  प्रतीक  रूप  में  इस्तेमाल  करते  अन्य  कार्यों  में  व्यक्ष

 होने  के  बावजद  वह  उस  पर  काम  किया  करते  थे  ।  इससे  वह  इस  देश  के  करोड़ों  लोगों  को  यह  बताना

 चाहते  कि  यदि  हम  अमरीका  जैसे  औद्योगिक  रूप  से  विकसित  देशों  या  रूस  जेसे  साम्यवादौी
 देश  का  अनुसरण  करें  तो  बेरोजगारी  की  समस्या  कभी  हल  नहीं  होगी  ।  यही  कारण  था  कि  उन्होंने  लघु
 उद्यग  क्षत्र  या  हथकरखा  क्षेत्र  में  वस्तुओं  का  उत्पादन  किए  जाने  पर  अधिक  बल  किन्तु  दुर्भाग्य
 से  हम  इस  दश  में  हजारों  टन  फाइबर  विस्कोस  के  आयात  को  अनुमति  देकर  उन  बड़े  मिल  मालिकों की

 रफदारी  कर  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  गरीब  हथकरधघा  बुनकरों  को  नुकसान  हो  रहा  है  ।  हमारी
 राग्कार  को  यह  योजना  है  कि  हथकरघा  बुनकरों  से  प्राप्त  साड़ियों  और  धोतियों  की  पूर्ति  आधी  कीमत
 पर  की  अभी  तक  हमारे  बुनकरों  द्वारा  तैयार  की  गई  लुगियां  श्रीलंका  और  अन्य  देशों  को
 निर्यात  की  जाती  रही  किन्तु  अब  उन  बुनकरों  को  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि,अुब
 इन  को  निर्यात  करना  बन्द  कर  दिया  गया  है  और  उनके  लिए  अन्य  कोई  रास्ता  नहीं  बुनक्र

 अब

 बहुत्त  संकट  में  हैं  और  उनमें  से  कुछ  तो  ग  गैर  भख  के  का  रण  मर  गए  यह  बहनत  ही  दुखद  इथति समझें कि मैं  कर  भी  में
 है  ;  यह  न  समझें  कि  मैं  केवल  अपने  राज्य  के  लिए  ही  बहस  +र  रहा  हूं  ।  किसी  भी  राज्य में
 जहां  ऐसी  दयनीय  स्थिति  उत्पन्न  हों  सरकार  को  तुरन्त  इस  पर  ।  देना  चाहिए  और  बुनकरों  दाग
 उत्पादित  ल॒ंगियों  तथा  जन्य  हथकरघा  वस्त्रों  का  काफी  स्टाक  खरीदने  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  करनी
 चाहिए  ।  इससे  अपने  इस  उत्पादन  को  बेचने  तथा  फिर  से  बुनाई  में  लग  जाने  की  सुविधा
 इन  सभी  मामलों  में  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  सरकार  की  इन  मामलों  के  प्रति  कुछ  वचनबद्धता  होनी

 बिद्दार  राज्य  के  बहत  से  लोग  हरियाणा  और  पंजाब  राज्यों  में  खंतिहर  म॑  जदूरों  के  रूप  में
 कार्य  वे  अपर्न

 मजटहूरी  अधिनियम  पुरी  तरह  और  सदुभावनापूर्वक  किया  जाए  थो  इन  लोगों  को  भारी  संड्षया
 में  पंजाब  और  अन्य  स्थानों  पर  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  अभी  तक  भी  ऐसे  बहुत  से  उदाहरण
 हैं  जहां  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  कड़ाई  से  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  दूसरी  ओर  देश  के  कुछ  भाकषों
 में  किथान  मजदूरों  कौ  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  से  बहुत  अधिक  मजदूरी  का  भगतान  कर  रहे  हुँ  ।
 उदारर्ण  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  में  एक  महिला  कामगार  को  तीन  घंटे  के  लिए  रुपये  दिये  जाते  है
 और  आदमी  को  चार  घटे  के  काम  के  लिए  लगभग  20  रुपये  दिये  जाते  हैं  ।  यही  स्थिति
 पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  और  कुछ  अच्यक्षेत्रों

 में  भी
 मेरा  सुझाव  यह  है  कि

 सरकार  को  न्यूनतम  मजदबूड़ी
 को  कड़ाई  से  लागू  करने  के  लिए  पक्का  निश्चय  करना

 विका  के  लिए  अत्यधिक  दूरी  तय  कर  बिहार  में  यदि  न्यूनतम

 आज  भी  रेलवे  कामगारों  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  पर  रेल  मंत्री  ने  उत्तर  अब  भी
 पांचया  अथवा  सात  वर्षों  तक  कार्य  करने  के  बाद  भी  रेलवे  में  नेमित्तिक  मजदूरों

 की ऊँ 202 हैं
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 सेवीएं  नियमित  नहीं  की  गई  हैं  और  आज  भी  उन्हें  नैमित्तिक  मजदर  समझा  जा  रहा  है  और  उन्हें केवल  दैनिक  मजदूरी  दी  जा  रही  मैं  इस  हालात  को  नहीं  समझ  कुछ  ऐस  कानून  भी  है जिमेंके  अन्तर्गत  यदि  कोई  कामगार  एक  वर्ष  में  240  दिन  से  अधिक  कार्य  कर  लेता  है  उसकी
 सेवाएं  नियमित  हो  जानी  तब  रेलवे  में  इतनी  लम्बी  अवधि  तक  कार्य  कर  रहे  लाखों
 गारों  को  नेमित्तिक  मजदूर  कंसे  माना  जा  सकता  है  ?  इससे  निश्चित  रूप  से  यह  पता  चलता  हू  कि
 रेलवे  में  नियमित  आधार  पर  बहुत  अधिक  संख्या  में  अतिरिक्त  कामगारों  की  अ!व३  कता  उन्हें ढेव॑स  इस  अधार  पर  नियमित  नहीं  किया  जा  रहा  है  कि  नियमित  करने  से  रेलवे  पर  वर्तमान  स्थिति
 से  अधिक  लागत  भार  बढ़  जबकि  केन्द्र  सरकार  जो  कि  एक  आदर्श  नियोक्ता  है  और  जो  इन
 कानूनों  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  करने  वाले  लोगों  के  खिलाफ  न्यायिक  और  अपराधिक  क।र4(ई  कर
 ध्कती  है  वही  ऐसा  व्यवहार  करती  है  तो  इसका  समाधान  कौन  करेगा  ?  लोग  अपनी  शिकायतों  को
 दूर  करने  के  लिए  किसको  अपील  करें  ?

 यही  स्थिति  डाक  और  तार  विभाग  की  है  |  इस  विभाग  में  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  बहुत  अधिक
 है  जो  एक  वर्ष  में  240  दिन  से  अधिक  समय  से  कार्य  कर  रहे  है  और  वे  लगभग  सात  वधों  स  इस  सेवा
 में  किन्तु  अभी  भी  उनकी  सेवाएं  मान्य  नहीं  हैं  और  वे  नियमित  भी  नहीं  है  ।

 मैं  कम  उत्पादकता  पर  भी  गहरी  चिन्ता  व्यक्त  करता  में  यह  मानता  हूं  कि  उत्पादकता
 बढ़नी  चाहिए  ओर  प्रत्येक  व्यक्ति  को  यथासम्भव  तरीके  से  राष्ट्र  की  सेवा  के  लिए  वस्तुओं  और  सवाओं
 के  उत्पादन  में  अपना  पूरा  जोर  लगाना  चाहिए  |  किन्तु  साथ  ही  आपको  उन  लोगों  के  हितों  का  भी
 अनदेखा  नहीं  करना  चाहिए  जो  उन  संगठनों  में  इस  उम्मीद  से  काम  कर  रह  ;,  चार  या  पांच  वर्ष
 बाद  तो  उनकी  सेवाएं  नियमित  हो  इसलिए  आपको  कम-से-कम  इस  बात  का  ता  वचन  देना
 ही  चाहिए  इसके  वाद  ही  ये  सब  बातें  हो  पाएंथी  ।  मैं  एक  बार  फिर  सरकार  को  यह  सुझाव  हूं
 कि  वें  बालासाहिब  विखे  पाटिल  जी  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  गेर-सदस्य  के  इस  विधेयक  की  भावना  को
 समझें  और  अपनी  ओर  से  उनके  द्वारा  बताए  गए  प्रावधानों  और  विपक्ष  तथा  सत्ताधारी

 पार्टी  के  बहुत  से  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  ओर  सुझावों  को  शामिल  दूसरा
 कानून  बनाये  ओर  अन्तोगत्वा  एक  उत्तम  कानून  लागू  करें  ताकि  इन  असंगठित  वे

 ईतों  का  उचित
 ध्यान  रखा  जा  सके  ओर  यह  सरकार  उनके  कल्याण  पर  भी  उचित  ध्यान  दे  |  अभी  तक  उनक  कल्याण
 को  बिभिस्न  स्तरों  पर  नजर  अंदाज  किया  गया  उनके  कल्याण  की  न  केवल  कन्द्रीय  स्तर  पर  वांल्क

 राज्य  स्तर  पर  भी  उपेक्षा  की  गई  किन्तु  हमें  उन्हें  यह  कहने  का  अवसर  नहीं  देना  चाहिर  कि

 उम्हें  न्याय  मिलने  में  अभी  और  कई  दशक  लगेंगे  ।

 इन  थोड़े  से  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  ।

 +-  प्लरॉ०  एम०  जी०  रंगा  :  सभापति  मुझे  इस  बात  की  खुशो  है  कि  मेरे  माननीय

 मित्र  श्री  पीटिल  ने  सदन  को  इन  असंगठित  श्रमिकों  की  आवश्यकत्ताओं  और  शिकायतों  पर  विचार
 करन

 का  अधिसेर  दिया  ।  यह  बहुत  ही  व्यापक  विषय  विषय  स्वयं  में  ही  असंगठित  जह्य  तक  श्रमिकों

 का  सम्मन्ध  है  अभी  प्रत्येक  राज्य  में  लाखों-करोड़ों  लोग  असंगठित  उनको  सह  यता  के  लिए  क्या

 किया  जाना  चाहिए  ?  महाराष्ट्र  में  शुरू  किये  गये  एक  रचनात्मक  श्रयास  का  एक  यादा  ओर  राज्यों  ने

 भी  अपनेया  है  जिसमें  सरकार  कम-से-कम  एक  परिवार  के  एक  वयस्क
 व्यकि  ग  को  रोजगार  उपलब्ध

 कराने  की  जिम्मेवारी  अपने  ऊपर  वे  यह  क  य॑  किस  प्रकार  वे  यह  कायं  कंसे  कर  रहे  €  और
 द  सभी  ऐसी  गम्भीर  समस्याएं  है वे  इसਂ  कार्य  के  लिए  किस  प्रकार  वित्तपोषण  का  कार्य  कर  रहे  हैं  था

 ण  >  सं  क्ज़  जानव्  डी  है
 जिनके  सम्बन्ध  में  आज  हमारे  पास  पर्याप्त  नहीं  हैं  । ३)

 203



 असं॑गठित  श्रमिक  कल्याण  निधि  विधेयक  (
 24  1989

 मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे माननोय मित्र श्री पनिका ने प्रधान मंत्री  *

 [  भ्रो०  एन०  जी  ०  रंगा  ||

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  मेरे  माननोय  मित्र  श्री  पनिका ने
 प्रधान  मंत्री  द्वारा  अपने  '  वोरे

 के  दौरान  उठाए  गए
 कुछ  रचनात्मक  कदमों  और  इन  लोगों  के  दुखों  के  बारे  में  प्राप्त  जानकारी  के  ब.रे

 में  हमारा  ध्यान  भासोका  श्रधान  मंत्री  ने  खेतिहर  श्रमिकों  के  लिए  एक  आयोग  की  नियुक्ति

 की  |  क्या  यह  ग्रामीण  श्रमिक  है  या  खेतिहर  मजदूर  ?

 अ्म  सत्र  बिन्देश्वरो  दुबे  |  :  ग्रामीण  श्रमिक  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  मझ्े  उम्मीद  है  कि  आयोग  देश  में  विभिन्न  लोगों  द्वारा  उनके  ध्यान  में

 लाई  गई  अन्य  बातों  के  अतिरिक्त  इस  वाद-विवाद  के  दौरान  उनके  ध्यान  में  लाई  गई  और  लाई  जम्ने
 वाली  सभी  बातों  पर  विशेषदूप  से  ध्यान  दंगा  ।

 सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  इन  लागों  के  पास  कंसे  पहुंचा  जाए  और  देग  में  रोजगार  के
 गों  में  काम  किया  जाए  ?  काम  करने  वाले  असंगठित  श्रमिक  उचित  सुरक्षा  की  कमी  के  कारण

 दुख  उठा  रहे  है  क्योंकि  इनमे  से  बहुत  लोगों  को  पर्याप्त  सुरक्षा  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उन्हें  बघुआ  मजदूरों
 की  स्थिति में  पहुंचा  गया  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  भी  अ।ध  राज्यों  मे इसे  उचित
 रूप  से  या  प्रभावकारी  ढंग  से  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  यहां  तक  कि  क्षषि  म  लगे  असंगठ्ति
 श्रमिकों  के  बहुत  बड़  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  भी  यही  स्थिति  है  |

 उनकी  अविलम्बनीय  आवश्यकता  यह  है  कि  गन्दी  बरितयों  में  रहने  वाले  अधिकतर  असंगठित
 व्यक्तियों  के  लिए  न्यूनतम  नागरिक  सुविधाओं  और  आवास  स्थानों  के  लिए  व्यवस्था  की  जाये  और
 ग्रामीण  क्षेत्रों  मं  विशेष  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  जौर  हरिजनों  के  लिए  आवास  स्थानों  को  व्यवस्था  को गी

 राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  बारें  म॑  ईमानदारीपुवंदः  जोरदार  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं
 र्याप्त  नही  है  इस  बारे  में  भी  और  अधिक  काय  किय  जाने  की  आवश्यकता  इस  के

 अलावां  वास  स्थानों  को  व्यवस्था  को  जानी  चाहिए  भौर  मकान  अच्छे  और  मजब॒त  होने
 चाहिए  ताकि  उनमें  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  गर्मी  के  मौसम  के  दोरान  उनमें  आग  लगने  का  डर  ने
 रहे  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  राव  ने  हमारा  ध्यान  आँध्र  प्रदेश  में  किये  जा  रहे  कार्य  की  ओर  आकर्षित
 किया  जब  वहां  कांग्रेस  दल  सत्ता  में  था  ता  उसने  वहां  आवास  स्थानों  को  व्यवस्था  करने  का  प्रयास
 किया  ।  अब  हमारे  तेलगू  देशम  के  मित्रों  ने  भी  बड़े  पैमाने  पर  छोटे  मकानों  को  देने  के  ह्लिए  कार्यवाही
 की  है  यद्यपि  बहुत  से  रथानां  पर  इन  मकानों  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  पहले  से  ही  प्रयास  किए  जा
 रहे  थे  ।  अब  यहू  सब  अच्छी  बात  हैँ  परन्तु  केक्ल  यही  पर्याप्त  नहीं  है  ओर  इस  बारे  में  और  अधिक
 कार्य  किया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  बहुत  स  राज्यों  में  यह  प्रयास  भी  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  उन
 राज्यों  में  भी  इस  काय  का  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  बाद  एक  अन्य  बात  सावेजनिक  शोचालयों  आदि  को  व्यवस्था  के  बारे  में  है  ।  वे  यहां
 शौचालयों  की  बात  करते  है  ।  हभे  इन  गरीब  असंगठित  पुरुषों  और  महिलाओं  के  लिए  कम  से
 कम  सावंजनिक  शौचालयों  की  व्यवस्था  करनी  ये  जन  सुविधायें  गांवों  में  उपलब्ध  नहीं  होतो
 हैं  ।  परन्तु  क्या  उनकी  व्यवस्था  करना  संभव  है|  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  गांधी  जो  के

 कारी  दिनों
 हमने  पंचायतों  की  सहायता  से  उनकी  व्यवस्था  करने  का  प्रयास  किया  था  ।  यह  कार्य

 असंभव  नहों  आजकल  भी  आनध्र  प्रदेश  के  रायलसोमा  नामक  भाग  में  रायलसीमा  सेवा  समिति
 द्वारा बड़े  पेमाने  पर  यह  कार्य  किया  जा  रहा  स्थानीय  लोगों  की  सहायता  और  सहयोग  से  स्थानीय
 सरकार  और  कुछ  समाज  कल्याण  संगठनों  की  वित्तीय  स
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 जार  आनााणशाजाा  —  का  हु  —  बर  विनाश  a
 किया  जा  रहा  असंगठित  परिस्थितियों  में  इन  लोगों  के  लिए  आवश्यक  ये  न्यूनतम  संभव  मानवीय
 सुविधायें  परन्तु  फिर  उनके  नियोक्ताओं  से  उनकी  रक्षा  करनी  होगी  ।  उनमें  बहुत  से  व्यक्ति
 नियोक््ताओं  के  अधीन  हैं  ।

 /
 ५५  उनमें  से  बहुत  से  व्यक्ति  स्व-रोजगार  में  कायरत  हैं  और  हमें  इस  स्व-रोजगार  के  क्षेत्र  में  वद्ध

 क  रनी  काहिए  ।  उन  अ्यापारियों  से  जो  उसका  सामान  श्वरीदते  उन  मह!जनों  जो  उन्हें  पैसा  उधार
 देते  उनके  लिए  आदानों  की  व्यवस्था  करने  वाले  अन्य  लोगों  से  उनकी  रक्षा  करनी  होगी  |  इन  सभी
 बालों  का  ब्रध्ययन:किया  जाना  उदाहरणतया  हथकरधा  दनकरों  के  कष्टों  की  ओर  हमारा
 ध्यान  भ्रकधित  किया  गया  हाल  ही  के  दिनों  आन्ध्रप्रदेश  और  विशेष  २प  से  बिहार  में  भूख  के  कारण
 मौतों  की  रिपोर्ट  मिली  अब  इस  बारे  में  कुछ  कार्य  किया  जाना  भारत  सरकार  को  एक
 वस्त्र  भोति  है  ।  वह  योजना  नीति  ही  पर्याप्त  नहीं  हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  किन्हीं  कल्याणकारी
 उपयों  का  उस  तीति  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  इसके  विपरीत  इससे  बिजली$रषा  और
 बड़े  पं माने  पर  संगठित  वस्त्र  उद्योग  को  लाभ  हुआ  जहां  तक  हथकरघा  बुनकरों  का  सम्बन्ध  है  ।
 उन्हें  काफी  नुकसान  हुआ  है  ।  अब  इसी  प्रकार  कालीन  बनाने  के  उद्योग  और  ऐसे  अन्य  सभी  उद्योगों
 में  अधिकांश  श्रमिक  स्व-रोजगाररत  है  परन्तु  उनमें  से  अधिकांश  व्यक्ति  असंगठित  उन्हें  उनके
 मालिक  बुनकरों  अन्य  नियोक््ताओं  और  कुछ  सहकारिताओं  द्वारा  रोजगार  पर  लगाया  जाता  इन
 द्म्नक्तियों  की  रक्षा  की  जानी  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  द्वारा  उनकी  रक्षा

 के  जा  सकती  है  परन्तु  यह  भी  पर्याप्त  नहीं  इसी  प्रकार  कृषि  में  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  न्यूनतम

 मुज़दू री  निर्धारण  करना  और  उस  निर्धारित  करने  के  बाद  उसे  लागू  करना  इसके  अलावा

 एक  बार  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धारित  कर  देने  के  बाद  ही  एक  मानक  निर्धारित  हो  जाता  है  औौर

 घीरे  दो  या  तीन  वर्षो  और  उसके  बाद  लोग  स्वयं  न्यूततम  मजदूरी  देना  आरम्भ  कर  और  उन
 श्रमिकों  को  यह  पता  लग  जायेगा  कि  वे  म्यूनतम  मजदूरी  मांगने  के  हकदार  उनमें  से  कुछ
 श्रमिक्  न्यायालयों  में  और  श्रम  अधिकारियों  कै  पास  जाकर  उस  अधिनियम  का  लाभ  उठाना  धाहेंगे
 ताकि  अन्य  लोगों  को  भी  उसका  लाभ  मिल

 न्यूनतम  मजदूरी  का  निर्धारण  किया  जाना  आजकल  बहुत  से  क्षेत्रों  में  ्यूमतम
 मजकरी  से  भी  अधिक  राशि  की  अदायगी  की  जा  रही  है  ।  और  मूल्य  वृद्धि  और  मुद्रा  स्फोति  भादि  में

 बंद्धि  के  अन॒पात  के  अनुसार  समय-समय  पर  न्यूनतम  मजदूरी  में  भी  वृद्धि  की  जानी

 यह  कार्य  करने  के  बाद  हम  कसे  इन  असंगठित  श्रमिकों  को  समस्या  का  समाधान  करेंगे  और

 कैसे  उनकी  सहायता  करेंगे  ?  इस  बारे  में  गम्भी  रतापूवंक  अध्ययन  ओर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैंने  स्वयं  एक  असंगठित  श्रम  मंत्रणा  समिति  को  एक  सुझाव  दिया  था  जोकि  यहां थ्रम  मंत्रालय  से  सम्बद्ध

 थी  ।  मैं  उस  समिति  का  एक  सदस्य  होता  उस  समिति  का  क्या  हुआ  यह  मैं  नहीं  गत

 ग्षों  में  वह  कार्य रत  रही  है  अथवा  उसे  कोन-कोन  से  सुझाव  प्राप्त  हुए  उस  समय  मैंने

 एक  सुझ्ञाव  दिया  था  कि  उन  व्यक्तियों  में  जो  इन  लोगों  के  कल्याण  के
 लिए

 अपना  समय  लगाते
 जो  स्वयं  लोक  कार्यकतो  हैं  और  जो  राजनंतिक  व्यक्ति  और  जो  राजनंतिक  रूप  से  वचनबवद्ध

 नहीं  अवेतनिक  आधार  पर  श्रम  कल्याण  सलाहकार  की  नियुक्ति  किये  जानी  ऐसे  भ्यक्ष्तर्यों

 मानदेय  के  रूप  में  300  रुपये  बथवा  500  रुपये  प्रतिमाह  की  अवदायगी  को  जानी  कुछ

 राज्य  सरका  रों  ने  इस  सुझाव  को  अपनाया  उदाहरणतया  इस  कार्य  में  गुजरात  सबसे  आगे  अब

 इन  व्यक्तियों  का  क्या  का  है  ?  मैं  इस  बारे  में  विस्तार  में  नहीं  जाना  परन्तु  मुझे  एक  विशेष

 बात  का.उललेख  करना  है  ।  उन्हें  ग्राम  पंचायत  समितियों  और  जिला  परिषदों  की  सभाओं  में



 ।
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 उपस्थित  रहने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  वहां  वे  उन  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  स्था  नीय  लोगों

 के  ध्यान  में  छा  सकेंगे  और  इस  बात  को  भी  उनके  ध्यान  में  ला  सकंगे  कि  उनकी  किस  प्रकार  सेंहायता
 की  जानी  चाहिए  ओर  यह  बेवल  शुरूआत  है  ।  बहुत  से  राज्यों  ने  उस  कल्यांग और
 विधायी  गतिविधि  को  भी  आरम्भ  नहीं  किया  अब  राज्य  सरकारों  को  सबेते  करते  और  यहू

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इस  बारे  में  कुछ  ठोस  कार्य  किया  जाए  |  केम्द्रीय  भ्रम  मंजालन  कुछ
 कार्य  किया  जाना  चाहि  कल्याण  अधिकारियों  - अथवा  सलाहकारों  का  उत्त  रदायितंव  के  वेश  इसेਂ
 बिभिन्न  संस्थाओं  को  सलाह  देना  ही  नहीं  अपितु  श्रमिकों  को  विभिन्न  पंचायत  राज  सर्जठमों  के  ध्यान
 में  उनके  शोषण  के  तरीकों  और  इस  बात  को  भी  उसके  ध्योत  में  लाभे  के  लिए ”
 प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  कि  अपने  कल्याण  के  लिए  वे  श्रमिक  क्या  कार्य  कराना  उन  लोगों  ”

 को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  श्रम  संगठनों  और  श्रम  विभागों  के  सम्पक  में  लाने  के  लिए  और
 केन्द्रीय  सरकार  के  सम्पक  में  भी  लाने  के  लिए  इस  प्रकार  से  कुछ  अवसर  कुछ  तरीके  उत्पन्न  किए  जाने

 चाहिए  |  आज  तक  इस  बारे  में  बहुत  ही  कम  काय  किया  गया

 कुछ  समय  पहले  इंगलेड  में  एक  प्रथास  किया  गया  इससे  केवल  यह  जाहिर  होता  है  कि

 हम  इस  बारे  में  कितने  पिछड़े  हुए  हैं  |  ६0  वर्ष  से  अधिक  समय  पहले  श्रीमठी  ऐनी  बंसेम्ट  ने  लंदन  में

 इस  कार्य  को  आरम्भ  किया  था  |
 बहुत  से  अन्य  लोगों  ने  भी  इस  व्यवहार  का  अनुकरण

 उनके  ऊपर  ट्रेंड  बोर्ड  अस्तित्व  में  आए  ।  उनमें  श्रमिकों  और  सरकार के
 निधि  भी  सम्मिलित  ये  बोर्ड  न्यनतम  मजदरी  रोजगार  की  कल्याण  कार्यों  की
 स्थिति  अन्य  सभी  बाको  कार्यों  को  निर्धारित  करते  यद्यपिये  लोग  नियमित  श्रम  संघों  की  भांति

 स्वयं  को  संगठित  नहीं  कर  सके  परन्तु  उनके  माध्यम  से  उन्हें  प्रभावशाली  ढंग  से  संरक्षण  प्राप्त
 मैं  उन  दिनों  सरकार  को  इसे  अपनाने  के  बारे  में  सुझाव  देता  रहा  उनके  कार्यकरण  की

 री  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैंने  आरम्भ  में  अवेतनिक  श्रम  सलाहकार  नियुक्त  करने  का  सुझाव
 '

 ।  इस  अनुक रण  भी  सरकार  अपनी  पूव॑वर्ती  सरकार  गुजरात  सरकार  द्वारा  पहले  से  स्थापित

 त्ॉंदाह*ण  का  अनुकरण  नहीं  कर  पाई  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  किसी  अन्य  सरकार  नेਂ  इसे  अपर  “

 तराया  है  अथवा  नहीं  |  यदि  माननीय  मंत्री  महोदय  को  समय  मिले  तो  वह  इस  बार  में  हमें  बाद  में
 कारी  दें  |  कुछ  इसी  प्रकार  के  रचनात्मक  प्रयास  किये  जाने  यह  एक  अच्छी  बात  है  कि  मेरे

 माननीय  मित्र  ने  इस  प्रश्न  के  बारे  में  सोचा  और  हमें  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  ।
 |  ने  जो  एक  ठोस  सुझाव  दिया  है  कि  धनराशि  कंसे  एकन्न  केरनी  चाहिए  वह  उंर्चितਂ  नहीं  है  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  पनिका  ने  इस  वारे  में  आर्पत्त  की  मैं  उनकी  बात  से  सहमत  हूँ  ।
 संगठित  श्रमिक  जो  स्वयं  धनी  नहीं  है  और  अपनी  परिस्थितिथों  से  सन्तुष्ट  नहीं  उनसे  इस  प्रकार

 की  राशि  में  अपना  योगदान  देने  की  आशा  क्यों  की  जानी  थाहिए  ?  करोड़पतियों  से  कराधान  द्वारा

 एक  संगठित  तरीके  से  और  सहानुभूतिपूर्वंक  तरीके  से  सरकार  को  अपना  अंशदान  देने  को  आशा  की

 जानी  चाहिए
 ?  वे  दान  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  उनसे  सरकार  द्वारा  बनाये  गये  किसी  संगठन  में  किसी

 प्रकार  का  योगदान  देने  की  आशा  नहीं  की  जा  सकती  अगर  श्रमिकों  को  नोकरी  देते  समय  उम्ँ
 अपने  दायित्वों  के  प्रति  जागरूक  कराया  जाये  तो  उनसे  यह  आशा  की  जा  सकती  है  कि  जहां  तक  संभव

 हो  वे  इस  प्रकार  की  बि  करी  में  रोजगार  की  अवधि  के  समय  के  लिए  कुछ  अंशदनि  ईसके  बाद  राज्य

 केःद्र  सरकार  तथा  कुछ  समय  के  लिए  उन्हें  मोकरी  देने  वाले  निर्योक््ता  भी  इंस  निधि  में

 अंशदान  ब्र  सकते  हैं  ।  इस  बारे  में  और  अधिक  विस्तृतਂ  सुल्लाव  देना  मेरे  लिए  आंसान  नहीं  लेकिन

 ये  ठेकेदार  तथा  अन्य  नियोक्ता  कहां  उनसे  अंशदान  करवाया  जा  सकता  इस  प्रकार से  कुछ
 फू

 206



 $  1910  असंगटित  श्रमिक  कत्याण  निधि  विधेयक  (-
 ४७  दशा  ता  5  जजालआलन  भाआनशककत  अनलजलण्तल  eee  बी»  आरा

 कोष  बनाया  जाना  चाहिए  ।  इसके  अलावा  असंगठित  श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम  सामाजिक  नागारक
 सुविधाएं  तथा  अवसर  सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारो  तथा  कॉनद्र  सरकार  को  ऐसे  कोष  का

 करना  होगा  ।

 यह  एक  बहुत  बड़ा  मसला  इस  मसले  पर  अत्यन्त  सावधानीपृ्वक  विचार  फी  आवश्यकता
 है  ओर  मुझे  भ्राशा  है  कि,हमारेअधान  मंत्री  के  कहने  पर  नियुक्त  किया  गया  आयोग  इन  सभी  विषयों

 विस्तार  से  विचार  करेगा  और  ठोस  सुझाव  देगा  |  इसे  ध्यान  में  रखकर  यहां  श्रम
 प्य,को  राज्यों  में  श्रम  मंप्रालयों  क ेसाथ  सम्पक  रखना  चाहिए  और  न  सिफ॑  बोड़ी
 बाजी  में  लगे  कालीन  कृषि  मजदूरों  के  साथ  साथ  अन्य  अनेक  नियोक्ताओ  के  बारे
 में  छपी  क्षेत्रों  की  आवश्यक  जानकारी  एकत्रित  करे  कि  कुस्ल  कितने  श्रमिक  है  ओर  किस  क्षेत्र  म  है  ।
 जनगणना  र्िपोर्टों  तथा  उनके  रोजगार  परिशिष्ट  पूरक  में  कुछ  जानकारी  उपलब्ध  अब  उन्हें  इन

 प्रश्ठी  आतों  से जानकारी  एकत्रित  करनी  चाहिए  और  कृषि  आयोग  द्वारा  को  गई  सिफारिशा  का

 हपगू  करते  प्र  गंभीर  विचार  करना  चाहिए  ।

 इस  दौरान  मैं  इंस  विधेयक  को  पेश  करने  वाले  माननीय  सदरय  को  सुक्षाव  देंता  हूं  कि  इस
 विधेयक  पर  मत  विभाजन  पर  जोर  न  दिया  मुझे  खुशी  है  कि  उन्होंने  शुरू  में  श्रम  मंम्रालय  के
 लाभ  हेत  तथा  अन्ततः  असंगठित  श्रमिकों  के  लाभ  के  लिए  ये  बातें  इस  सभा  में  कहने  का  हम  अवसर

 दिया

 धो  एन०  टोम्बो  सिह  :  देश  में  ठित  श्रमिकों  को  पेश  आ  रहो

 समस्याओं  पर  चर्चा  करते  का  हमें  अवसर  देने  के  लिए  मैंश्री  विखें  पाटिल  को  पूरा  श्रय  देता  हू  ।  मैं

 उपबन्धों  पर  कुछ  टिप्पणियां  करना  चाहता  हू  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  मैं  विधेयक  के  उप  थं  का  समर्थन  करता  हू  लेकिन  जेसा  कि

 प्रो०  रंगा  ने  भी  स  टी  ही  कहा  है  गे  उपबन्ध  पय  प्त  न्त  हीं  है  फिर  भा  विधेयक  के  कारण  हम  असंगायव

 अभिकों  की  समस्याओं  पर  विचार  करमे  का  अवसर  मिला  हमारा  देश  विशाल  दश  म  असंगठित

 लखभिकों  की  समस्याएं  उतकी  भौगोलिक  तथा  अन्य  अ  परिस्थितियों  क  अनुसार

 भिन्न

 मै  जिस  क्षेत्र  से  हूं  वहां  पर  ट्रेड  यूनियन  आरदालन  की
 े

 जागरूकता  अभी  कम  ही  है  ।  देश  वे

 इस  भाग  में  संगठित  श्रमिक  नरक  जंसी  स्थिति  में  रह  रहे  ४  ।  में  सभक्षता  है  ब।त  अन्य  भागों

 में  भी,सही  हम  अपने  जवानी  के  दिता  में  जब  बड़  बूढ़ा  से  पूछत  थ  कि  सरक
 पे  डक  |  7a,  नेम  भ्क्ण  है क्य्रा  द्वैोर  यद्ध  कसा  दिखाई  देता  है  तो  हमें  बताया  जाता  था  किमरक  ऐसा  स्थान  है  जहां  आदमी

 ब  ॥  बला  और  ते  न

 भूपने  सिर  पर  बहुत  सा  पानी  ले  जाता  है  लेकिन  वह  इसे  स्वयं  नहीं
 पी  सकता

 और  वह  अपन  हाथो
 मे

 अच्छा  भोजत  ले  है  परन्तु  वह  इसे  नहांँ  खा  इसी  प्रकार  से  आज  श्रमिक  चाहे  वह  हथ
 मशीन  थनाने  वाला  मजदूर  हो  विशेषकर  असंगठित  क्षेत्र  के करप्कामजदूरया  ईंट  बताने वाले  काली  थ  र

 काम  तो  वे  ही  करते  और  हम  उसका  फायदा  उठात  ६  ताने  वाले  इंटो  के  मकानों

 में  रहते  हैं  ।  पक्के  मकान  बना  ही  नहीं  कालीन  बनान
 बाल  अपन

 बनाए  हुए  कालीनो
 के  उपयोग  का  स्वप्न  भी  नहीं  ले  सकते  है।इस्त  असंगठित  श्रॉमक  की

 भी  ऐसी
 ही  हम

 उनकी  किस  प्रकार  सहाग्रता  कर
 सकते  है  /  भरत  उनकी  समस्या  को  समझती  हम  यह  नहीं

 सके  कि  फ़रकार  ने  कुछ  नहीं  किया  है  क्योंकि  प्रधान  मंत्री  ने  अपने  विवेक  से
 हमारे  समाज

 के

 सक्ी  क्षेडों  हिसे  बकर
 अम  क्षेत्र  रात  देने  के  लिए  ब्यापक  व्यवस्था  की  जब  हम  समाज  के

 छत  -1  ४  207



 हक

 24  1989
 ना

 असंगठित  श्रमिक  कल्याण  निधि  विधेयक  )

 एन०  टोम्बो  रा
 सबसे  निचले  पंचायती  सत्ता  का  विकेन्द्रीकरण  आदि  सभी  मुद्दों  की  बात  करते  हैं  तो  हमें
 असंगठित  श्रमिकों  को  भी  याद  रखना  के

 अपने  क्षेत्र  के  अपने  अनुभव  के  बारे  में  जंसा  कि  मैंने  कहा  है  वहां  श्रमिकों  में

 कम  वहां  श्रमिक  सहकारिताएं  आदि  को  संगठित  करने  का  प्रयास  हुआ  है  ।  इस  प्रयोग  के  कुछ  वर्षों
 बाद  हम  देखते  हैं  कि  श्रमिक  सहकारिताएं  नाम  की  रह  गई  हैं  क्योंकि  ये  श्रमिक  सहकारिताएं  किसने

 ही  छोटे  या  बड़े  किसी  ठेकेदार  के  समान  बर्ताव  नहीं  कर  सकती  उन्हें  इंजिनियरों  से  काम  होता  है
 और  इंजिनियरों  का  ठेके  देने  का  अःना  मापदंड  होता  है  ।  वह  चोरी  छिपे  भी  कुछ  लेन  देन  करता

 यह  बात  हर  जगह  सच  है  |  मैं  अनेक  श्रमक  सहकारिताओं  से  सम्बद्ध  रहा  जब  भी  हन  श्रमिक

 सहकारिताओं  ने  कानून  और  विनियमनों  के  अन्तगंत  कोई  ठेका  देने  की  मांग  क्योंकि  इसके  द्वारा
 वे  उनका  कल्याण  करना  चाहते  तो  श्रमिक  सहकारिताओं  को  ठेका  देने  के  पक्ष  में'नहीं

 यह  स्वाभाविक  है  कि  वे  असफल  रहीं  ।  लेकिन  इसका  यहीं  अन्त  नहीं  हुआ  ।  इनके  नाम  विद्यमान

 रहें  क्योंकि  जब  भी  कोई  इंजिनियर  किसी  को  लाभ  पहुंचाना  चाहता  है  तो  वह  कहता  है  कि  किसी

 श्रमिक  सहकारिता  का  नाम  लाइए  और  वह  आपको  ठेका  दे  अब  तो  इनके  नाम  तो  खरीद  के

 लिए  हैं  ।  ठेकेदार  जाते  हैं  नाम  खरीदते  हैं  और  कुछ  धनराशि  देते  इससे  इस  संगठन  का  विकाम्न
 नहीं  हो  पाता  जो  भी  हो  यह  तो  आश्रित  बनाने  वाली  बात  इस  प्रकार  इस  क्षेत्र  में  श्रमिक

 सहकारिता  का  यह  आन्दोलन  असफल  हो  गया  मैं  अन्य  स्थानों  की  स्थिति  नहीं  जानता  मैं

 समझता  हूं  कि  वहाँ  भी  ऐसा  ही  होगा  ।  अब  समय  है  कि  इस  विषय  की  स्वयं  अच्छी  तरह  जानकासे

 रखने  वाले  माननीय  मंत्री  महोदय  के  नेतृत्व  में  श्रम  मंत्रालय  को  असंगरठित  श्रमिकों  की  समस्याओं  के

 बारे  में  एक  व्यापक  ओर  गहराई  से  अध्ययत  करना  चाहिए  ।

 बे

 कालीन  बनाने  वालों  तथा  हथकरधा  बुनकरों  का  उल्लेख  किया  गया  मैं  एक  ऐसे  क्षेत्र  से

 सम्बन्ध  रखता  हूं  जिसे  हपक  रघा  बुनकरी  में  उन्नत  माना  जाता  नि:संदेह  यह  उन्नत  लेकिन
 जिस  प्रकार  हमारे  क्रुधि  क्षेत्र  में  विकास  का  लाभ  असंगठित  कृषि  मजदूरों  को  नहीं  दिया  इसी
 प्रकार  यहाँ  भी  नहीं  दिया  गया  समाज  क॑  कंवल  कुछ  वर्ग  ही  कृषि  विकास  का  लाभ  उठा  रहे  ६
 देश  को  काफी  मात्रा  में  कृषि  उत्पाद  पर  गव॑  प्रति  वर्ष  हमारे  क्रषि  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  रही
 लेकिन  इस  उत्पादन  का  लाभ  कृषि  मजदूरों  को  पर्याप्त  तथा  यथानुपात  रूप  से  मिलना

 चाहिए  |  लेकिन  ऐसा  नहीं  हो  रहा  केवल  हथक  रघा  बुनकरों  तक  अपनी  बात  को  सीमित  हुए
 मैं  कहता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  क ेहथकरधा  बुतकर  भावनात्मक  कारणों  की  वजह  से  बुनकरी  का  कौय॑  करते

 हैं  क्योंकि  समाज  को  हथक  रघा  उत्पादों  की  आवश्यकता  किसी  भी  रीति-रिवाज  में  घाँमिक  और

 सामाजिक  कार्यों  में  हम  अपने  हथकरधा  वबस्त्रों  का  प्रयोग  करते  हैं  और  इस  कारण  हथकरघा  उद्योग
 जीवित  है  ।  लेकिन  हथकरधा  बुनकरों  की  क्या  स्थिति  है  ?  उन्हें  कुछ  भी  नहीं  मिलता  है  ।  निर्यात

 सुविधा  या  देश  में  बाजार  की  सुविधा  चाहे  जितनी  भी  परन्तु  सारा  लाभ  ज्यादा  नहीं  उस
 क्षेत्र  में  हपकरघा  बुनक रों  से  बहुत  कम  लाभ  अर्जित  होता  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  चाहे  वह  नागालैंड  में

 हो  या  मिजोरम  अथवा  मणिपुर  या  मेघालय  हर  आदिवासी  का  कपड़ों  का  अपना  डिजाइन  ये
 बस्त्रों  के  डिजाइन  अत्यन्त  सुन्दर  है  और  वे  दिवारों  पर  तथा  संग्रहालयों  में  दिखाने  योग्य  लेकिन

 जहां  आम  बाजार  में  बिक्री  सम्बन्ध  है  अच्छा  बाजार  कीमत  देने  के  लिए  कोई  संगठन  नहीं
 बुनकर  विचौलिए  से  कुछ  धागा  लेता  है  ओर  वही  बिचौलिया  बुनेਂ  हुए  कपडे  को  वाप॑स  लेता  हैं  और
 भोड़ा  लाभ  कमाता  उसे  भी  ज्यादा  लाभ  नहीं  मिलता  क्योंकि  हथकरवे  से  ज्यादा  लाभ
 नहीं

 मिलता है । यह पूरा क्षेत्र ही बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । लेकिन जो थोड़ा बहुत लाभ वह लेता 249.६.......
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 है  उसे  भी  वह  गरीब  हथक  रधा  बुनतकर  नहीं  लेता  इसे  देखते  हुए  मैं  कहता  हैं  कि  है  ्सें

 मजदूरों  की  समस्या
 आन्ध्र

 और  महाराष्ट्र  तथा  अन्य  स्थानों  में  मजदूर

 |
 समस्या  से  भिन्न  लेकिन

 जब  मैं  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  बारे  में  कहता  हूं  तो  वहां  कोई  बड़ा  उद्योग  नहीं  हमारे  यहां  केवल  कुटीर
 उद्योग  है  चाहे  वह  हथकरघा  वे  केवल  हमारी  सामाजिक  आवश्यकताओं  और  भावनाओं

 के  कारण  चल  रहे  अतः  श्रमिकों  के  ऐसे  वर्ग  को  राहत  देने  के  लिए  हम  चाहते  हैं  कि  कुछ
 किया  इस  विधेयक  में  श्री  विखें  पाटिल  के  सुझाए  गये  उपबन्धों  पर  विचार  हो
 सकता  लेकिन  इसका  भी  वही  हाल  हो  सकता  है  जो  किसी  अन्य  गे  र-सरका  री  विधेयक  के  साथ  होता
 है  और  विशेषकर  ऐसे  विधेयक  जिन्हें  सभा  में  विपक्ष  द्वारा  पेश  किया  जाता  कुछ  उपबन्धों  पर

 मंत्री  महोदय  द्वारा  अनुकूल  विचार  किए  जाने  के  बाद  और  तब  सदस्य  विधेयक  को  वापस

 ले  लें  ।  लेकिन  फिर  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध  सारे  देश  के  असंगठित

 मजदूरों  से  है  ।

 मैं  माननीय  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  इस  विषय  पर  अपना  भाषण  समाप्त

 करते  हुए  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  इस  कोष  में  संगठित  श्रमिकों  को  भी  अंशदान  करना  चाहिए  ।  कुछ
 माननीय  सदस्यों  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  लाभ  अजित  कर  रहे  अन्य  बड़े  औद्योगिक  धरानों  को  भी

 इस  विधेयक  में  प्रस्तावित  कोष  के  लिये  अंशदान  करना  चाहिए  ।  इस  चर्चा  तथा  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त

 भावनाओं  और  इस  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  इस  सभा  में  हुए  वाद-विबाद  के  फलस्वरूप  किए

 गए  प्रस्तादों  पर  किसी  तरह  का  विघान  लाया  जाना  हन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद

 करता  हूं  और  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ब्डा०  फूलरेज  गुरा  (  :  हमारे  देश  में  लाथों  असंगठित  श्रमिक  उनकी

 बड़ी  दयनौय  स्थिति  उनके  पास  आवास  की
 पर्याप्त  सुविधाएं  नहीं  भोजन  नहीं  है  तथा  कपड़े

 नहीं  हैं  और  उनका  सब  जगह  शोषण  किया  जा  रहा  जहां  स्कूल  भी  उपलब्ध  वहां  उनके

 बच्चे  स्कूल  नहीं  जा  सकते  क्योंकि  उन्हें  काम  करना  पढ़ता  है  और  वे  जो  कुछ  भी  कमाते  हैं  उसको

 परिवार  में  आवश्यकता  होती  इतना  ही  नहीं  इन  असंगठित  श्रमिकों  के  बच्चों  क ेपास  उचित  कपड़े

 नहीं  हैं  जो  स्कूल  जाने  के  लिए  आवश्यक  भारत  सरकार  ने  गरीबों  के  लिए  आवास  निर्माण  हेतु

 योजनाएं  चलाई  हैं  परन्तु  ये
 आवश्यकता  से  काफी  कम  इस  समस्या  पर  गहराई  से  विचार  किया

 जाना  चाहिए  तथा  गरीबों  को  आवास  सम्बन्धी  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  देश  में  बेरोजगारी

 बहुत  तेजी  से  बढ़  रही  सम्पूर्ण  देश  में  कार्य  प्रदान  करने  के  लिए  केन्द्र  शुरू  करने  की

 कता  यह  अविलम्ब  किया  जाना  ग्रामीणों  को  सड़कों  के  अभाव  के  कारण  बड़ी  परेशानी

 उठानी  पड़ती  है  |  इस  पहलू  पर  भी  धपान  दिया  जाना  चाहिए  ।  ग्रामीण  व्यक्ति  गांवों  में  सुन्दरता  और

 उपयोगिता  की  अनेक  वस्तुओं  का  उत्पादन  करते  परन्तु  अनेक  बार  सड़कों  के  अभाव  में  वे  उन्हें

 बिक्री  तथा  बेहतर  मूल्य  के  लिए  शहरों  में  नहीं  ले  जा  सकते  हैं  ।  गांवों  तथा  शहरों  में  निर्धन  श्रोयों

 शौचालय  तथा  सार्वजनिक  सुविधायें  नहीं  इसका  प्रभाव  उनके  स्वास्थ्य  और

 पर्यावरण  पर  पड़ता  है  ।  यदि  स्व-रोजगार  में  लगे  निर्धंन  लोग  कुछ  नहीं  कमा  पाते  है  तो  उन्हें  एक  दिन

 की  आवश्यकतायें  पूरा  करना  कठिन  हो  जाता  है  ।  उसके  लिए  शीघ्र  ही  एक  कल्याणकारी  कोष  बनाया

 जाना  निर्धन  लोगों  को  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाएं  प्र।प्त  नहीं  अनेक  स्थानों  पर

 घासय  नहीं  जहां  औषधालय  भी  हैं  वहां  डाक्टर  अथवा  दवाएं  उपलब्ध  नहीं  हैं  अथवा  दोनों  ही

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  अस्पतालों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  न  कहना  ही  अच्छा  होगा  ।  देश  में  अस्पतालों  की  संख्या

 महिलाओं  को

 ये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपानतर  |

 का  मूलतः
 बंगला  में  दि
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 फूलरेण

 आ  ता  से  कहीं  कम  जहां  अस्पताल  हैं  वहां  आवश्यकता  के  समय  भर्ती  होने  मे ंकठिनाई होती
 यदि  कोई  व्यक्ति  वहां  भर्ती  हो  भी  जाता  है  तो  उसके  साथ  अस्पतालों  में  न  तो  मानवीय  व्यवहार

 a ही  होता  है  श्रौर  न  ही  उसका  उपचार  |

 मैं  एक  घटना  के  सम्बन्ध  में  उल्लेख  करता  कुछ  महीनों  पहले  एक  दुघंटना  में  मेरे  गम्भीर

 चोट  आई  ।  मझे  कलकत्ता  के  एक  सरकारी  अस्पताल  ले  जाया  गया  |  उस  अस्पताल  में  बिस्तर  उपलब्ध  थे

 परन्तु  मुझे  यह  कहकर  वापस  कर  दिया  भया  कि  कोई  बिस्तर  उपलब्ध  नहीं  यदि  मेरे  जेसे  व्यक्ति

 को  हस  स्थिति  का  सामना  करना  पड़ा  तो  साधारण  ग्रामीणों  की  स्थिति  को  आप  आसानी  से  समझ

 सकते

 न्यूनतम  मजदूरी  का  कानून  है  परन्तु  वास्तविक  रूप  से  कितने  लोगों  को  न्यूनतम
 दूरी  मिलती  है  ?  संगठित  क्षेत्र  के  श्रमिकों  तथा  सरकारी  कमंचारियों  को  ही  न्यूनतम  मजदूरी  मिलती

 असंगठित  क्षेत्र  में  ्यूनतम  मजदूरी  केवल  सपना  इसकी  तरफ  अधिक  ध्यान  देने  की

 श्यकता  है  ।

 गांवों  में  काम  करने  के  लिए  खादी  आयोग  बनाया  गया  उसने  वास्तव  में  कुछ  काम  किया
 है  परन्तु  यह  तुलनात्मक  दृष्टि  से  बहुत  कम  इसके  आयाम  बहुत  सीमित  इसलिए  गांवों  पें
 रोजगार  तथा  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  हमें  बहुत  परिश्रम  करना  होगा  ।  मेरा  कहना
 है  कि  केवल  योजनाएं  बनाना  ही  पर्याप्त  नहीं  हमने  पहले  ही  अनेक  योजनाएं  वनाई  उनके
 वास्तविक  क्रियान्वयन  पर  बल  दिया  जाना  कायेक्रमों  को  उचित  रूप  से  लागू  नहीं  किया  जा
 रहा  इनका  उन  लोगों  को  लाभ  नहीं  मिल  रहा  है  जिनके  लिए  ये  बनाये  गये  इसलिए  सरकार
 से  मेरा  अगुरोध  है  कि  सरकार  हन  समस्याओं  पर  व्यापक  रूप  से  ध्यान  दे और  बिना  किसी  विलम्ब
 के  कल्याणकारी  कोष  का  निर्माण  करे  ।  खंडश:ः  तरीके  तथा  कदम  सफल  नहीं  होंगे  ।  हम  पददलित
 और  शोषित  लोगों  को  पीछे  नहीं  छोड़  सकते  ।  वे  आगे  बढ़ने  का  प्रयास  कर  रहे  केवल  कार्यक्रम
 बनाना  ही  उनके  लिए  पर्याप्त  नहीं  हमें  देखना  होगा  कि  उन  कार्यक्रमों  को  उचित  रूप  से  लाभू
 किया  जा  रहा  है  अथवा  नहीं  ।  इन  कार्यक्रमों  में  गांव  और  शहर  के  निधंन  लोगों  को  सामूहिक  रूप  से
 शामिल  किया  हमें  इस  दृष्टिकोंण  से  उनके  लिए  कल्याणकारी  कार्य  नहीं  करना  चाहिए  कि

 हम  उनके  लिए  कोई  परोपकार  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  वर्षों  स ेकल्याणकारी  कार्य  कर  रहा  हूं  ।  कल्याणकारी  कार्य  करने  में  परोपकार  के

 इस  दृष्टिकोण  से  ल!भाथियों  का  अपमान  होता  इसे  अलग  रखा  जाना  हम  सबको  य

 महसूस  करना  चाहिए  कि  ये  लोग  उन  अधिकारों  से  अभी  तक  वंचित  हैं  जो  समाज  के  प्रत्येक  व्यक्ति
 को  प्राप्त  इन  निधन  लोगों  को  उनके  देय  अधिकार  नहीं  दिये  जा  रहे  इसलिए  जो
 सामाजिक  अधिकारों  का  लाभ  उठा  रहे  शमं  आानी  बाहिए  कि  हमारे  भाइयों  को  अभो  तक  ये
 अधिका र  नहीं  दिये  गये  हैं  ।

 हम  सबको  उनकी  सहायता  करनी  प्रत्येक  व्यक्ति  को  सामाजिक  सुरक्षा  प्रदान  की
 जानी  चाहिए  यह  उन  लोगों  से  शुरू  को  जानी  चाहिए  जो  असंगठित  क्षेत्रों  में  कार्यरत  हैं  तथा  गांवों
 में  बिना  किसी  काये  के  रह  रहे  हैं  अथवा  पर्याप्त  धन  नहीं  कमा  रहे  मैं  एक  बात  कहत्  हैं  परन्तु  हो
 सकता  है  कि  यह  अनेक  व्यक्तियों  को  अच्छी  न  हमारे  बर्तमान  समाज  का  अस्तित्व  खतरे  में
 इसका  कारण यह  है  कि  जिन  लोगों  की  हमारे  समाज  में  अभी  तक  उपेक्षा  की  गई  है  वे  इस  तरह  की
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 स्थिति  में  अधिक  समय  तक  रहने  के  लिए  मना  कर  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  असंगठित  क्षेत्र
 के  श्रमिकों  के  लिए  यह  कल्याणकारी  कोष  शीघ्र  बनाया  जाना  इस  सम्बन्ध  में  उचित  कानन
 बनाया  जाना  जैसा  कि  मेरे  पूर्व  वक्ता  ने  कहा  कि  यह  वास्तविक  रूप  से  सच  हैं  कि  निर्घन
 लोग  और  दस्तकार  उन  वस्तुओं  का  स्वयं  उपयोग  नहीं  कर  सकते  जिन्हें  वे  पेदा  करते  हैं  अथवा  बनाते

 हम  ओर  हम  से  धनी  लोग  ही  उनका  लाभ  उठाते  जो  लोग  देश  के  लिए  अन्न  पदा  करते  हैं  वे
 स्वयं  भूखे  रहते  हैं  तथा  अपने  बच्चों  को  नहीं  खिला  सकते  हम  सबके  बच्चे  हमें  उनका  दुख
 होना  चाहिए  जो  अपने  बच्चों  को  थोड़ा  भोजन  भी  नहीं  करा  सकते  जिन्होंने  कमी  अनुभव  नहीं  की
 है  वे  इसे  अनुभव  नहीं  कर  जिन्होंने  गरीबों  और  बंचितों  में  काम  नहीं  किया  है  वे  इस  महसूस  नहीं

 मैंने  ऐसे  लोगों  के  बीच  वर्षों  कार्य  किया  इसलिए  मैं  इसका  अपने  मन  में  अनुभव  कर  सकता
 हूं  औौर  इस  अवसर  का  लाभ  इसे  बताने  में  कर  रहा  हूं  ।

 में  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बहू  आगे  आये  और  उनकी  कठिनाइयों  को  कम  करे  और
 इसके  लिए  आवश्यक  कानून  का  निर्माण  मैं  अपने  साथी  श्री  विखे  पाटिल  को  यह  महत्वपूर्ण
 विधेयक  प्रस्तुत  करने  तथा  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  देने  के  लिए
 घन्यवाद  देतਂ  उन्होंने  सरकार  को  भी  इस  विषय  के  सम्बन्ध  में  सजग  रहने  का  अवसर  दिया  मैं
 उन्हें  एक  वार  फिर  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  दूसरे  विधेयकों  की  तरह  अन्त  में  प्रस्तावक  से  यह  विधेयक  वापस  लेने  के  लिए
 कहा  पहले  की  तरह  वह  भी  इसे  वापस  ले  परन्तु  उसके  साथ  हमारा  कतंव्य  सम्पप्त  नहीं
 होना  हमारा  तथा  सरकार  का  यह  कतंव्य  है  कि  ऐसे  कोष  के  माध्यम  से  असंगठित  क्षेत्र  वेः

 इन  लाखों  श्रमिकों  के लिए  सहायता  प्रदान  करें  तथा  उसके  लिए  हमें  सतत  प्रयास  करना

 श्री  श्रीबल्लम  पाणिग्र हो  :  सभापति  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  क्योंकि

 आपने  मझे  इस  विधेयक  के  बारे  में  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  दिया  है  जो  एक  महत्वपूर्ण  विषय

 के  सम्बन्ध  में  इस  जिधेयक  के  विधय  पर  ध्यान  दिया  जाना  मैं  इस  विधेयक  के  प्रस्तावक

 श्री  पाटिल  को  भी  धन्यवाद  देता  हुं  क्ष्योंकि  उन्होंने  यह्  विधेयक  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जिससे  हमें
 इस  चर्चा  में  भाग  इस  विधेयक  के  विभिन्न  असंगठित  श्रमिकों  की  समस्याओं  तथा

 चारात्मक  कार्यवाही  फरने  के  सम्बन्ध  में  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  मैं  विधेयक  की

 भावना  को  समझता  परन्तु  मैं  सभी  उपबन्धों  से  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  कुछ
 उपबन्ध  ऐसे  हैं  जिनका  क्रियान्वयन  नहीं  किया  जा  सकता  |  विधेयक  की  भावना  अच्छी  विधेयक

 का  उद्देश्य  अच्छा  है  तथा  हम  भी  उनके  लिए  ब्रिन्तित  मैं  उन  सदस्यों  के  साथ  हूं  जिर्होंने  देश  में

 असंगठित  श्रमिकों  की  दयनीय  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  चिन्ता  व्यक्त  की  जेसा  कि  हमारे  वरिष्ठतम

 सदस्य  प्रो०  रंगा  ने  कहा  है  कि  यह  बड़ी  जटिल  समस्या  हमारे  समाज  तथा  देश  की  संरचना  भी

 जध्टिल  है  ।  समाज  की  संरचना  भी  अलग  इस  पर  गहराई  से  विचार  करने  की  आवश्यकता

 सरकार  भी  इसके  सम्बन्ध  में  विचलित  नहीं  हो  रही  ऐसा  नहीं  है  कि  सरकार  इसके  प्रति  उदासीन

 वह  भी  कुछ  करने  का  प्रयास  कर  रही  हाल  ही  में  कृषि  कामगारों  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  आयोग

 का  गठन  किया  गया  वह  उनके  कार्य  के  सम्बन्ध  में  मेरे  बिचार  से  पिछले  सप्ताह  माननीय

 घान  मंत्री  ने  भी  चिन्ता  व्यक्त  की  थी  और  कहा  था  कि  आयोग  की  सिफारिश  को  लागू  किया

 जाएगा  ।  आयोग  की  सिफारिशों  को  जाने  बिना  ही  उन्होंने  कह  दिया  कि  उन्हें  लागू  किया

 आप  उद्देश्य  के  प्रति  निष्ठा  और  ईमानदारी  देखिये  |
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  होने  से  पहले  हमने  प्रधान  मंत्री  को

 यह्  कहते  हुए  सुना  कि  सिफारिशों  को  लागू  किसा  इस  प्रकार  सरकार  को  भी  इस  जटिल
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 कल  तल  तभी  >अ>अनिननने  हज  हब  बज  अजिनणत  नवज-+  ee  5  rs

 समस्या के  विभिन्न  पहलुओं  पर  विचार  करना  होगा  तथा  इसीलिए वह  सभी  पहलुओं  से  निपटने  के

 लिए  एक  व्यापक  विधेयक  के  साथ  आगे  आई  है  ।

 एक  बात  कहता  हूं  कि  देश  को  आंतरिक  परिस्थितियां  कुछ  भी  हो  सकती  हैं  परन्तु  कानून
 निर्माण  के  मामले  में  कांग्रेस  के  शासन  में  भारत  निश्चित  रूप  से  एक  प्रगतिशील  देश  हमने  विभिन्न
 प्रगतिशील  कानून  लागू  किए  श्रम के  क्षेत्र  में  बाल  बंधुआ  श्रमिक  और  अन्य  अनेक

 विषयों  जब  हमने  इस  सदन  में  उन  विधेयकों  पर  चर्चा  तो  दोनों  पक्षोंकैे  सदस्यों  ने  चाहे  वे

 किसी  भी  दल  से  सम्बद्ध  माना  है  कि  कार्यान्वयन  अत्यन्त  धीमा  है  और  असंतोषजनक  हमने
 देखा  है  कि  राज्य  की  प्रणाली  जो  कार्यान्वयन  प्रणाली  है  उनमें  ईमानदारी  नहीं  है  क्योंकि  इसका  उचित
 कार्यान्वयन  नहीं  हो  रहा  अतः  यह  केवल  कानूनों  को  लागू  करने  का  ही  प्रश्न  नहीं  निश्चय

 ही  किसी  कानून  के  बिना  आप  एक  इंच  भी  आगे  नहीं  बढ़  सकते  किन्तु  हमें  सही  प्रकार  के  कानून
 लागू  करने  हमें  उचित  कार्यान्वयन  के  लिए  उचित  प्रणाली  तेयार  करनी  इससे  अधिक

 महत्वपूर्ण  यह  है  कि  हमें  अनुकूल  वातावरण  तेयार  करना  है  ताकि  ऐसे  सामाजिक  प्रगतिशील

 कानूनों  को  पूरी  तरह  से  लागू  किया  जैसा  मैंने  आपसे  कहा  है  कि  हमारा  अधिकतर  काये  बल
 असंगठित  क्षेत्र  में  सब  मिलाकर  भारत  एक  क्रृषिप्रधान  देश  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  समय  भारत

 एक  सूई  या  ब्लेड  बनाने  की  स्थिति  में  भी  नहीं  किन्तु  वही  भारत  अब  विश्व  भर  में  एक  महान
 औद्योगिक  शक्ति  माना  जाता  यह  विश्व  के  दस  ओद्योगिक  रूप  से  उन्नत  देशों  में  से  एक  हमारे

 यहां  औद्योगिक  कायं  ओद्योगिक  श्रमिक  हैं  जो  संगठित  उनके  पास  काम  आदि  रोक  कर  अपनी

 शब्ित  का  प्रदर्शन  सौदेबाजी  करने  की  शक्ति  और  समता  लगभग  सभी  औद्योगिक  उपक्रमों

 में  उन्हें  कुशल  सौदा  करने  की  शक्ति  इन  सभी  बातों  के  बावजूद  सच्चाई  यह  है  कि  हमारा  देश

 क्षिप्रधान  देश  हमारी  अधिकांश  जनसंख्या  अर्थात  लगभग  80  प्रतिशत  जनसंख्या  कृषि  पर  निर्भर

 है  हमें  कृषि  के  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भ रता  प्राप्त  करने  पर  गवं  मैं  आंकड़े  नहीं  दे  रहा  ऋषि  के  क्षेत्र

 में  हमने  जो  प्रगति  की  है  उससे  सब  अवगत  हरित  क्रान्ति  सफल  हुई  हमें  इस  पर  गवं  है  ।

 तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  इंदिरा  को  अर्थात्  संयुक्त  राष्ट्र  द्वारा  उनके  योगदान  के  लिए
 विश्व  के  उच्चतम  मंच  पुरस्कार  दिया  गया  ।  हम  किसानों  ओर  कृषकों  को  वधाई  देते  किन्तु  जो

 लोग  वास्तव  में  दिन-रात  खेतों  में  काम  करते  हैं  उनके  बारे  में  आप  कया  कहते  वे  कड़ी  धूप  बर्दाश्त

 करते  हैं  और  शीत  लहर  तथा  अन्य  कठिनाइयां  सहते  कृषि  जो  असंगठित  हैं  और  जो

 अनाज  का  उत्पादन  करते  के  साथ  उचित  व्यवहार  नहीं  किया  जाता  वे  अनाज  का  उत्पादन

 करते  हैं  और  किसानों  के  भण्डार  अनाज  से  भर  देते  किन्तु  कभी-कभी  उन्हें  खाना  भी  नहीं  मिलता

 यह  इस  देश  की  विडम्बना  हँम  कृषि  मजदूरों  की  प्रशंसा  नहीं  करते  हैं  ।  उनके  सक्रिय  सहयोग
 तथा  समर्थन  और  भागीदारी  के  बिना  कया  इस  देश  में  यह  हरित  क्रान्ति  सफल  रही  होती  ?  किन्तु  मुद्दा
 यह  है  कि  इन  असंगठित  कृषि  मजदूरों  को  लाभ  नहीं  मिलता  है  ।

 हमारे  आदरणीय  मंत्री  मंत्री  बनने  से  पूर्व  एक  विख्यात  श्रमिक  नेता  वे
 के  अध्यक्ष  रहे  उन  दिनों  से  और  शायद  उससे  पूर्व  भी  उन्होंने  उनके  कल्याण  के  लिए

 गवाज  उठाई  उन्होंने  उनकी  दशा  के  सम्बन्ध  में  भी  चिन्ता  व्यक्त  अब  समय  आ  गया  है

 जब  हम  सबको  इस  असंगठित  श्रमिक  बल  को  संगठित  करने  के  सभी  प्रयास  करने  इनकी

 हालद  अध्यन्त  दयनीय  ओर  बुरी  ऐसे  कई  असंगठित  श्रमिक  बल  जैसे  ठेके
 के  बीड़ी

 दूर  और  कृषि  उन्हें  द्वारा  निर्धारित  10  रुपये  की  न्यूनतम  मजदूरी  भी  नहीं  मिलती
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 —

 विवि  विवशिशिनिनिनिविलिकिम
 यह  सुनिश्चित  नहीं  है

 ।  मैं  उदाहरण  दे  सकता  यहां  तक  कि  सरकारी  कामों  में  कृषि  मजबूरों
 को  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मजदूरी  नहीं  दी  जाती  ।  चिरिलिया  फार्म  ऐसा  ही  एक  फामं  णह

 उड़ीसा  के  सम्बलपुर
 जिले  में  स्थित  एक  सरकारी  फार्म  मैं  ऐसे  उदाहरण  दे  सकता  ऐसे  अनेक

 स्थानों  पर
 ठके  के  मजदूरों  को  यह  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  मिलती  यदि  ये  सम्बद्ध  अभियन्ताओं  के

 पास  जाते  हैं  तो  वे  असहायता  ध्यक्त  करते  ठेकेदारों  और  अभियन्त्राओं  के  अनुसार  जिस  समय
 +विदाएं  थीं

 त्तो
 समें  संशोधित  न्यूनतम  मजदूरों  नहीं  ऐसी  स्थिति  में  ऐसा  व्यक्त  नहीं

 निविदाओं  में  ऐसा  नहीं  लिखा  है  तो  वे  संशोधित  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  दे  सके  ।  यह  हास्पास्पद
 स्थिति  किन्तु  यह  एक  मानवता  का  प्रश्न  इन  मजदूरों  का  पूरी  तरह  और  निरन्तर  शोषण  किया

 जाता  हमने  अनेक  उदाहरण  देखे  जब  वे  इसका  विरोध  करते  है  तो  उन्हें  नौकरी  से  मिकाल  देने  की

 घमकी  दी  जाती  वास्तव  भें  उनमें  से  अधिक  लोगों  को  नौकरी  से  निकाल  दिया  जाता  वदि

 हम  भी  विरोध  करते  तो  इसका  कोई  उपचार  नहीं  है  ।  हु

 आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  हम  किस  प्रकार  शहरीकरण  की  ओर  बढ़  रहे  लोग

 बड़े  शहरों  में  आते  हैं  क्योंकि  उन्हें  अपने  इलाकों  में  पर्याप्त  रोजगार  सुविधाएं  प्राप्त  नहीं  है और  वे  नगरीं

 और  शहरों  की  ओर  आकर्षित  होते

 5.00  म०  प०

 वे  नगरों  और  शहरों  की ओर  आकफषित  होते  हैं  क्योकि  उनके  छोटे  नगरों  में  उन्हें  रोजगार  नहीं

 मिलता  है  ।

 ]

 चिन्ता  चमत्कारਂ

 |

 वे  कश्मीर  जाते  हैं  और  उनमें  से  अधिकांश  लोग  मध्य  पूव॑  देशों में  जाते  हैं

 और  वहां  उनका  शोषण जाता  वहां  उन्हें  ।2  या  14  घंटे  काम  करने के  विवश  किया

 जाता  इसी  प्रकार  उड़ीसा  और  बिहार  के  बहुत  से  सोगों  को  इस  प्रकार  परेशान  किया  जाता  मैं

 यही  कहुंगा  कि  यह  एक  अध्यस्त  गम्भोर  मा  ला  है  |

 हमारा देश  एक  लोकतांत्रिक  देश  हम  लोकतात्रिक  समाजवाद  के  प्रति  वचनबद़ हैं  जिसका

 अथ  यह  है  कि  जनता  के  सभी  वर्गों
 को

 बराबर  अवसर  उपलब्ध  फराए  जाएं  ।  किन्तु  विभिन्न  क्षेत्रों  में

 हमारे  दोहरे  मानदण्ड  प्रचलित  हैं  ।

 5.01  भ०  १०

 सोमबाथ  रथ  परीठाप्तोन  हुए  ]

 यद्यपि  उच्चतम  न्यायालय  का  विनिर्णय  यह  है  कि  समान  काय  के  लिए  समान  वेतन  दिया

 जाना  चाहिए  किन्तु  हम  देखते  हैं
 कि

 सभी  क्षेत्रों  में  ऐसा  नहीं  सगान  कार्य  के  लिए  वेतन  प्रणाली

 में  बहुत-सा  अन्तर  मैंने  यह  देखा  है  क  इसमें  बहुत-सा  भेदभाव  दुभावना  ओर  असंतोष  बढ़

 रहा  शहरी  ग्रामीण  सरकारी  कर्मंभारी  गेर-श्वरकारी  क्रभ्नंचारी

 आदि  विभिन्न  समूह  बनाए  गए  इससे  हमारी  राष्ट्रीय  अछंडता  को  बहुत  खतरा  अम  का

 +
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 श्रीबल्लस  पा७णिय्ही  ]

 गौरव  लोकतांत्रिक  समाजबाद  का  एक  महत्वपूर्ण  अंग  है  और  हमारे  काम  में  इसका  अभाव  है  ।  कोई

 छेतिहर  मजदूर  हो  सकता  यदि  भूस्वामी  उसको  गले  लगाता  है  तो  उसमें  क्या  बुराई  हैं  ?

 कितने  भूस्वामी  और  ठेकेदार  अपने  बीमार  मजदूरों  के  पास  जाते  श्रम  का  गौरव  हमारे  काम

 करने  के  ढंग  में  व्यक्त  होना  यह  एक  ही  दिन  में  या  रातोंरात  का  प्रणाली  में  परिवतंत  लाने

 का  प्रश्न  नहीं  हमारे  हमारी  हमारे  काम  और  हमारे  दिन-प्रति-दिन  के  काम

 में  क्रांतिकारी  दृष्टिकोण  अपनाने  की  आवश्यकता  है  ।

 कृषक  और  छोटे  किसान  भी  उपेक्षित  महसूस  करते  उनका  ऐसा  महसूस  करने  का  भी

 एक  कारण  यदि  सभी  लोग--संगठित  सरकारी  ओौद्योगिक  मजदूर  आदि

 इकट्ठ  होते  हैं  उन्हें  बहुत  लाभ  होता  है  |  किन्तु  दूसरी  ल्रोर  छोटे  किसान  की  सीमाएं  उसको
 तोष  उसे  उसके  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  मूल्यों  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  कृषि  मूल्य  आयोग  भी
 बनाया  गया  किन्तु  उनसे  सलाह  नहीं  ली  जाती  है  ।  इसी  लिए  उत्पादकों  और

 मजदूरों  की
 भी  यही  मांग  है  कि  यही  समय  है  जब  कृषि  को  उद्योग  माना  इसकी  जांच  की  जानी  यह
 साधारण  मामले  नहीं  इसकी  भी  कहीं  ओर  प्रतिक्रिया  होगी  ।  इस  बात  की  सावधानी  से  जांच  की

 जानी  चाहिए  कि  क्या  कृषि  मजदूरों  को  औद्योगिक  मजदूर  माना  जा  सकता  है  ।  यदि  हम  ऐसे  किसी

 छोटे  किसान  या  खेतिहर  कृषक  से  कहें  जिसके  पास  12  एकड़  शुष्क  भूमि  हो  अपने  मजदूरों  का
 चकित्सा

 खज  देने  को  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उसको  बहुत  परेशानी  होगी  ।  चूंकि  यह  एक  लोकत॑ंत्रिक  देश  है
 और  लोकतांत्रिक  समाजवाद  के  प्रति  वचनबद्ध  होने  के  कारण  हमें  असंगठित  श्रमिकों  को
 स्वास्थ्य  तथा  अन्य  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  एक  उदाहरण  स्थापित  करना  होगा  चाहे  हमें  वह
 कितना  भी  महूंगा  क्यों  न  पड़े  ।  वह  अनेक  ध्रकार  के  लाभ  पाने  का  हकदार  है  किन्तु  ऋषि  से  मजदूर  के
 रूप  में  सम्बद्  होने  के कारण  वह  उन  सुविधाओं  से  वंचित  ऐसी  स्थिति  को  आगे  और  नहीं  बने
 रहने  देना  ऐसी  स्थिति  में  राज्य  को  ही  चिकित्सा  शिक्षा  आदि  की  सुविधा  के  लिए
 उचित  व्यवस्था  करनी  चाहिए  |

 विधेयक  के  उपबन्धों  के  बारे  में  मैं  कह  रहा  था  कि  मैं  इस  विधेयक  के  कुछ  मुद्दों  से सहमत
 एक  कोष  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  ओर  यह  भी  बताया  जाना  चाहिए  कि  निधि  किस  प्रकार

 इकट्टी  की  जा  सकती  है  ।  इस  पर  उचित  और  सही  विचार  किया  जाना

 मुझे  विश्वास  है  कि  संगठित  श्रमिक  जो  गरीब  भी  हैं  भागे  नहीं  आ  सकते  है  ।  किन्तु  हम  उन
 संगठित  मजदूरों  से  भी  आग्रह  करते  हैं  जिन्हें  सही  मजदूरी  मिलती  है  कि  अपनी  पीडझ्चित  विरादरी  को
 ओर  भी  घ्यान  प्रत्येक  अच्छे  संघ  को  एक  या  दो  ग्रामों  को  अपनाना  चाहिए  ओर  उनके  लिए  कुछ
 करना  मैं  समझता  हूं  कि

 संगठित  श्रमिकों
 को  इस  कोष  के  लिए  चन्दा  देने  के  लिए  कहना  न

 वांच्छनीय  है  और  न  ही  व्यवहायं  है  ।

 हमारी  संस्कृति  ऐसी  है  जिसमें  केवल  एक  ही  व्यक्ति  नहीं  अपितु  हम  और  हमारे  पड़ौसी  और
 हमारे  मित्र  सभी  को  उन्नति  करनी  कुटुम्बकम  भारतीय  संस्कृति  का  सार  है  ।

 खान  मजदूर  विकास  कोष  जैसे  कुछ  कोष  ठेके  के  मजदूर  भी  ओर  अलग-अलग  प्रकार
 के  तेन्दू  पत्ता

 व्यापारी  आदि  भी  वे  इन  कोषों  के  लिए  क्यों  नहीं  कुछ  धन  देते  ?  यह
 विस्तारपूर्वक  ध्यान  देने  योग्य  प्रश्न  यही  समय  है  कि  हम  अपने  उन  असंगठित  मजदूरों  की
 हयों को  दूर  करने  के  लिए  हस  पहलू  की  ओर  गम्भीरता  से  विचार  जिनकी  हालत  सचमुच  दयनीय
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 यह  मर्यादा  का  प्रश्न  भारत  जैसे  लोकतान्त्रिक  वेश  में  हम  हन  सभी  लोगों  की  और  अधिक उपेक्षा  नहीं  कर  बे  भी  मनुष्य  हैं  और  हम  उन्हें  मताधिकार  दे  रहे  प्रधान  मंत्री से  लेकर

 गांव
 के  चौकीदार  तक  सभी  को  मत  देने  का  अधिकार  इसी  प्रकार  हमें  हर  क्षेत्र  मे ंआधारभूत

 न्यूनतम  सुविधाएं  प्रदान  करनी  ये  सुविधाएं  किस  प्रकार  प्रदान  की  जाएंगी  यहु  एक  वियय
 विस्तृत

 इसके  लिए  ७क  कोष  बनाया  जाना  चाहिए  ओर  इसके  लिए  अन्य  कुछ  निश्चित  बातों  को  भो
 उसी  वांछित  गम्भी  रता  के  साथ  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 ]
 श्रो  गिरधारी  लाल  व्यास  :  माननीय  सभापति  अनशार्गेनाइज्ड  लेबर

 वेलफेयर  फण्ड  जो  पाटिल  साहब  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  उसकी  भावना  से  तो  मैं  सहमत
 मगर  जिस  तरीके  से  यह  बिल  पेश  किया  गया  वह  सही  तरीका  नहीं  खास  तौर  से  इस  पाइन्ट
 के  ऊपर  कई  माननीय  सदस्यो  ने  विशेष  तोर  से  यहां  पर  कहा  भी  है  ।

 इसमें  जो  सक्शन  4  दिया

 ]
 संगठित  श्रम  का  हर  सदस्य  जो  प्रतिमाह  कुल  एक  हजार  रुपए  से  अधिक  परिलब्धियां  प्राप्त  कर

 रहा  वह  अपनी  कुल  परिलब्धियों  का  एक  प्रतिशत  भाग  कल्याण  निधि  में  देगा  ।

 |

 यह  जो  संक्शन  इसमें  दिया  गया  यह  किस  तरीके  से  लागू  किया  जाएगा  और  किस  तरीके
 सेहर  आर्गेनाइज्ड  लेबर  को  सहमत  किया  जायेगा  कि  तुम  अपनी  आमदनी  का  एक  परसेन्ट
 इस  फण्ड  के  अन्दर  जमा  जबकि  उस  फण्ड  से  उसका  कोई  ताल्कुल  नहीं  है  इसलिए  यह  प्रावधान
 जो  इसमें  किया  गया  यह  निश्चित  तरीके  से  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  और  इसके  लायू  होने  से
 कोई  विशेष  फायदा  भी  नहीं  जैसा  कि  मि०  राव  ने  कहा  है  कि  224  मिलियन  अनओआर्गेनाइज्ड
 लेबर  इस  देश  के  अन्दर  है  और  आर्गेताइज्ड  लेबर  का  अगर  आप  भ्रंदाज  लबायेंगे  तो  निश्चित  तरीके
 से  आप  स्वयं  जान  जाएंगे  कि  यदि  आर्गेनाइज्ड  लेबर  एक  परसेष्ट  कण्ट्री ब्यूट  भी  करेंतो  निश्चित  तरीके  से
 आप  अन  भार्गनाइज्ड  लेबर  के  लिए  उस  फण्ड  से  उनकी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  नहीं  कर
 इसलिए  ये  व्यवस्यथायें  निश्चित  तरीके  से  सरकार  के  द्वारा  होनी  चाहिए  या  उन  एम्पलायस॑  के  द्वारा
 होनी  चाहिए  जो  उनको  एम्पलायमेन्ट  देते  आज  निश्चित  तरीके  से  ऐली  व्यवस्थाएं  होने  की  बहुत
 बड़ो  आवश्यकता

 मैं  आपके  जरिए  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करता  चाहता  हूं  कि  एक  बहुत  बड़ा
 संक््टर  हे  खादी  ग्रामोद्योग  उसको  आपने  सभी  कानूनों  से  अलग  कर  दिया  उसके  ऊपर  किसी
 प्रकार  का  कोई  लेवर  कानून  लागू  नहीं  होता  50  लाख  मजदूर  उसमें  काम  करते  कतिक  व

 बुनकर  सभी  मिलाकर  50  लाख  मजदूर  काम  करते  हिन्दुस्तान  में  सबसे  बड़ा  एम्पलागर  अयर

 कोई  है  तो  वह  खादी  ग्रा  मोद्योग  जिसके  ऊपर  किसी  प्रकार  का  कोई

 कही

 लेबर  कानून  लागू  नहीं  होता
 है  ।  आप  देखें  कि कतिक  व  बुनकर  को  चार  या  पांच  रुपए  से  कहीं  भी  भ्यादा  नहीं  मिलता

 इसलिए  आपको  ऐसी  व्यवस्था  करनी
 चाहिए

 कि  उन
 मजदूरों  को  भी  कम  से  कम  मिनिमम  वेजेज

 तो  दी  जाए  जो  कि  आपने  फिक्स  कर  रखी  है  या  स्टेट  गबर्नेमेंद्स  मे  फिक्स  कर  रखी  बह
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 रो  लास  व्यास  ]

 मम  वेजेज  हर  कतिक  या  बुनकर  को  मिलनी  जब  तक  आप  यह  व्यवस्था  नहीं  करेंगे  तब  तक
 आप  उनकी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  नहीं  कर  सकते  हैं  और  उनके  वेलफंयर  के  संबंध  में  भी  कोई  काम

 नहीं  कर  सकते  हसलिए  इस  सम्बन्ध  में  भी  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  यहां  पर  कानून  लाया

 गया  था  और  यह  कहा  गया  कि  हास्पिटल  खादी  ग्रामोद्योग  पर  या  हस  प्रकार  की  अन्य  चेरिटेबल

 संस्थाओं  पर  लागू  नहीं  होगा  और  उनको  आपने  इस  कानून  से  अलग  कर  उसका  आज  दुरुपयोग
 किया  जाता  न  तो  कहीं  वे  बोनस  देते  न  कहीं  एम्पलायमेन्ट  फंड  जमा  कराते  किसी  प्रकार

 का  भी  कोई  पेसा  नहीं  जमा  कराते  लाखों  रुपए  का  फायदा  करते  हैं  उसके  बाद  भी  किसी
 प्रकार  का  कोई  कंट्रिब्यूशन  इन  संस्थाओं  द्वारा  मजदूरों  के  लिए  नहीं  होता  है  ।  इसलिए  मैं  सबसे  पहले
 ध्यान  आकर्षित  करता  चाहता  हूं  कि  ऐसी  जिन  संस्थाओं  को  आपने  कानून  से  अलग  कर  दिया  जिनके
 ऊपर  यह  कानून  लाग्  नहीं  उनके  ऊपर  भी  कानून  लागू  होना  मिनिमम  वेज  के
 स्फियर  में  इन  संस्थाओं  को  भी  लाया  जाना  चाहिए  और  वेलफेयर  फंड  भी  वहां  पर  लाग  होना  चाहिए
 ताकि  लाखों  मजदूर  जो  हन  संस्थाओं  में  काम  करते  उनको  इन  वेलफंयर  एक्टिविटीज  के  जरिए  से
 लाभ  मिल  सके  |

 इसी  प्रकार  से  कांस्ट्रक्शन  लेबर  का  सवाल  पी०डब्ल्यू  ०डी०  में  जितने  कांट्रेक्ट्स  काम  करते
 हैं  व ेकरोड़ों  रुपए  के  कांट्रेक्ट्स  लेते  हैं--भारत  सरकार  से  भी  और  स्टेट  गधरनमेंट्स  से  उनके
 लेबर  को  भी  मिनिमम  वेजेज  नहीं  मिलती  है  और  न  ही  अन्य  किसी  प्रकार  की  फैसिलिटीज  मिलती

 लाखों  की  तादाद  में  ऐसे  लेबरसं  मेद्रोपोलिटन  सिटीज  ज॑ंसे  मद्रास  या
 जितने  अन्य  बड़े  सिटीज  हैं  वहां  पर  लाखों  की  तादाद  में  कांस्ट्रकशन  लेबर  काम  करता  है  जिनके  लिए
 किसी  प्रकार  के  कोई  प्रावधान  नहीं  उनके  लिए  किसी  प्रकार  की  वेलफंयर  एक्टिविटीज  नहीं  है  और
 उनके  एम्प्रलायर  के  ऊपर  किसी  प्रकार  की  कोई  बंदिश  नहीं  कांट्रेक्टर  अगर  उन  मजदूरों  का
 पैमेन्ट  भी  था  जायें  तो  भी  उनके  ऊपर  किसी  प्रकार  की  कार्यवाही  नहीं  होती  तो  इसकी  ओर  भी
 आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि  उनको  भी  कुछ  सुविधाएं  और  सहूलियतें  मिल  सकें  ।  उनके  सम्बन्ध  में
 आज  ब्यवस्पायें  करने  की  नितानत  आवश्यकता  है  ।

 हसी  त  रह  से  आबषने  इसमें  एक  प्रावधान  पनिशमेंट  के  सम्बन्ध  में  किया  है  :

 [  प्रमुषाद  ]

 इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  या  इसके  अधीन  बनाये  गये  नियमों  का  उल्लंघन  करता
 यवि  बहू  नियोक्ता  तो  उसे  छह  माह  तक  फेद  यापांच  हजार  रुपये  तक  जुर्माना  या

 दोनों  का  दण्ड  दिया  ओर  थदि  वह  संगठित  श्रम  का  सदस्य  हो  तो  दस  दिन  की  कद
 या  इस  अधिनियम  के  अधीन  उसके  द्वारा  देय  अंशदान  की  राशि  की  दुगनी  राशि  से  दण्डित
 किया

 यह  जो  प्रावधान  है  उसको  आप  किस  प्रकार  से  लागू  अगर  वह  उसमें  पैसा  नहीं  देना
 चहते  हैं  वेलफेयर:फंड  तो  आप  किस  तरीके  से  दस  दिन  की  सजा  देंगे  ?  कौन  से  का  की

 स्स

 सभा  इस  के  खिलाफ  कानून  बनाया  जाता  है  तो  निश्चित  तरीके  से  उनको  सुविधाओं  से
 वंचिंतਂ  क  रते  हैं  और  फंडामैंटल  राइट्स  जो  हैं  उनका  दुरुपयोग  करते  हैं  ।  उनके  खिलाफ  काम
 करतेਂ  इस  प्रकार  के  प्रावधान  से  न  एम्पलायर  के  खिलाफ  कानून  लागू  किया  जा  सकता  है  और  न
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 आर्मेनाइज्ड  लेबर  के  खिलाफ  लागू  किया  जा  सकता  इसलिए  यह  प्रावधान  बिल्कुल  गलत  है  और
 जेसा  मैंने कहा  है  कि  इनकी  मंशा  बिल्कुन  ठीक  लेकिन  जो  अनआर्गेनाइज्ड  लेबर  उसको  किसी
 प्रकार  की  कोई  सुविधायें  नहीं  मिलती  उनको  सुविधायें  देने  के  लिए  वेलफेयर  फंड  मुकरिर  किया
 जाना  लेकिन  यह  फंड  भारत  सरकार  या  राज्य  सरकार  की  तरफ  से  मुकरिर  होना
 नहीं  तो  इन  लोगों  को  कोई  सुविधाएं  नहीं  मिलेंगी  ।  जब  ये  व्यवस्थायें  सरकार  की  तरफ  से
 तब  जाकर  उनका  जीवन  सुखी  होगा  और  उनके  बच्चे  पढ़-लिख  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  एक
 सुझाव  यह  सुझाव  और  भी  माननीय  सदस्यों  ने  दिया  है  ।  इस  देश  में  लाखों-क  रोड़ों  की  तादाद  में
 अनआर्गेनाइज्ड  लेबर  जिन  के  लिए  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कमीशन  भी  बठाया  यह  कमीशन
 रूरल  लेबर  के  सम्बन्ध  में  ह ैओर  इस  कमीशन  की  बहुत  जल्द  मिफारिशें  भी  आने  वाली  हैं  ।  जब  उनका
 कक््वेए्नेयर  आया  तो  उस  वक्त  उन  से  भी  निवेदन  किया  था  कि  इस-इस  प्रकार  की  सुविधायें  रूरल
 लेबर  को  मिलनी  ताकि  वे  लोग  अच्छी  तरह  से  रह  सके  ।

 मेरे  विचार  से  उनकी  सबसे  वड़ी  रामस्या  मकान  की  है  ।  आप  ने  देखा  होगा  कि  रारकार  द्वारा
 उनके  लिए  बहुत  से  प्रावधान  भी  किए  गये  हैं  ।  जो  गांवों  के  अन्दर  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले
 लोग  उनको  फ्री  प्लाट  दिए  पंचायत  म्युनिसिपेलिटी  द्वारा  वहां  मकान  बनाने  की
 वस्था  कर  रहे  इंदिरा  गांधी  आवास  योजना  भी  आपने  शुरू  की  आपने  हाउसिंग  बैक  की
 स्थापना  भी  की  आपने  इस  संबंध  में  बहुत  सारे  कदम  उठाए  इतने  कदमों  के  उठाने  के  बाद  पूरी
 हिम्मत  और  हौसले  के  साथ  इस  काम  को  नहीं  किया  तो  सारी  योजनारयें  आपकी  पड़ी  रह
 जायेंगी  ।  जिनके  पास  रहने  को  मकान  नहीं  चाहे  वे  संगठित  क्षेत्र  में  है  या  असंग्रठित  क्षेत्र  में

 उन  सबको  मकान  देना  नितान्त  आवश्यक  तन  सब  को  मकान  देने  के  लिए  आपको  बहुत  बड़े  फंड

 की  आवश्यकता  होगी  ।  इसके  साथ-साथ  इस  काम  को  करने  के  लिए  पोलिटिकल  बिल  की  भी

 कता  यदि  पोलिटिकल  विल  नहीं  तो  आप  काम  नहीं  कर  सकते  है  ।  जंसा  कि  हम  चाहते

 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  चाहते  हैं  ओर  हमारी  पार्टी  चाहती  है  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्थायें  मगर

 ये  व्यवस्थायें  तब  तक  नहीं  हो  सकती  जब  तक  कि  गम्भीरता  से  ओर  मजबूती  से  इन  व्यवर्थाओं  को

 लागू  करें  ।  इसलिए  सबसे  पहली  आवश्यकता  मकानों  को  उपलब्ध  कराने  की

 दूसरा  निवेदन  मैं  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  करना  चाहता  हमारा  देश  इस  शिक्षा  की  वजह  से

 ही  पिछड़ा  हुआ  हमारे  देश  में  38  परमेंट  पुरुष  और  ।2  परमसंट  महिलायें  शिक्षित  हैं  और  बाको

 अशिक्षित  इस  अशिक्षा  की  वजड़  से  ही  हमारा  देश  आज  बहुत  पिछडा  हुआ  इसलिए  इन  लोगों

 को  शिक्षा  देना  नितान्त  आवश्यक  घाहे  यह  शिक्षा  आप  प्रोढ़  शिक्षा  या  रेगुलर  लिक्षा  के  जरिए  से
 द

 लेकिन  शिक्षा  देना  नितान्त  आवश्यक  इसके  अलावा  हमारे  देश  में  एक  और  बहुत  बड़ा  अन्तर

 हमारे  देश  में  पब्लिक  स्कूलों  के  जरिए  से  लोगों  को  अंग्रेजी  में  शिक्षा  दी  जा  रही  है  ।  इसलिए  बड़े

 बढ़े  लोगों  के  बच्चे  आई०  ए०  एस०  और  आर्ट  ०पीस०  बन  जाते  हैं  तथा  उच्च  पद  प्राप्त  कर  लेते  हैं

 लेकिन  गांव  में  रहने  वाले  बच्चों  के  स्कूलों  में  न  बे  ठने  के  लिए  टाट-पट्टी  है  और  न  ही  कुर्सी  न  पढ़ने

 के  लिए  किताब  न  लिखने  के  लिए  सलेट  जब  इस  प्रकार  को  शिक्षा  गावों  में  दी  जाएगी  तो  उन

 स््कलों  में  पढ़ने  वाले  बच्चे  मास्टर  और  पटवारी  बनकर  ही  रह  जाते  हैं  । यह  बहुत  बड़ा  अन्तर  शिक्षा

 पब्लिक  सकल  और  आम  स्कलों  में  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  शिक्षा  के  अन्तर  को  निश्चित

 तरीके  से  समाप्त  करने  की  आवश्यकता  इसको  जब  तक  आप  समाप्त  नहीं  तब  तक  यह

 फर्क  नहीं  मिटेगा  ।  इस  शिक्षा  की  वजह  से  एक  बहुत  बड़ा  अन्तर  आपने  इस  दल्ष  भें  पंदा  कर  रखा

 जो  इन  बड़े-बड़े  स्कूलों  में  पढ़ते  वे  हजारों  रुपया  श्र  करते  हैं  और  उन  सरछूनों  के  जरिए  से  शिक्षा

 प्राप्त  करके  ऊचे  ऊंचे  ओहूदों  पर  बैठते  हैं  और  आगे  चलकर  यही  लोग  गरीब  लोगों  का  भयंकर  शोषण
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 श्री  गिरघारी  लाल  व्यास  ]

 करते  हैं  |  हसलिए  इस  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जो  अशिक्षा  हमारे  देश  में

 उसको  निपटाने की  आवश्यकता  अनआर्गेनाइज्ड लेबर  भी  इसी  वजह  से  पिछड़ी  हुई  अनस्किल्ड

 लेबर  को  स्किल्ड  लेबर  बनाने  के  लिए  शिक्षा  बहुत  आवश्यक  इन  लोगों  को  टैक््नीकल  और  अम्य
 सभी  प्रकार  की  शिक्षा  देने  की  आज  बहुत  बड़ी  आवश्यकता  है

 इसी  तरीके  से  कोआपरेटिव  सेक्टर  को  बहुत  मजबूत  करने  की  जरूरत  है  क्योंकि  उसको
 जितने  पंसे  वी  आवश्यकता  होती  उतना  उसको  मिलता  नहीं  है  ।

 समाक्ति  महोदप  :  इस  विधेयक  के  लिये  निर्धारित  रामय  समाप्त  होता  है  ।  यदि  सभा  चाहे
 तो  इसके  लिये  समय  बढ़ा  सकती  है  ।

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  हां  |  हमें  एक  या  दो  घण्टे  तक  समय  बढ़ाना

 समभाएति  महोदष  :  फिलहाल  इसके  लिए  एक  घंटा  समय  बढ़ाते  हैं  ।

 ]
 श्रम  मंठी  बिम्वेदबरों  :  सवा  छहू  बजे  आज  कैबिनट  की  मीटिंग  है  ।  इसलिये  इसको

 अगली  दफा  रखिये  ।

 [  प्रनुवाद  |

 सभापति  महोदय  :  इस  पर  अगली  बार  चर्चा

 श्री  गिरधारो  लाल  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  कोआपरेटिव  सेक्टर  को  मजबूत  करने
 की  आवश्यकता  है  और  अनआर्गेनाइज्ड  लेबर  को  शक्ति  देने  के  लिए  आप  कोआपरेटिव  सेक्टर  को
 मजबत  बनाइए  ।  उनकी  सब  प्रकार  की  आवश्यकताओं  की  इससे  पूति  की  उनको  लोन  की
 आवश्यकता  तो  उनको  इससे  लोन  खाने-पीने  की  चीजों  की  आवश्यकता  तो  सस्ते  भाव  पर
 चीजें  उपलब्ध  हों  |  इस  तरह  से  उनकी  सब  प्रकार  की  आवश्यकताओं  की  पूति  कोआपरेटिव  सेक्टर  के
 जरिये  से  बहत  बड़े  पैमाने  पर  करने  की  आवश्यकता  है  ।  जब  ऐसी  बात  तो  उनकी  समस्याओं
 का  समाधान  हो  सकता  है  !

 मैं  लेबर  मिनिस्टर  साहब  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  कि  हमारे
 देश  में  १0  प्रतिशत  लोग  खेती  करने  वाले  हैं  और  खेती  का  काम  साल  में  छह  महीने  होता  है
 और  छह  महीने  वे  आदमी  बेकार  रहते  हैं  ।  हमारे  जो  किसान  उनको  आपको  आधा  दिन  काम

 देना  वह  काम  किस  प्रकार  हो  सकता  वह  दूरारी  जगहों  पर  जाकर  मजदूरी  तो  यह

 हो  नहीं  सकता  ।  उसके  घर  पर  ही  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  बनाई  जाए  कि  उसको  काम  मिल  भके
 चाहे  वह  खादी  का  काम  हो  और  चाहे  ग्रामोद्योग  का  काम  हो  या  अन्य  प्रकार  के  काम  हों  ।  इन्न

 प्रकार  के  काम  देकर  हम  उसकी  आधदिक  स्थिति  को  मजबूत  करने  में  सहायक  हो  सकते  हैं  ।  इस

 प्रकार  की  व्यवस्था  निश्चित  तरीके  से  करनी  मैंने  जेसा  निवेदन  किया  था  प्रामोद्योगों  के

 सम्बन्ध  ये  ग्रामोद्योग  बहुत  कम  पनपे  खादी  जरूर  बढ़ी  स्पीनिंग  का  काम  बढ़ा  है  ओर
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 मोटी  खादी  ज्यादा  बनाई  गए  है  मगर  ग्राभोद्योगों  पर  हमने  बहुत  कम  ध्यान  दिया  है  और  उस  पर
 कम  पसा  खर्च  किया  गया  इसलिए  प्रामोधोग  गांवों  के  अन्दर  ज्यादा  से  ज्यादा  पनपाने  की  जरूरत

 लोगों  को  इसके  बारे  में  ट्रेनिंग  देने  की  जरूरत  है  और  उनके  ऊपर  ज्यादा  खर्च  कर  की  जरूरत
 बीस-सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तग्त  जो  कार्यक्रम  उनको  बड़े  पैमाने  पर  पूरा  करने  की  जरूरत

 है  ।  हम  लोगों  को  ट्रेनिंग  देकर  और  उस  पर  पैसा  खचं  करके  सेल्फ-एम्पलाथमेंट  गांव  के  स्तर  पर  दे
 तो  यह  बहुत  अच्छी  बात  होगी  और  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करना  निसास्त  आवश्यक  है  ।

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  महाराष्ट्र  में  किस  तरीके  से  एम्पलायमेट  गा  रेन््टी  प्रोग्राम
 चल  रहे  उस  प्रकार  के  एम्पलायमेंट  गारेन््टी  प्रोग्राम  भारत  सरकार  को  चलाने  चाहिए  ।  सारे  देश
 में  एन ०आर०ई०पी०  का  कार्यक्रम  चला  रखा  आर०एल०ई०जी०पी०  का  कार्यक्रम  चला  रखा
 मेरा  कहना  यह  है  कि  इन  सारे  प्रोग्राम्स  को  अःप  इकट्ठा  करिये  ओर  सारे  देश  के  अन्दर  ऐसी  व्यवस्था

 कीजिए  कि  गवरनंमेंट  के  जरिये  भारत  सरकार  के  जरिए  से  वे  सारे  काम  हो  चाहे  वह  सड़क  बनाते
 का  काम  चाहे  तालाब  बनाने  का  काम  हो  या  कन्स्ट्रक्शन  का  काम  इन  सबको  एम्पलायमेंट
 मरेन््टी  प्रोग्राम  के  तहत  लेना  चाहिए  ताकि  बेकार  आदम्मियों  को  रोजगार  मिल  इन  सारे  प्रोग्रा  म्स
 को  अगर  इकट्रा  क*  लिया  तो  उसके  दाद  वेलफेयर  एक्टिविटीज  इस+  जरिये  से  की  जा  सकती

 इस  प्रकार  की  व्यवस्था  निश्चित  तरीके  से  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  करने  की  आवश्यकता  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  श्री  पाटिल  की  भावना  की  कद्र  करता  हूं  ।  वे  आज  यहां  नहीं  है  ।  जिस

 हिसाव  से  वे  ये  बिल  लाए  यह  उपयुक्त  होगा  कि  वे  हसको  थिदड़ा  कर  लें  ओर  मैं  रबर  भिनिस्टर

 साहब  से  रिक्वेस्ट  करूंगा  कि  वे  एक  तया  बिल  लाएं  ताकि  अनआर्गेनाइज्ड  लेबर  के  लिए  वेलफंथर

 एक्टिविटीज  स्थापित  की  जा  सकें  |

 श्री  बलवन्त  सिह  रामबालिया  :  बेयरमेन  आज  अनआरगेनाइजड  लेबर  के  बारे

 में  पूरा  सदन  गंभी  रता  से  इस  बिल  पर  विचार  कर  रहा  आज  जो  उनकी  स्थिति  उनका  जो

 सामाजिक  दर्जा  जो  उनका  शोषण  हो  रहा  टन  सब  के  बारे  में  मेरे  परम  मित्र  श्री  गिरधारी  साल

 व्याप्त  जी  ने  सब  बातें  कहीं  ।  उन्होंने  कोई  बात  नहीं  छोड़ी  वे  सब  कुछ  कह  गये  हैं  ।  मैं  अनुभव
 करता  हूं  कि  देश  में  जो  हमारे  काम  करने  वाले  लोग  हैं  अगर  उनकी  हालत  को  नहीं  ठीक  किया

 उनको  आगे  बढ़ने  का  पूरा  मौका  नहीं  मिला  तो  बहुत  ही  गंभीर  मुश्किलें  देश  के  सामने  भ्रायेंगी  ओर

 बहुत  से  मुद्दे  पंदा  होंगे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हमारा  देश  बढ़ती  हुई  बढ़ती  हुई  पापुलेशन  से

 पहसे  ही  मुश्किल  में  अब  हम  स्तर  की  बात  करते  हैं  तो  कहा  जाता  है  कि  बढ़ती  हुई  आबादी  हमारी

 तरक्की  को  खा  ह  ने  जो  कार  किये  थे  वे  बढ़ती  हुई  आबादी  ने  खो  दिये  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 बढ़ती  हुई  आबादी  का  मामला  ओर  अनआरगेनाइज्ड  लेबर  का  मामला  जो  है  इन  दोनों  से  ही  देश  में

 मुश्किलें  बढ़ती  गयी  इस  अनआ  रगेनाइज्ड  लेबर  की  वजह  से  ही  पापुलेशन  बढ़  रही  है  ।  जब  आम

 आदमी  सामाजिक  तौर  पर  अपना  जीवन  अपने  स्टेण्डड  आफ  लिविंग  के  अधीन  हो  जाता  है  तो

 उसको  यह  ध्यान  नहीं  रहता  कि  उसके  तीन  बच्चे  हैं  या  चार  बच्चे  हैं  ।  वह  यह  नहीं  सोच  पाता  कि

 और  बच्चे  होने  स ेवह  उनकी  जिंदगी  को  कंसे  चला  उसके  सामने  यही  बात  रहती  है  कि  जितने

 ज्यादा  बच्चे  होंगे  उतने  ही  लेबर  करके  पंसा

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  यह  जो  बिल  लाया  गया  है  वह  हमें  अनआरगेनाहज्ड  लेबर  की

 ओ  के  बारे  में  विचार  करने  का  मोका  देता  है  ।  लेकिन  मैं  इसके  बारे  में  यह  भी
 कहूंगा  कि  बिल

 लाने  वाले  माननीय  सदरय  इसको  प्रेस  न  करें  और  इसको  विदड़ा  कर  लें  ।  हमारे  यहां  जो  लोग  हमारी

 आजयदी  का  एक  महत्व  पूर्ण  हिस्सा  है  उनके  बारे  में  सरकार  को  सोचना  अगर  सरकार  देश  में

 समस्या
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 बलवन्त  सिह  रामबालिया  ]

 ओवर  पापुलेशन  को  कंट्रोल  करने  के
 लिए  कुछ  क  ना  चाहती  है  तो  वह  इन  अनआरगेनाइज्ड  लेबर  की

 जिंदगियों  को  रोशन  उनके  जीवन  स्तर  को  इसके  लिए  सरकार  को फ्यूचर में  उनकी

 रोजी  को  सुनिश्चित  करना  होगा  ।

 दूसरी  थात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  देश
 में

 पिछड़ापन  है  ।  यह  पिछड़ापन  सारे  देश  के  लिए
 चिता  का  विषय  है  ।  भाज  उन  लोगों  का  शोषण  हो  रहा  है  जिनके  पास  साधन  नहीं  धन  नहीं  है  ।

 उनके  पास  रोजी  के  पाने  के  साधन  नहीं  उसके  हाथ  की  कमाई  का  दुरुपयोग  होता  गलत  कामों  के

 लिए  उसको  एक्सप्लोएट  किया  जाता  है  ।  यह  जो  बेरोजगार  लेबर  यही  अनआरगेनाइज्ड  लेबर  है  ।

 यह  दरअसल  बेरोजगारी  है  जिसका  नाम  अनभारगेनाइज्ड  लेबर  का  रिया  गया  मैंने  स्टडी  किया

 है  कि  पंजाब  में  मुद्वीभर  लोग  नौजवानों  का  शोषण  करते  मैं  १हां  की  बातें  अधिक  नहीं  लाना  चाहता
 लेकिन  वहां  भी  बगोजगारी  की  समस्या  वहां  की  स्थिति  का  एक  कारण  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि

 सदन  जिस  मुद्दे  पर  विचार  कर  रही  है  वह  देश  के  बुनियादी  चैलेजों  में  से  एक  मैं  समझता  हूं  कि

 देश  की  तरवकी  में  अन-अआागंनाइज्ड  लबर  का  पूरा  कंदट्रीब्यूशन  यहां  पर  दुनिया  के  मुकाबले  उद्योगों

 को  अधिक  ताकत  मिली  इसका  एक'मुख्य  कारण  है  ईजिली  अवेलेबिलिटी  आफ  लेबर  एण्ड  चीप  लेबर  ।

 विदेशों  खासतौर  पर  वेस्टनं  कंद्रीज  मे  एक  घंटे  के  हिसाब  से  वेतन  दिया  जाता  है  ।  मैंने  देखा  है  कि

 कनाडा  में  कुछ  लोगो  को  तनख्वाह  24  डालर  भ्रति  घंटा  हमार  देश  मे  जो  इंडस्ट्रियल  सक््टर  तरक्की

 कर  रहा  उसका  सवसे  बड़ा  कारण  आसानी  से  श्रम  की  उपलब्धता  और  सस्ते  श्रम  की  उपलब्धता  है  ।

 चाहे  क्रापि  के  क्षेत्र  मं  देख  वहां  भी  कृषि  मजदूर  ये  भी  अनन्ञर्गनाइज्ड  लकिन  हमारे
 अन्न  के  मामले  में  आत्म-निभर  होने

 में
 उनका  बहुत  बड़ा  हाथ  सब्जी  आदि  की  पंदावार

 बढ़ाने  में  उसका  बहुत  योगदान  है  |

 इसलिए  आज  मैं  सदन  का  ध्यान  इस  ओर  खींचना  हूं  कि  देश  की  उन्नति  इकनामिक

 सिचुएशन  ,  इंडस्ट्यिल  सिचु  के  मामले  में  अन-अगंनाइज्ड  लेबर  को  अवश्य  मदहँनजर  रखा  जाना
 देश  में  बच  नी  को  रोकने  के  लिये  भी  श्रप्तिकों  को  संतुष्ट  करना  आवश्यक  है  ।  महात्मा  गांधी

 और  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  आदि  देश  के  बड़े-बड़े  नेताओं  ने  इन्ही  बातों  को  महेनजर  रखते  हुए
 फण्डामेंटल  राइट्स  की  बात  इस  सदन  वे  यह  बुनियादी  अधिकार  हमारी  स्वर्गीय  प्रधान
 मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जी  ने  भी  गरीबी  हटाओ  प्रोग्राम  तय  किया  मैं  नहीं  कहता  कि  सिफें
 नारा  दिया  क्योंकि  मेरी  टोकान्टोकी  करने  की  आदत  नहीं  मैं  पूरी  गंभीरता  से  कहता  हूं  कि
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  तन-मन  से  यह  सोचा  होगा  कि  गरीबी  कंसे  उसके  लिये  उन्होंने  गरीबी

 हटाओी  का  प्रांग्राम  दिया  ओर  उसको  हमारी  सरकार  मानती  है  कि  फण्डामेंटल  राइटस  की  सुरक्षा
 होनी  बेरोजगारी  की  वजह  भविष्य  अनिश्चित  होने  की  वजह  से  एक्स्प्लाइटेशन  होता  है
 और  ला-लंस-नेस  की  रूचि  बढ़ती  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  ला-लैस-नेस  बढ़ती  बल्कि  उसमें  रुचि

 बढ़ती  है  और  इसके  आवश्यक  है  कि  एम्प्लायमेंट  गारंटी  प्रोग्राम  के  तहत  अन-भआगंनाइज्ड  लेबर
 के  लिये  कुछ  ठास  कदम  उनका  कानूनो  सुरक्षा  देकर  उनकी  भलाई  के  लिये  अवश्य  कुछ
 किया  जाना

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 [  प्रमुबाद  ]

 क्रो  जगम्ताव  पटनायक  :  अन्य  सदस्यों  के  विपरीत  मैं  हस  विधेयक  के
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 प्रस्तुतकर्ता  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  का  धन्यवाश  करता  हूं  बयों  कि  उन्होंने  हमें  इस  शभस्था  को
 समझने  और  हस  पर  विचार  करने  का  अवरर  दिया  है  ।  यह  समस्या  वास्तव  में  उन  सभी  लोगों  के
 लिये  एक  चुनोती  है  जो  समाजवाद  के  प्रति  वचनबद्ध  हैं  और  जो  एस  देश  सभी  लोगों  को  सम्मान  देने
 के  प्रति  वचनबद्ध  किन्तु  साथ  ही  इस  विधेयक  में  ऐसे  प्रावधान  हैं  जो  कि  व्यावहारिक
 नहों  हैं  ।

 अतः  मैं  प्रारम्भ  में  ही  श्रम  मंत्री  महोदय  से  सरकार  की  ओर  से  इस  संबंध  में  एक  व्यापक
 विधेयक  प्रस्तुत  किये  जाने  का  अनुरोध  करूंगा  ।  नेहरू  जन्म  शत्ती  के  इस  वर्ष  में  इस  बात  को  ध्यान  में
 रखना  चाहिए  कि  ऐसा  करना  भारतीय  जनता  के  लिये  एक  महान  सेगा  यहे  पंडित  जवाहर
 लाल  नेहरू  के  प्रति  एक  सच्ची  श्रद्धांजलि  होगी  क्योकि  पडित  जी  मानवीय  मूल्यों  और  मानवीय  सम्मान
 के  प्रति  पूर्ण  रूप  से  वचनबद्ध  थे  ।  मुझे  गांधी  जी  द्वारा  दी  गई  समाजवाद  की  परिभाषा  याद
 है  ।  गांधी  जी  के  विचार  में  उत्तम  समाजवांद  वह  है  जिसके  अन्तगंत  निसी  ज्यक्ति  को  जीविका  के

 स्वास्थ्य  तन  ढांपने  के  लिये  वस्त्र  और  रहने  के  लिये  आवास  प्रदान  कया  जाता

 जब  आप  देश  के  बारे  में  विचार  करते  हैं  या  किसो  महान  कार्य  के  बारे  में  विच्वार  करते  हैं  तो  आप

 कृपया  अपने  उन  गरीब  भाइयों  के  बारे  में  भी  विचार  कर  जिन्हें  भर-पेट  भोजन  नहीं  मिलता  और

 जिन्हें  आवश्यकता  अनुसार  पहनने  को  कपड़े  नहीं  मिलते  तथा  जिनके  पास  रहने  के  लिये  मकान  नहीं
 यदि  आप  ऐसे  व्यक्ति  की  समस्या  का  समाधान  कर  सकते  है  तो  यह  आपके  द्वारा  क्री  गई  महानतंम

 मानवीय  सेवा  यही  बातें  गाँधीजी  कहा  करते  थे  ।

 हमारी  बहुत  सी  उपलब्धियों  के  भारी  संख्या  में  जन-शक्ति  का  उपयोग  करने  के
 बावजद  तथा  हमारे  आथिक  और  ओऔद्योगिक  विकास  के  बावजूद  भी  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग  गरीबी
 रेखा  से  नोचे  इनमें  से  अधिकांश  लोग  असंगठित  श्रमिक  वर्ग  से  संबंधित  है|  पिछड़े  क्षेत्रों  में  जहां
 कोई  ओद्योगिक  विकास  नहीं  हुआ  है  और  जहां  शिक्षा  तथा  जान  को  कमी  के  कारण  लोगों  में  अधिक

 जागरूकता  नहीं  है  इसलिये  वहां  कोई  श्रमिक  आन्दोलन  नहीं  यह  हमारा  अमुभव  रहा  है  और  हमने
 अत्यधिक  देख  तथा  वेदना  से  यह  अनुभव  किया  है  कि  कृषि  बांस  की  इमारती  लकड़ो  के

 व्यवसाय  आदि  में  लगे  असंगठित  श्रमिकों  का  अधिकतम  संभव  सीमा  तक  शोषण  किया  जाता  उन्हें
 न  तो  न्यूनतम  मजदूरी  मिलती  है  और  न  ही  वे  अन्याय  के  विशद्ध  आवाज  उठाने  को  स्थिति  में

 लोगों  में  जागरूकता  पेंदा  किये  जाने  पर  अधिक  बस  दिया  जाना  केवल  तभी  इस
 समस्या  को  हल  किया  जा  सकता  है  |  हमें  यह  देखना  चाहिए-कि  लोग  अपने  माननीय  अधिकारों  के

 प्रति  जागरूक  हैं  ।  उन्हें  इस  बात  का  शान  होना  चाहिए  किये  अप्रनने  नियोक्रताओों  या  यहां  तक  कि

 राष्ट  को  दया  पर  ही  निर्भर  नहीं  हैं  ।  वे  इस  देश  का  अभिन्न  अंग  हैं  और  उन्हें  भी  सध्मान  के  साथ
 खने  का  अधिकार  हमें  उनमें  पवार  कल्याण  और  परिवार  नियोजन  के  फायदों  के  ढारे  में  भो

 जागरूकता  उत्पन्न  करनी  विभिन्न  ऐतिहासिक  कारणों  से  बे  शिक्षा  प्राप्त  कर  श्रके  यह
 देखना  हमारा  कत्तंव्य  है  कि  उन्हें  शिक्षा  दी  जाये  ।  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  प्रोढ़  शिक्षा  योजनाएं

 पर  योजनाओं  को  सहीं  ढंग  से  क्रियान्वित  किया  जाना  काहिए  ताकि  उन्हें  शिक्षित  किम  जा और  भन्य
 सके  और  उनके  मन  में  जागरूकता  पैदा  की  जा  सके  |

 हमें  यह  मानना  चाहिए  कि  किसी  महामारी  के  बोच  रहने  वाले  लोग  इसके  बुरे-प्रभावों  से  नहीं

 बच  सकते  ।  यदि  हमें  भारतीय  होने  का
 वास्तव  में  मर्य  है  तो  हमें  न  केवल  अपने  विकास  का  ध्यान

 रखना  होगा  बल्कि  अपने  साथियों  के  भी
 विकास

 का
 उतना

 ही
 ध्पान  दखना  होगा  ।  रस  सम्बंन्ध  में  हम

 संविधान  के  प्रति  भी  वचनबद्ध  योजना  आयोग  के  अन्तर्गत  हमने  बिभिस्न॑  योजनाएं  तेयार  की  हैं

 ।
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 आशएशा५  पटणापक  ]

 दुर्भाग्य  से  कायक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  अभाव  में  हम  अपने  समाज  के  इस  बड़े  वर्ग  के  साथ  न्याय  करने

 में  अस्तमथं  रहे  हैं  भी  हयारी  वचनबद्धता  और  जागरूकता  को  कभी  के  कारण  ही  है  ।

 मैं  आपका  और  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  क्योंकि  बहुत  से  अन्य  सदस्यों  को  भी  अपनी  बात  कहनी
 मैं  सरकार  से  केवल  यह  मांग  करता  हूं  कि  वे  इस  संबंध  विशेष  रूप  से  नेहरू  जन््म-शती  को

 ध्यान  में  रखते  एक  विस्तृत  विधेयक  प्रस्तुत  हमें  असंगठित  श्रमिकों  भें  जागरूकता

 उत्पन्न  करनी  चाहिए  तथा  उनमें  विश्वास  जगाने  का  करना  चाहिए  ।  क्योंकि  व ेसामाजिक  और

 शैक्षिक  दोनों  हीं  तरह  पिछड़े  हैं  इसलिए  उनमें  ऐसा  विश्वास  जगाना  हमारा  कत्तंथ्य  हमें  यह  भी

 देखना  चाहिए  कि  वे  परिवार  नियोजन  की  महत्ता  वो  महसूस  हमें  सहकारी  संस्थाओं  का  विकास

 करना  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए  कि  उन्हें  इन  सहकारी  संस्थाओं  के  माध्यम  से  न्याय  भौर  लाभ

 मिल  हमें  इसके  कोई  निश्चित  नीति  बनानी  कई  बार  स्थाई  काय॑  के  प्रलाभन  के

 का  रण  हम  उस  काय  को  छोड़  देते  है जिससे  अधिक  श्रमिकों  के  लिये  अवप्तर  प्रदान  किये  जा  सकते  है  ।

 आए  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोज़गार  कार्यक्रम  ओर  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटो  कायन्रम  का  ही

 इन्हें  बढ़ावा  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि  इससे  अन्ततोगत्वा  असंगठित  श्रमिकों  के  हृत  में  बाधा

 उत्पस्त  होगी  ।

 सुझे  और  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  अन्त  में  मैं  सदस्य  से  इस  विधेयक  को  वापिस  लेने  का  अनुरोध
 करता  हूं  ब्येर  इसके  साथ  ही  मैं  सरकार  अपने  भाइयों  की  सुरक्षा  के

 लिए  जिनके  प्रति  हमारी  नेतिक

 जिम्मेबारी  भी.है  अर्थात्  असंगठित  श्रमिकों  के  लिए  विधेयक  लाये  जाने  का  भी  अनुरोध  करता  हूं  ।

 |!

 दामोदर  पाष्डे  :  सभापति  इस  बिल  के  साथ  जो  भावना  है  उसकी  मैं
 करता  हूं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  श्री  पाटिल  साहब  ने  बड़ी  अच्छी  नीयत  से  इस  बिल  4.  बनाया

 होगा  |  अप्तंगठित  मजदूरों  के  करे  में  जो  उनके  मन  में  चिन्ता  जगी  है  यह  पूरे  देश  की  चिन्ता  श्रधान
 मंत्रो  जी  ने  आज  ओर  कल  काफी  समय  से  इसकी  चर्चा  को  है  कि  संगठित  क्षेत्र  म

 दूरों  की  स्थिति  गुधारने  के  लिए  कुछ  कदम  बढ़ाये  गये  लेकिन  असंगठित  क्षेत्र  के  मजदूरों  के  बारे  में

 अभी  कुछ  करना  बाकीਂ  उस्हों  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रूरल  लेबर  कमीणन  बनाया  गया

 है  जिसमें'-हमारे  मानमीय  सदस्य  श्री  पनिका  जी  भी  सदस्य  जिन्होंने  अपने  र  यहां  रखे  थे  ।

 इसमें ਂको  मत  नहीं हो  सकते  कि  असंगठित्त  क्षेत्र  के  मजदूर  जो  अपने  देश  की  सबसे  बड़ी  संस्था  विहीन

 संस्था है  उसके  बारे  में  हम  स्व  भिलक्तर  विचार  नहीं  करेंगेतो  यह  चिन्ता  का  विषय  नहीं  एक
 उच्च  रूफ  घल  रणਂ  कर  लेगा  |  इसलिए  यहू  आवश्यकता  महसूस  की  जा  रही  है  कि  उसके  बारे  में  कुछ
 जाये  लेफिन  थी  पाटिल  साहक  ते  जो  व्यवस्था  रखी  है  वह  अच्छी  नीयत्त  से  प्रेरित  नहीं  है

 ।  भाप  इसमे

 देखेंगेकि  व्यक्षश्या  वह  यह  है  कि  आर्नेनाइज  लेबर  का  एक  प्रतिशत  कटेगा  और  वह  इम्प्लायर
 कोश  अधिकार  केसे  यह  नहीं  बताया  गया  आज  आपने  एक  और

 व्यवस्था  के  कानून  में  कि  प्रोवीरेंट  फंड  का  पैसा  इम्प्लायर  काटेगा  और  वह  जमा  करेगा  सरकार  के  पास  ।

 सरकार  का  ट्रस्ट  है  ओर  इम्प्लाथर  के  प्रतिनिष्चि  उसके  ट्रस्टी  लेकिन  बहुत  बार  यह  कहा  गया  है
 करोड़ों  रुपमे  इकट॒ढ़े  करते  हैं  इम्प्तावर  मजदूरों  से और  वह  जमा  नहीं  करता  है  |  हम  ऐसी  व्यवस्था  करते

 हैंकि  अगर  जमा  नहीं  करेंगे  तो  उनकने  भेज  दिया  लेकिन  किसी  भी  एम्प्लायर
 को  जेल  बल्कि  यह  पंसा  एम्म्लावर  हजम  कर  जाते  हैं  और  हम  कुछ  नहीं  कर  पाते

 488
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 दूसरी  व्यवस्था  इर'में  है  कि
 आर्गेनाइज्ड  लेबर  और  इनकी  यूनियन्स  को  भी  इसमें  झक्षा  कया  आज

 अगर  मजदूरों  ने  कहा  कि  हम  अपना  कंट्रीब्यूशन  नहीं  देंगे  तो  क्या  वह  हिस्सा  यूनियन  यहु  समझ
 में  नहीं  आता  है  .  अजीब-अजी  ब-सी  बातें  इसमें  रखी  गई  कुछ  लिखता  था  लिख  दिया  गया
 हम  ऐी  यही  समझते  इसको  लेकर  समाज  में  अजीब  स्थिति  पैदा  हो  सकती  है  फिर  देश  को  आप

 नहीं  सम्भाल
 मैं  यह  महमूस  करता  हूं  कि  इसमें  इन्होंने  जो  सुझाव  दिया  है  कि  इस  तरह  ते

 वैलफेयर
 सेल  बनाया  जाये  **मैं  जानता  हूं  कि  अपने  देश  में  बहुत  ये  दंश्षफेयर  फष्ड  लेकिन  जो  भी

 वलफयर  फण्ड  बना  आगनाइज्ड  लेबर  के  वह  किसी  से  चन्दा  मांग  कर  नहीं  उसंके  लिए
 बाजाब्ता  संस  की  व्यवस्था  की  जैसे  कोल  भाइन्स  वैलफेदर  फद्ड  उसमें  कोय्रला  खदानों  में  काम

 वाले  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  कंज्यूमसं  पर  सैस  लगाया  कोई  काम  आप  करने  जाते
 उस  पर  स  कारी  टेक्स  तो  बनता  जो  उसप्ने  लाभान्वित  होता  वह  टैक्स  उसे  दैना

 वाल  टेक््स  वह  बात  तो  समझ  में  आती  यदि  आपको  कोयला  सेना  है  ती  टैक्स
 गी

 माइका  पर  आपने  संस  जिसका  वोह  कंज्यूम्रर  कृंज्यूमर  का  इन्टरैस्ट
 “  ,  इसलिए  देना  वेसे  ही  डोलोमाइट  और  आयरन  ओर  आदि  ज़ितने  तैस  लगाये

 वे  इन्टरेस्टिड  पार्टीज  पर  लगाये  जो  उससे  सम्बन्ध  रश्षती  वे  ही  सेस  दें  इसकी  एक्ट  में
 यवस्था  की  गई  ।  गजदूरों  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  मजदूरों  के  हुक  के  मजटूटूरों  के  कल्याण

 गए  संस  देने  वाला  भी  महसूस  नहीं  करता  था  कि  यदि  हम  कुछ  देते  भी  हैं  तो
 ससे  गरीब  मजदूरों  का  भला  लेकिन  इस  बिल  में  श्री  पाटिल  साहब  ने  जो  व्यवस्था  की  है

 गेनाइज्ड  मजदूर  अपनी  तनख्वाह  में  से  एक  परसेंट  संस  के  रूप  में  जिसका  कोई  इस्ट्रेस्ट  नहीं
 तो  वह  बात  समक्ष  में  नहीं  आती  ।  रोड  सेस  लगाया  जाता  है  तो  उसके  पीछे  यही  भावना  है  कि

 तम्हारे  इलाके  में  सड़कें  बनाई  तुम्हें  आवागमन  में  सहुलियत  होबी  इसलिए  लोबों  को  चुभता
 नहीं  |  सब  देते  भी  हैं  |  वेलफंयर  संस  जहां  भी  लगाया  जाता  इसी  सिद्धान्त  पर  लगाया  जाता  है  ।

 आप  वैल्फेयर  सेस  किसी  ऐसे  व्यक्ति  पर  लगाएं  जिसका  उससे  डायरेक्ट  या  इनशाम  रेक्ट  किश्ली  रुप

 ञ+

 यदि
 में  हित  या  अहित  संलिप्त  न  आप  जबरदस्ती  उससे  जन्दा  यह  तो  मेरे  ढ्याल  भें  मालौल  बन

 कर  रह  जायेगा  और  कुछ  काम  नहीं  बनेगा  ।  कल  भार्गेनाइज्ड  शेबर  यदि  क्षणहा  खड़ा  कर  प्रोटेक्ट

 तो  कौन  से  इंडस्ट्रियल  डिस्प्यूट  एक्ट  के  तहत  आप  उससे  यह  सामन्न  में  नहीं  आता  ।  आप

 फहें  कि  दो  और  वे  कहें  कि  हम  नहीं  उस  समस्या  के  हल  की  हमारे  देश  में  कहीं  व्यक्श्क

 नहीं  वायोलिशन  करने  वालों  को  आप  किस  नियम  के  तहत  फकोटंऊचहरी  में  मे  एम्पभामर

 के  लिये  आपने  व्यवस्था  की  है  कि  किसी  भी  रूल  के  वायपेलेशन  पर  6  महीने  की  सजा  होभी  और

 हा  में  आपने  व्यवस्था  की  यदि  वह  पी०  एफ०  का  पैसा  रख  लेता  तो  क्रो  आप  कुछ  महीं

 बाय  पाते  यदि  खदा-न-ख्वास्ता  हमारी  लेबर  मिनिस्ट्री  किसी  पर  केस  भी  करे  तो  प्रेमल्टी  बेला

 व  ४  ज्यादा  पसन्द  करेंगा  क्योंकि  पैतल्टी  आपने  इतनी  कम  कर  रखी  है  कि  उस  पैसे  के  सूद  से  ही  वह

 किम  हो  भर  इसलिए  ऐसी  बात  नहीं  होती  चाहिए  जो  तकंसंगत  न  मुझे  विश्वास  है  कि  जैसे

 5  उठ  लेबर  के  बारे  में  सरकार  का  चिन्तन  वैसे  ही  अन-आर्गेनाइज्ड  लेबर  पर  भी  उसका

 गत  ॥  ।  लोग  ऐसा  महसूस  करने  लगे  कि  सरकार  हमारी  तरफ
 भी  ध्यान  है  और  वह  हमारे

 कल्याण  के  लिए  काम  कर  रही  आपने  रूरल  लेबर  के  लिए  लेबर  कमीशन  बनाया  लेकित

 आर्गेनाइज्ड  लेवरया  अ  न-आर्गेनाइज्ड  लेबर
 केवल

 रूरल  सेक्टर  में  ऐसा  नहीं  बड़े-बई्  अब॑न

 सैटसं  में  बड़े  औद्योगिक  घरानों  में
 भी

 अन-आर्मेनाइण्ड  सेबर  उनके  लिए  भी  आपको  कुछ  करना

 जमशेदपुर  में  टिस्को  इतना  लम्बा-चौड़ा  कारखाना
 क्या  हम  मोन  महसूल  करते  हैं  कि  वहां

 होगा  ।
 नहीं  वहां  40  हजार  सदस्य  हैं  लेकित  ठेकेदार  के  कम्सट्रक्शन  एमाइड

 का  कस  भी
 तो  है  जो  सब  अन-आर्णेनाइण्ड  शमस्या  कह  नहीं  कि  कौन  आर्पेशाइश्ड  है  भौर

 स॒
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 शाधोवर

 2...  अमन
 संडे थी  के  |

 थी  दामोवर  पड़े  ]

 कौन  अन-आर्गेनाइज्ड  असली  समस्या  यह  है  कि  जिस  तरह  से  आर्गेनाइज्ड  मजदू  रों  न ेअपनी  सुरक्षा  और

 हितों  के  लिंये  व्यवस्था  की  अपना  अलग  संगठन  खड़ा  किया  यदि  वैसे  ही  अ  आर्गेनाइज्ड  लेबर

 के  लिए  भी  हम  कोई  संगठन  खड़ा  नहीं  उनकी  ताकत  को  इकट्ठा  नहीं  करेंगे  उनमें  बारगेनिंग

 पावर  नहीं  लाएंगे  तो  हम  चाहे  उनके  लिए  कितने  ही  कानून  क्यों  न  बना  उससे  कुछ  अच्छा

 परिणाम  निकल  इसमें  मझें  संदेह  इस  निए  भाई  पाटिल  ने  इस  सदन  में  जो  बिल  पेश  किया

 मैं  कहूंगा  कि  वे  एक  दूसरा  बिल  लाएं  ।  दूसरा  बिल  यह  लाएं  कि  अन-आर्गेनाइज्ड  लेबर  की  ह

 पनियन  बनाएंगे  और  सभी  मैम्बर  जो  यहां  पर  सब  के  सब  524  मंम्बर  यह  जिम्मा  लें  कि  हम

 अपने  -  अपने  इलाके  में  और  कुछ  करें  या  न  हमारा  दायित्व  है  कि  हमारे  इलाके  में  जो  अन-आगेनाइज्ड

 लेबर  उसका  हम  संगठन  करके  उसकी  ताकत  इकट्ठी  उसमें  इतनी  शक्ति  लाएंगे  कि

 कार  की  हिम्मत  नहीं  हो  कि  उसको  किसी  चीज  के  लिए  मना  कर  आज  अगर  अन-आर्गेनाइज्ड

 लेवर  आर्गेनाइज्ड  हुई  तो  इसी  प्रकार  से  हुई  मैं  जानता  हूं  35  साल  से  मैं  कोयला  खदानों

 के  मजदूरों  के  बीच  में  काम  कर  रहा  हूं  |  तब  वे  अन-आर्गेनाइज्ड  सैक्टर  में  भी  सबसे  गये  बीते  उस

 वक्त  उनको  8  आना  और  एक  मूद्ठी  चावल  देते  उस  समय  उन्होंने  प्रतिज्ञा  को  कि  हम  अपना

 संगठन  बनाएंगे  ।  उस  समय  वे  अपने  एक-डेढ़  हपये  वेतन  में  से  भी  काट  कर  चन्दा  यूनियन  को  देते  थे  और
 मम्बर  बनते  तब  से  अब  थोड़ी-थोड़ी  करके  देश  ने  उनकी  ताकत  को  महसूस  किया  और  उनकी
 क्षमता  को  महसूस  किया  |  उनकी  दुख-तकलीफ  को  महसूस  किया  ।  आज  हाईएस्ट  तनख्वाह  थाने  वालों
 में  उनका  नाम  भी  आता  उन्होंने  यह  अपनी  क्षमता  से  अपनी  संगठित  शक्ति  से  किया  ।

 आज  हम  उनसे  चन्दा  किसी  की  मेहरबानी  सदाब्रत  लेकर  हम  कोई  वेलफंथर
 उससे  कोई  कल्याण  होने  वाला  नहीं  उससे  अकल्याण  होने  वाला  है  ।  इससे  तो  हम  उनको  निरीह

 हम  उनको  कोई  ताकत  नहीं  दे  इसलिए  आज  आवश्यकता  इस  बात  को  है  कि  हम
 लोग  मिल  जुलकर  प्रतिज्ञा  करें  कि  हम  उनको  संगठित  अन-आगनाइज्ड  को  आर्गेनाइजड  करेंगे
 और  उस  भर्गिेनाइजेशन  को  बल  देंगे  और  इस  काम  के  लिए  सरकार  की  ताकत  सरकार  की

 श्रेरणा  से  ही  यह  सुविधा  दी  गई  है  कि  आप  खेतिहर  मजदूरों  का  संगठन  बनाएंगे  तो  सरकार  उसमें
 उनकी  भदद  जब  यह  सारी  व्यवस्था  तब  हम  क्यों  न  उसका  फायदा  उठाएं  ।  आज  स्थिति

 यह  है.कि  ०हुत  से  लोग  यह  जानते  भी  नहीं  है  कि  अगर  उन्होंने  अपनी  यूनियन  रजिस्टडं  करानी
 तो  उसके  लिए  सरकार  से  पैसा  मिलेगा  ।  सरकार  उतकी  मदद  करना  चाहती  है  और  हम  उसमें
 दान  न  उनसे  चन्दा  इकट्ठा  करके  उनका  कोई  कल्याण  कर  मैं  नहीं  समझता  कि  यह
 व्यवस्था  कारगर  होगी  ।

 मैं  यह  समझता  हूं  कि  में  से  शब्द  निकालें  और  उसको  ओआर्गेनाइज
 तो  मुझे  पूरा  भरोसा  है  कि  हम  उनकी  बहुत  बड़ी  सेवा  कर  जब  उनकी  ताकत  होगी  तो

 किसी  भी  सरकार  की  हिम्मत  नहीं  होगी  कि  उनको  डिस्टर्ब  करे  या  उनको  कोई  यह  कहे  कि  मकान  नहीं
 देंगे  या  पूरी  मजदूरी  नहीं  तब  उनकी  ताकत  जब  वे  संगठित  तब  उनको  सब  कुछ
 मिलेगा  ।  उनकी  संगठित  शक्ति  के  आगे  सरकार  को  उनकी  सब  बातें  माननी

 सभापति  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  अन-भआर्गेनाइज्ड  लेबर  के  कल्याण  के  बारे  में  एक  विचार
 होना  चाहिए  ओह  वह  विचार  यह  है  कि  हस  लेबर  को  संगठित  किया  जाए  और  उससे  जो  ताकत
 उसकी  मदद  सरकार  इस  प्रकार  से  उसकी  ताकत  बनाने  में  सरकार  मदद  करे  और  इसके  बाद
 सरकार  का  यह  विभ्/र  होना  चाहिए  कि  संगठित  शक्ति  अपने  को  अपने  पैरों  पर  खड़ा  रखने  के
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 अपनी  हस्ती  को  बनाए  रखने  के  लिए  वे  कुछ  मांगते  जेसे  मिनिमम  वेजेेज  एक्ट  को  लागू  करये
 की  बात  तो  वह  होता  लेकिन  आज  स्थिति  यह  है  कि  मिनमम  वेजेज  एक्ट  लागू  नहीं  होता

 इंस्पेक्टर  जाता  है  और  किसान  से  अपना  चन्दा  लेकर  वापस  आ  जाता  है  ।  वह  उसको  लागू  महीं
 करवाता  हमने  यह  मिनमम  वेजेज  एक्ट  तो  बना  दिया  और  उन्हीं  लोगों  के लिए  बनाया  जो

 अन-आगेनाइज्ड  सेक्टर  में  काम  करते  हैं
 ।””  सरकार  के  इंस्पक्टर  जाते  हैं  उसे  लागू  करवाने  के

 लेकिन  वे  मिनिमस  वेजेज  एक्ट  को  लागू  नहीं  करा  किसान  से  या  जो  उनके  एम्पलायर  जिनको

 स्का

 करना  उनसे  मिलकर  वापिस  आ  जाते  इसलिए  कि  उन  बेचारों  की  शक्ति  नहीं
 |

 इसलिए  भेरा  सुझाव  है  कि  मिनिमम  वेजेज  बोंडेड  केयर  एक्ट  या  जो  दूसरी  व्यवस्था
 लेबर  के  मामले  में  सरकार  ने  की  उनको  और  ताकतवर  बनाया  जाए  और  यह  ताकत  संगठन  के
 मौध्यम  से  ही  हम  बना  सकते  इसलिए  इसको  जल्दी-से-जल्दी  किया

 भरी  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  सभापति  मैं  आपका  बहुत  शुक्रमुजार  हूं  कि  आपने

 मुझे  भी  बोलमे  के  लिए  मेरे  पहले  वाले  साथी  तो  चाहते  थे  कि  वही  बोलते  रहें  और  दूसरे  को
 मौका  न  मिले  |  हम  लोग  भी  लाइन  में  थे  ।

 मैं  पाटिल  साहब  को  बहुत  धन्यवाद  देता  हूं  कि  जिन्होंने  बहुत  ही  मोलिक  विचार  को  इस  सदन
 में  स्थापित  किया  उसमें  हो  सकता  है  कुछ  खामियां  रह  गई  हों  जिनको  ओर  हमारे  साथी  ने  ध्यान
 आकर्षित  किया  लेकिन  इसका  दूसरा  पहलू  भी  विचारणीय

 असंगठित  क्षेत्र  मे ंकाम  करने  वाले  मजदूरों  के  उनके  वेलफेयर  ओर  कल्याण  के  लिए  कोई
 फंड  की  व्यवस्था  नहीं  अगर  फंड  की  व्यवस्था  नहीं  है  तो  उस  पर-सदन  में  कोई  चिन्तन  ही  न
 उस  विचार  को  ही  न  लाया  जाएं  ओर  आइन्दा  भी  उस  पर  विचार  न  ऐसा  सोचना  मेरे  विचार  से
 गलत  बहुत  सारे  क्षेत्र  जिनमें  असंबठित  मजदूर  काम  करते  हैं  जिनके  वेलफेयर  फंड  का  एक
 विशेष  मुद्दा  उनके  लिए  कल्याण  वेलफेयर  फंड  पेंदा  किये  जा  सकते  हैं  अगर  सरकार  उसमें

 थोड़ी-सी  कोशिश  करे  ।

 मैं  आपका  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  कुछ  गरीब  इलाके  प्रदेश  हैं  जेसे
 मध्य  प्रदेश  वगेरह  जहां  से  लेबर  दूसरे  प्रदेशों  में  काम  करने  जाते  यदि  वह  मजदूर  दूसरे

 प्रदेशों  में  काम  करने  जाते  हैं  तो  वह  असंगठित  क्षेत्र  में  शुद्ध  रूप  से  मजदूर  लेकिन  उनके  लिए  कल्याण

 की  निधि  पैदा  की  जा  सकती  उस  स्टेट  ने  एक  माइग्रेन्ट  लेबर  एक्ट  भी  बनाया  है  जिसमें  यह  प्रावधान

 रखने  की  कोशिश  की  है  कि  दूसरे  प्रदेशों  में  जहां  पर  ये  असंगठित  क्षेत्र  के  लोग  काम  करने  जाते  है  खेत

 खलिहानों  में  काम  करने  जाते  उनके  वैलफेयर  पर  विचार  किया  जेसे  बिहार  से  बहुत  बड़ी

 संख्या  में  मजदूर  पंजाब  और  असम  के  इलाकों  में  काम  करने  वाले  इन  मजदूरों  की  संध्या

 को  रजिस्टर  किया  जा  सकता  जिस  प्रदेश  में  ये  जाते  हैं  या  जहां  काम  करते  उनके  एम्पलायर

 कोन  इसको  स्पेसीफाई  किया  जा  सकता  है  और  बिहार  सरकार  ने  एक  माइग्रेन्ट  लेबर  एक्ट  बनाया

 जब  मैं  वहां  पर  श्रम  मंत्री  तो  उसमें  यह  प्रावधान  था  कि  हर  प्रदेश  में
 एक

 डिप्टी  कमिशनर

 रैंक  का  आफिसर  रहेगा  जो  ऐसे  मजदूरों  को  रजिस्टर  करेगा  ओर  जो  ऐसे  मजदूर  जाते  हैं  उनको  सही

 मायनों  में  मिनिमम  मजदूरी  मिले  यह  उनको  म  जदूरी  से  या  अलग  से  वेलफेयर  का  फंड  दिया

 जा  सकता

 बीडी  मजदूरों  से  वैलफेयर  फंड  के  लिए  उनको  मजदूरी  से  पैसा  नहीं  कटता  है  लेकिन  एम्पलायर
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 की  ओर  से  उनके  लिए  वैलफेयर  फंड  कटता  है  और  वह  जमा  होता  वह  लोग  आज  करोड़ों  की  मात्रा
 में  नहीं  अरबों  की  मात्रा  में  बीड़ी  मजदूरों  के  लिए  वैलफेयर  फंड  निकालते  हैं  लेकिन  दुःख  की  बात  यह
 है  कि  यद्यपि  बीड़ी  मजदूर  धन-भार्गेनाइज्ड  सैक्टर  के  मजदूर  हैं  और  बड़े  अन-भर्गेनाइज्ड  ढंग  से  उनको
 वेलफेयर  फंड  भिलता  है  लेकिन  वह  वैलफेयर  फंड  मोस्ट  अन-आर्गेना  इज्ड  है  ।  वहु  बाद  में  किस  मजदूर
 को  दिया  उस  मजदूर  को  स्पेसेफाई  नहीं  करते  यह  पता  नहीं  लगता  है  कि  किस  मजदूर
 के  लिए  यह  फंड  काटा  गया  उसके  लिए  कैसे  इस  पैसे  को  उनके  लिए  अस्पताक्ष  की  व्यवस्था

 या  उन्तके  विकास  के  लिए  तुरन्त  मोबाइल  अस्पताल  की  जो  बीड़ी  की  मजदूरी  के  पेशे  में  काम
 मार  हो  जाते  उनको  टी०  बी०  हो  जाती  है  ऐसे  मजदूरों  के  विकास  में  किस  तरह  उस

 खर्च  किया  सही  रूप  से  इस  पर  चिन्तन  नहीं  किया  गया
 य  श्रम  मंत्री  से  आग्रह  करूंग्रा  कि  इस  पर  चिन्देश  क्विया  जाए  कि  किस  तरह  से  ऐसे

 कै  वलफ़्यर  का  काम  हम  कर  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  वह  श्रमिक  जो  कि  दूसरे  प्रदेशों  में  काम  करने  के  लिए  जाते  हैं  उन  पर
 एम्पलायर  एकदम  से  टूट  पड़ते  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  वह  उतका  बहुत  अधिक  शोषण  करते
 उनको  जबरदस्ती  शराब  पिलाई  जाती

 समापति  महोदय  :  आप  कृपया  अपना  भाषण  अगली  बार  जारी  रख  सकते

 तत्पश्चात्
 लोक  सभा  27  1989/8  1910  )

 के  ग्यारह  बजे  म०१०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 सनी  टन  tamed

 मुद्रक  :  विन्ध्यवासिनी  न्यू  सीलमपुर
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